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मूमिका 


इस रिपोर्ट में तीसरी पचवर्षीय योजना के विकास सम्बन्धी लक्ष्यों, नीतियों झौर 
कार्यक्रमों का वर्णन है है 
दो पंचवर्षीय योजनाओं से श्रायथिक भर सामाजिक जीवन की नीव मजबूत करने में 
मदद मिली है, और औद्योगिक तथा ग्राथिक विकास तथा वैज्ञानिक एव प्रौद्योगिक उन्नति 
को प्रोत्साहन मिला है । 
तीसरी पचवर्षीय योजना में सविधान के सामाजिक लक्ष्यों को अधिक यथार्थ रूप 
दिया गया है और यह योजना इन लक्ष्यों की सिद्धि की दिशा में बहुत बड़ा कदम है | इसमें 
पहली दो योजनाम्रों की सफलता और विफलता को ध्यान में रखा गया है श्र बे कार्य 
निर्धारित किए गए हे जो अगले पन्द्रह वर्ष और उससे भी आगे के विकास को दृष्टि में रख 
कर पूरे करने है । 
तीसरी योजना तैथार करने का काम 958 के अन्त में शुरू हुआ और वह तीन 
मुख्य सोपानों में पूरा किया गया। प्रथम सोपान में, जो जुलाई, 960 के प्रारम्भ में योजना 
का प्रारूप प्रकाशित होने के साथ समाध्त हुआ, केन्द्र तथा राज्यो द्वारा नियुक्त कार्यकारी दलो 
ने विस्तृत अध्ययन किया । ससद ने श्रगस्त, !960 में इस प्रारूप पर सामान्यतया अपनी 
सहमति दे दी । योजना के प्रारूप पर देश भर में विचार हुआ और इसके आधार पर राज्यो 
की योजनाए तैयार की गईं। राज्यो के मुख्य मत्रियो ने सितम्बर और नवम्बर, 960 में 
इन योजनाओं पर विचार किया । जनवरी, 96 में राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने तीसरी 
योजना के ग्राकार के विषय में अपनी सिफारिशे की । परिषद्‌ ने तीसरी योजना के लिए 
अधिकाधिक साधन जुटाने के उपाय सुभाने के उद्देश्य से एक बचत समिति भी नियुक्त की। 
प्रन्त मे 3] मई और जून, 96] को राष्ट्रीय विकास परिषद्‌ ने तीसरी योजना के 
प्रारूप पर विचार किया और उस पर सहमति दे दी । 
तीसरी योजना के लक्ष्यों भौर प्राथमिकताओं पर नवम्बर, 960 में पाच संसदीय 
समितियों ने सावधानी से विचार किया । इन समितियों ने जो टीका की, और सुझाव दिए, 
यह रिपोर्ट तैयार करते समय उनसे लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया गया है। योजना के 
कई पहलू समय-समय पर ससदू-सदस्यो की समिति के सम्मुख भी रखे गए । इस समिति में 
विभिव्न राजनीतिक दलो के सदस्य थे और इसकी अध्यक्षता श्रधान मंत्री ने की । योजना 
आयोग से सम्बद्ध ससदु-सदस्यो की सलाहकार समिति ने भी विभिन्‍न अवसरों पर योजना 
की समीक्षा को । 
योजना तेयार करने के दौरान प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों और विद्वानों, 
व्यावसायिक संधों, उद्योगों और श्रमिकों के प्रतिनिधि संगठनो और स्वाधीन विशेषज्ञों ने 
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उदारतापुर्वंक अपना समय दिया और उनके अनुभव से लाभ उठाया गया। योजना झ्ातोग 
ने अर्थशास्त्रियो और वैज्ञानिकों तथा भूमिसुधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और झ्रावा७- 
विशेषज्ञों के परामश और सुकावों से भी लाभ उठाया। कार्यक्रम-मूल्याकन संगठन, 
अनुसंधान-कार्यक्रम समिति, परियोजना समिति, केन्द्रीय साख्यकी सगठव, भारतीय सास्यिकी 
सस्था और प्रतुसधान-कार्य में लगे अन्य प्रमुख सगठतो द्वारा प्रारम्भ विए गए अध्ययन से 
भी आयोग को सहायता मिलीं। जिला, खण्ड और गाव के स्तर पर योजनाएं बनाने, 
विशेषकर कृषि, सहकारिता, शिक्षा और प्रामोद्योगो के विकास की योजनाएं बनाने का काम 
राष्ट्र ज्रथा राज्यों की योजनाओं के बनाने के क्रम का अभिन्‍न अगर रहा है। स्थानीय 
योजनाएं पचायती राज की सफलता के मारमिक तत्व हे और इनके द्वारा प्रत्तेक क्षेत्र के 
लोगो को विकास का उत्तरदायित्व और सूत्र तथा श्षीघ्र उन्‍्वति,के उपाय और साधन सौपे 
गए। 


इस प्रकार तीसरी योजना तैयार करने का काम एक विराट राष्ट्रीय प्रयत्न रहा है, 
जिसमें झनेक सूत्रों से मूल्यवान सहायता मिली और इसके प्रत्येक काम में केन्द्रीय मत्रालयों 
और राज्य सरकारो के वीच गहरा सहयोग रहा । 
तीसरी योजवा दीघंकालीन विकास के कार्यक्रम का पहला सोपात है। यह कार्यक्रम 
अगले परद्रह व५षं या उसके भ्रधिक भ्रदधि का होगा । इस अवधि में भारत की प्रथ-यवस्था 
का केवल तेजी से विस्तार ही नही करना है, बल्कि साथ ही साथ उसे आत्मनिर्भर और 
आत्मवाहक भी बनाना है । इस दीघंकालीन माग्गे-निर्धारण का उद्देश्य देश के प्राकृतिक 
साधनों के विकास, कृषि तथा उद्योगों की उच्तति और सामाजिक ढांचे में परिवर्तन का 
खाका खीचता है और यह प्रादेशिक और राष्ट्रीय 'बिकास की एकीकृत योजना पेश 
करवा है । 
योजना में पाच वर्ष की अवधि के लिए बहुत महान्‌ उद्देश्य ओर लक्ष्य निर्धारित 
किए भए हे । ये लक्ष्य केवल बीते समय की तुलता में बड़े हे, राष्ट्र की आवश्यकता और 
लक्ष्य-प्राप्ति की सामर्थ्य की दृष्टि से नही । ये न्यूनतम लक्ष्य तो पूरे किए ही जाने चाहिए, 
परन्तु इनका वास्तविक उद्देश्य पहले से भी अधिक अयत्त का मार्य श्रशस्त करना और ढुरन्त 
कुछ करने की भावना पेदा करना है । 
इस कार्य की विशालता और उसकी बहुमुस्ी चुनौती को कम नहीं आकना चाहिए । 
योजना मे सबसे अधिक जोर उसे क्रियात्वित करने, ज्वीत्र गति और सम्पूर्ण रूप से 
व्यावहारिक परिणामों १र पहुचने, अधिकाधिक उत्पादन और रोजगार की स्थिति उत्पसन 
करने और मानदीय साधनों का विकास करने पर होगा । अनुशासत और राष्ट्रीय एकता, 
सामाजिक एवं श्राथिक उन्‍्तति तथा समाजवाद के लक्ष्य की प्राप्ति के मूल आधार है । 
तीसरी योजना के प्रत्येक कदम पर निष्ठापूर्ण नेतृत्व, सार्वजनिक सेवाओ्रो की अधिकतम 
करेब्यपरायणता और कार्य-कुशलता, जनता के व्यापक सहयोग और सहानूभूति तथा अपने 
उत्तरदायित्व को पूर्णतः निभाने और भविष्य से और मार वहन करने की तत्परता की 
आवश्यकता होगी । 


अध्याय 


योजनावद्ध विकास के उद्देश्य 
३१8 
भारत के विकास का बुनियादी उद्देश्य मिह्चयत. यह होना चाहिए कि भारतीय 
जनता के लिए सुखी जीवन व्यूत्रीत करने का अवसर प्रदान किया जाए । समूचे विश्व की 
दृष्टि से, भारत झ्रौर इसी प्रकार श्रन्य देशो के लिए इस उद्देश्य की पूर्ति का विश्व में शान्ति- 
स्थापना के साथ गहरा सम्बन्ध है ग्रौर वह इसी बात पर निर्भर है। अल्प-विकसित और 
गरीब देशों या राष्ट्रों का देर तक रहना ही विश्वज्ञान्दि के लिए एक स्थायी खतरा है। 
यह अ्धिकाधिक स्वीकार किया जा रहा है कि विश्व के वल्यथाण और ज्ञान्ति के लिए यह 
आवश्यक है कि प्रत्येक देश से यूरीवी और तथा अज्ञाव को मिटा दिया जाए जिससे 
एक स्वतन्त्र मानवता का निर्माण किया जा सके । 
4 भारत के 40 करोड़, वत्कि इससे भी अधिक लोगो, के लिए सुखी जीवन की 
व्यवस्था करना एक बहुत बडा कार्य है और इस उद्देश्य को पूरा करने में बहुत्त समय लगेगा, 
किन्तु इससे निम्त उद्देश्य सामने नही रखा जा सकता क्योकि इस समय उठाए गए प्रत्येक 
कदम का सम्बन्ध अन्तिम उद्देश्य से हैं। गरीवी के अभिशाप और उससे प॑दा होने ४३९ 
सभी बुराइयो का सामना करना, यही तात्कालिक समस्या है। यह कार्य सामाजिक औई 
आथिक प्रगति के द्वारा ही किया जा सकता है जिससे कि प्रौद्योगिक दृष्टि से परिपक्व 
समाज का निर्माण किया जा सके और एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके, 
जिसमें सभी नागरिको को समान अवसर प्राप्त हो । इस प्रक्रिया के दौरान सामाजिक| 
रिवाजो और संस्थाप्रों में दूरगामी परिवतंन करने होगे और पुरानी परम्परागत व्यवस्था के 
स्थान पर एक गतिशील समाऊ की स्थापना करनी होगी तथा आधुनिक भ्रौद्योगिकी में 
विज्ञान का दृष्टिकोण और प्रयोग स्वीकार करना होगा । कुछ हद तक, पिछली पीढियों में 
परिवर्तन का यह दोहरा पहलू भारतीय विचारधारा में विद्यमान रहा है। धीरे-धीरे इसने 
अधिक मूर्त रूप धारण किया है और यह आयोजन का आधार बन गया है। 
5. 2 अपने प्रारस्भिक दिनो से ही, भारतीय राष्ट्रवाद मे आधिक चिन्तन और सामाजिक 
सुधार का एक बहुत बडा तत्व मौजूद रहा है । जनता की गरीबी को दूर करने के लिए 
और भारत के सामाजिक तथा आथिक जीवन के समस्त ढाचे का पुननिर्माण करने के लिए 
स्वाधीनता को एक अनिवार्य साधन समझा जाता था। ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय आन्दोलन बढा 
और भारत के लोगो मे फैला, इसकी सामाजिक अन्तर्गत वस्तु और अधिक गहरी हो गई । 
गाधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन क्या जनता की सेवा के साथ अधिक से अ्रधिक, 


सम्बन्ध होता गरम और स्वाघीवता समप्राम के सा्मोजिक तथा आशिक उद्देश्य अधि 
निश्चित होते गए । 
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4... सविधान मे बुनियादी उद्देश्यों को 'राजनीति के निदेशक सिद्धान्त! में बताया गया 
है। उनपे से कुछ ये हैं-- 

“राज्य एक ऐसी समाज-व्यवस्था को यथासम्भव प्रभावशाली रूप से स्थापित और 
रक्षित करके जनता के कल्याण को बढाने का प्रयत्न करेगा, जिसमें सामाजिक, आधिक और 
राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की समस्त सस्याओ में व्याप्त होगा ।/ 
और भी-- 

“राज्य खास तौर पर निम्न उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अत्रती नीति का संचावत 
करेगा--- 

(क) नागरिको, पुरुषों और स्तियो'को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त 

साधन प्राप्त करने का भ्रधिकार हो; 

(ख) समाज के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियनन्‍नण का इस प्रकार विभाजन 

हो जिससे सभी का सर्वाधिक भला हो; 

(ग) झ्ाथिक प्रणाली के सचालन के परिणाम-स्वरूप धन झौर उत्पादन के साधनों 

के सकेन्द्रण से जनता का झहित न हो ।” 

दिसम्बर ]954 में इन सिद्धान्तों को और अधिक निश्चित दिद्या प्रदान की गई 

जबकि ससद ने समाज के समाजवादी ढाचे को सामाजिकऔर झाधिक नीति का उद्देश्य 
स्वीकार किया । इस धारणा से, जिसमे समाज और प्रजातन्त्र के मूल्य और योजनावद्ध 
विकास के प्रति दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ है, एकदम कोई परिवर्तन नही हुआ, बल्कि यह 
तो भारत के स्वतन्त्रता सम्राम में गहरे रूप से विद्यमान थी । 
5. स्वाधीनता ग्राप्ति के बाद से भारत के योजनावद्ध विकास के सामने दो भुरुप 
उद्देश्य रहे हें--प्रजातन्त्रीय साधनों द्वारा झीघ्रता से बढ़ने बाली और प्रौद्योगिकी दृष्टि 
से प्रगतिशील पअर्थ-ध्यवस्था की स्थापना करना, और न्याय पर झ्राधारित एक ऐसी समाज 
व्यवस्था का निर्माण करना जिसमे प्रत्यंक नागरिक को रुूमान अवसर प्राप्त हो । एक ऐसे 
देश मे, जिसकी बहुत बडी जदसख्या हो और वह जनसख्या भूतकाल से बुरी तरह बघी 
हुई हो, परम्परागत समाज को बदल कर एक _गतिशील समाज की स्थापना करना बहुत 
बडा कार्य है। चूकि यह कार्य ज्ञान्तिमय और प्रजातन्त्रीय साधनों द्वारा तथा जनता की 
रजामन्दी से करना था, इसलिए यह और भी अधिक कठिन हो गया । यह अनिवायें था कि 
भारत शान्तिमय और प्रजातन्त्रीय साधनों को स्वीकार करे, बयोकि थे वही साधन थे जो 
स्वाधीनता सम्राम से अपनाएं गए थे । 


523 
योजनाबद्ध विकास 


6. स्व॒तन्चता प्राप्त हो जाने पर भारत को अनेक विशाल समस्याओं का सामना करना 
पड़ा | आथिक और सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं को ध्यात मे रखते हुए राष्ट्रीय 
आयोजन करना झावश्यक था, जिससे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का पुनरिमाण” किया जा सके, 
झौद्योगिक और आधिक प्रगति की नीव डाली जा सके दथा झिक्षा एवं अन्य सेवाओं का 
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विस्तार किया जा सके । यथासम्भव शीघ्रातिश्नीक्ष गति से उन्‍नति करने, श्राथिक और 
सामाजिक जीवन की संस्थाझ्रो का पुन्निर्माण करने तथा राष्ट्रीय विकास-कार्य के लिए जनता 
. की शक्ति का संचय करने के लिए योजनावद्ध विकास ही एक साधन था। 
7, पंचवर्षीय योजना में विकास के जिस स्वरूप की कल्पना की गई है .उसका 
बुनियादी उद्देश्य यह है कि निरन्तर आथिक उन्नति की दृढ़ नीबव रखी जाए, लाभदायक 
रोजगार के अवसरों में निरन्तर वृद्धि की जाए और जनता के जीवन-स्तर तथा कार्य करने 
की परिस्थितियों में सुधार किया जाएं । निश्चयतः कृषि को प्रथम प्राथमिकता दी गई 
है और यथासम्भव ऊचे स्तर तक #पि उत्पादन को बढ़ाना होगा । कृषि की उन्नति और 
मानवीय साधनों का विकास, ये दोनों ही उद्योग की अगति पर निर्भर करते हे । उद्योग से 
न केवल नए औजार प्राप्त होते हे, बल्कि इससे किसान का मानसिक दृष्टिकोण भी 
परिवर्तित होने लगता है। इसलिए कृषि और उद्योग विकास की प्रक्रिया के अभिन्न अग 
समभे जाने चाहिएं और योजनावद्ध विकास द्वारा उद्योग की उन्नति और श्रधिक तेजी से 
करनी होगी और भ्राथिक प्रगति की रफ्तार भी बढानी होगी, खास तौर पर भारी उद्योगो 
और मशीन बनाने वाछे उद्योगों का विकास करना होगा, सावंज़निक क्षेत्र का विस्तार करना 
होगा । सार्वजनिक क्षेत्र से यह आशा की जाती है वहू, खास तौर पर, बुनियादी भर 
सामरिक महत्व के उद्योगों, अथवा ऐसे उद्योगो, जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक उपयोग की 
सेवाशों से है, के और श्रधिक विकास के लिए व्यवस्था करे; और सरकार जहा तक जरूरी 
होगा अन्य उद्योग भी अपने हाय में ले सकती है । अर्थ-व्यवस्था की भ्रावश्यकताओं 
के प्रनूसार निरन्तर बढते हुए स्तर पर राज्य-अ्यापार को भी हाथ में लेना होगा । इस ट 
समस्त उपलब्ध अभिकरणो का पूरा उपयोग करते हुए यह झाशा की जाती है € 
सावेंजनिक क्षेत्र पुर्ण रूप से तथा तुलनात्मक दृष्टि से और निजी क्षेत्र की अपेक्षा अ्रधिक 
तेजी से बढेगा। 
8. प्रर्थ-व्यवस्था का द्रुत विस्तार होने से सावंजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों के 
लिए उन्नति के और भ्रधिक व्यापक भवसर पैदा होते हें और कई प्रकार से उनके कार्य एक 
दूसरे के पूरक हे । निजी क्षेत्र में न केवल संगठित उद्योग सम्मिलित है, बल्कि कृषि, छोटे 
उद्योग, व्यापार और मकान निर्माण तथा अन्य क्षेत्रों में किए जाने वाले बहुत-से अनेक 
कार्य भी सम्मिलित है । इसे अधिकाधिक मात्रा में सहकारी प्रयत्नों का. घरूप लेना होगा। 
देश के योजनाबद्ध विकास की दृष्टि से निजी क्षेत्र के विकास और विस्तार के लिए एक 
बहुत बड़ा क्षेत्र है, किन्तु इसे सदा राष्ट्रीय आयोजन के ढाचे में काम करना होगा और 
समाज के प्रति इसके जो कर्तव्य हूँ उन्हे ध्यान में रखना होगा । निस्सदेह इसका ध्यान 
रखना आवश्यक है कि निजी क्षेत्र में जो अवसर उपलब्ध हे, उनके परिणाम-स्वरूप थोड़े-से 
व्यक्तितयों अथवा व्यापारियों के हाथ मे आथिक शक्ति का संचय न हो जाए और इस बात 
का भी ध्यान" रखना होगा कि आय और सम्पत्ति की विषमताओं को निरन्तर कर्मा किया 
जाए। 
9, विकार्स की योजनाम्रों में यह आशा की जाती है कि सहकारिता ग्राधिक जीवन की 
कई शाखाग्रों में संगठन का अधिकाधिक मात्रा में मुख्य आधार बन जाए, खास तौर पर कृषि; 
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छोटे उद्योग, विवरण, निर्माण और स्थानीय समाजो के लिए गआ्रावश्यक सुविधाओं की 
व्यूवस्था करने के लिए । राष्ट्रीय अर्थे-ब्यवस्था के विकास में ग्रामोण और छोटे उद्योगों का 
एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योकि ये एक ओर दैनिक उपग्रोग की तया अन्य वस्तुय्रों को ओर 
बडे फैसाने पर रोजगार को उपलब्ध करते हूँ और दूसरी ओर राष्ट्रीय श्राय का और झधिक 
न्याय-सगत वितरण करने में और कार्य-कुशलता तथा जनझत़्ित के उपलब्ध साधनों के प्रयोग 
में सहायक होते हूँ । विभिन्‍न क्षेत्रों में विकास के स्तर में जो विपमताए हूँ, उन्हे निरत्तर कम 
करना होगा और झद्योगीकरण के छाभो को देश के विभिन्न भागों में समान रूप से वित्तरित 
करना होगा। विकास क्षी प्रारम्भिक अवस्थाओ में इन उद्देश्यों को प्राप्त करना किसी 
भी तरह से आसान नही है और आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओो का सन्तुलन करना पड़ेगा । 
फिर भी अर्थ-व्यवस्था को उन्नति के साथ-साथ कम विकसित क्षेत्रों का सघन विकास करना 
सम्मव हो जाएगा। के 

30. योजनावद्ध विकास करने के लिए स्वेय और शीघ्र प्रगति तथा समाज के समाजवादी 
ढाचे के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बुनियादी कसौटी यह है कि समूचे समाज का हित 
हो, विश्ेप तौर पर समाज के कमजोर वर्गों का । सफलता भर गतिशीलता के कारण ही 
तेजी से विकसित होने वाली प्र्य-व्यवस्था में सगठन और प्रवन्च दथा सामाजिक नीति की 
नई समस्याएं पैदा हो जाती हे । इसलिए राष्ट्र के विकास में मोजूदा सामाजिक और ग्राथिक 
संस्थाग्रो का क्‍या हिल्‍्सा हो, इसको ध्यान में रखते हुए समय-समय पर उनकेय मूल्याकन 
करना होगा । ष 
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समाजवाद को ओर प्रगति 
. भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की बुनियादी धारणा यह है कि समाजवादी ढंग 
पर देश का विक्रास क्या जाएगा । यह विकास प्रजातन्त के द्वारा होगा और इसमें जनता 
५ व्यापक रूप से हिस्सा लेगी । इस प्रकार के विकास द्वारा श्ीघ्रता से आथिक उन्नति होगी 
३..शौर रोजगार क्य विस्तार होगा तया न्याय्य वितरण होगा, औय और धन वी विषमताओं 
में कमी होगी, ओधिक शक्ति के सकेन्द्रण को रोका जाएगा और एक स्वतन्त्र तथा समान 
समाज के मुँल्‍यी और दृष्टिकोण का निर्माण होगा । ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं । इसलिए ब्राधिक 
कार्यों का इस प्रकार सग्रठन किया जाना चाहिए कि उत्पादन और उन्नति तथा न्याय्य 
वितरण की कसौटियां समान रूप से सही उतरें ) समानवाद की ओर प्रगति वी वहुद-सारी 
दिश्वाएं है जिनमें से प्रत्येक' के द्वारा अन्यो वा महत्व बटता है । 
पहली बात तो यह कि समाजवादी अर्थ॑-न्यवस्था को कुशल होना चाहिए, विज्ञान 
और प्रोद्योगिकी के प्रति इसका दृष्टिकोण प्रदतिश्चील होता चाहिए और इसमें निरन्तर एक 
ऐसे स्तर तक विकसित होने की सामर्थ्य होनी चाहिए जिससे जन-साधघारण का कल्याण 
किया जा सक्रे । अ्ल्प-विकसित देझो में ग्ाथिक प्रगति की तेज रफ़्तार और एक विद्याल 
सार्व जनिक वद्चा-सहटवारी क्षेत्र का विकास हो ऐसे मुख्य साथन हैं जिनके द्वारा वर्तेमान 
स्थिति को बदल कर समाजवादी समाज की ओर परिदतेन किया सकता है । 


प्र 


दूसरी बात यह है कि एक समाजवादी अयं-व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को समान 
रूप से अवधर प्राप्त होते चाहिए। इस दिशा में पहले कदम के रूप में बुनियादी झावश्यकताओं 
की व्यवस्था होनी चाहिए, खास तौर पर खाद्य, काम, शिक्षा के लिए भ्रवसर, स्वास्थ्य और 
सफाई का युक्तिसगत प्रवन्ध, मकान सम्बन्धी परिस्थितियों में सामान्य जीवन के सुख-साधन 
जुटाए जा सके । 
तीसरी बात यह कि समाजवादी अयथे-व्यवस्था में सावंजनिक नीतियी द्वारा न केवल 
वे आधिक और सामाजिक विपमताएं कम होनी चाहिए जो पहले से मौजूद हूँ वल्कि इनसे 
अर्थ-व्यवस्था का इस प्रकार श्ञीघ्नता से विस्तार होना चाहिए, जिससे श्राथिक शक्ति और 
एकाधिकार किसी भी एक स्थान पर जमा न हो जाएं। 
अन्तिम वात यह है कि सामाजिक मूल्यों और उद्दीपकों पर तथा समाज के समस्त 
वर्गों में सर्वमान्य हित और एक दूसरे के प्रति दायित्व की भावना विकसित करने पर सबसे 
अधिक जोर दिया जाना चाहिए | सार्वजनिक नीति का उद्देश्य एक ऐसे समाज के निर्माण 
सहायता देना है जो बुनियादी तौर पर अपने भ्रन्दर से एकीकृत हो तथा जिसकी शवित 
इस बात में निहित हो कि उसके सर्वमान्य मूल्य हे और उसके नागरिकों में एक साझेदारी 
की भावता है । 


४43६ 
समान अवसर 

]2. समान अवसर प्राप्त करने और राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर प्राप्त करने के लिए पहली 
शर्ते यह है कि जो कोई भी व्यक्ति काम को तलाश करे, उसे लाभदायक रोजगार प्राप्त हो। 
श्राथिक ढांचे में कमियां होने के कारण औद्योगिक आधार को पर्याप्त रूप से दृढ़ बनाना 
और शिक्षा तथा अन्य सामाजिक सेवाओं का विस्तार करना आवश्यक है, क्योकि तभी अर्थे- 
व्यवस्था द्वारा समस्त श्रम शक्ति के लिए पर्याप्त सत्र पर पारिश्रत्रिक को व्यवस्था की जा 
सकती है । इन कार्यों में समय छगेग्रा । इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि बड़े और छोटे 
उद्योगों, कृपि और झ्राथिक तथा सामाजिक सेवाओं के विक्ास-कार्यक्रमों के अतिरिक्त, कुछ 

समय के-लिए-वडे पैमाने पर ग्रामीण निर्माण कार्यंत्रमों में न्‍्यूबतम आय वाले वर्गों के लोगों 
के लिए. काम करने के अतिरिक्त अवसर दिए जाने चाहिए ( ग्रधिक उन्नत देझ्ो में जनता 
के विभिन्‍न वर्गों को और ग्रधिक समान अवसर प्रदान करने में शिक्षा तथा अन्य सेवाओं के 
विकास का एक बहुत बड़ा भाग रहा है और इससे समाज को और अधिक गति प्राप्त हुई 
है। श्राय को पुनवितरित करने तथा बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था करने में भी 
सामाजिक-सेवाग्रों ने सहायता दी है। खास तौर पर, प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क और 
अनिवायय शिक्षा के विस्तार, व्यावसायिक ओर उच्च शिक्षा के लिए और अधिक अवसरों 
की व्यवस्था, छात्रवृत्तियों और अन्य प्रकार की सहायता के लिए अनुदान और स्वास्थ्य, 
सफाई, जलयूति और मकानो सम्बन्धी अवस्थाओं में सुधार के द्वारा भारत मे भी सामाजिक 
सेवाओ्नों के विस्तार का ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा । आधिक विकास की योजना में श्रनुसूचित 
आदिम जातियों तथा जातियो के लिए कल्याण के कार्यक्रम तथा अन्य कल्याण सेवाए बड़ी 
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महत्वपूर्ण है । ज्यो-ज्यो श्राथिक विकास में वृद्धि होगी, सामाजिक सुरक्षा और बीमा को 
भी उच्च प्राथमिकता प्राप्त होगी । इस दिल्ला में प्रारम्भिक महत्वपूर्ण करम पहले ही उठाए 
जाचुके है । है 
6: 2 समाज के स्तर पर जैसे-जैसे समाजवाद के विकास के लिए प्रयत्व किए जाते हें, 
आधिक विकास झौर सामाजिक सेवाप्नो का महत्व अवसरों की समानता स्थापित करने में 
अधिक बढ जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास आन्दोलन का बड़ा महत्वपूर्ण भाग 
है। इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक उद्देश्य बह हैं पक बह एक निरन्तर प्रगतिशील सहकारी 
ग्रामीण प्रथे-व्यवस्था की उन्‍तति के लिए परिस्थितिया पैदा करे जिसका विभाजित व्यावसाथिक 
ढांचा ही और जिसमे समाज के कमजोर वर्षों को अन्य वर्गों के स्तर पर लाया जाएग 
ग्राम, खड और जिला स्तर पर पचायती राज की संस्थाओं के विकास द्वारा इस अक्रिया को 
प्रोत्साहद मिलेया | इनसे जिला प्रशासन के ढाचे और ग्रामीण विकास के स्वरूप में ऋच्ति- 
कारी परिवतंन होगा । शहरी क्षेत्रो में भी उपयुक्त सामाजिक नीतियों की श्रावश्यकता है, 
उदाहरण के तौर पर भूमि के प्रयोग का सावधानीयूवंक झ्रायोजन, भूमि प्राप्त करने के 
लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम, कम आय बाछे वर्गों और जनता के गरीब वर्गों की सहायता 
के लिए आवश्यक नीतिया, पूजीगत लाभो और झाहरी सम्पत्तियो पर पर्याप्त कर, शानदार 
और अवावद्यक भवनों के तिर्माण को रोकना और भूमि की मिल्वियत तथा किरायी 
सम्बन्धी परिस्थितियों पर सार्वजनिक सतर्कता । 
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आधिक द्वाक्ति का विभाजन और आय सम्बन्धी बिषमताएं 
4. .. अ्रपैक्षाइत थोडे-से लोगों के हाथों में श्राथिक शक्ति के इकट्ठा हो भाने से भौर 
इसके जो अन्य उपयोग हो सकते हे उनसे प्रजातंत्र मे सत्तुलन-शक्ति बिगड़ जाती है, 
सामाजिक ढाचे पर नए दवाव और तनाव पड़ते हे और आशिक भवसरो के विभाजन में 
बाघा पडती है। फिर भी कई आ्रधिक और अ्रौद्योगिक कारणों से शीत्र आधिक विकास 
की प्रत्निया द्वारा अच्छी तरह जमी हुई फर्मों को अपने श्राकार को बढाने और उद्योग- 
व्यापार के नए क्षेत्रों में प्रविष्ट होने के ग्रवसर भ्रौर अधिक बढ जाते हैं ! इसलिए वीति का 
उद्देश्य यह होना चाहिए कि आर्थिक शक्ति एक स्थान पर जमा ने हो, एकाथिकार सम्बन्धी 
प्रवृत्तियां न बढ़ें, और एक प्रकार के औद्योगिक सगठन के स्वरूप को बढावा मिले 
जिससे उच्च स्तर पर उत्पादन हो और राष्ट्रीय आयोजन के ढाचे के अन्दर नए उपकमियों, 
मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योग-धधो और सहकारी सगठनों को उन्नति का पूरा क्षेत्र 
भ्राप्त हो । इसलिए ग्रश्मासकीय तरीको, प्रथाओ तथा उन सा्थनों का सबसे अधिक महत्व 
है जिनके द्वारा इन उद्देश्यो की प्रति होगी | मोटे तौर पर, एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना 
होगा जिसके तीन पहलू का क्षेत्र का विस्तार, उद्योग-व्यापार में आने वाले 
नए लोगो, मध्यम और छोटे उद्योगों और सहकेोरे आ्राधार पर सगठित उद्योगो के लिए 
अवसरो का विस्थार तथा नियत्रण और नियमन के सरकारी श्रधिकारों का प्रभावशाली 
प्रयोग एवं कैंडित सिन्तीज तण्ाशों का प्रयोग उद्योग केस्वामित्त का आधार काफी व्यापक 
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बनाने, उपक्रम का विस्तार करने और उद्योग-व्यापार में छगने वाले नए व्यक्तियों के लिए 
उदार सुविधाओों तथा सहकारी सगठनों की उन्नति के लिए उपयुक्त साधन काफी बड़ी हृद 
तक पहले से ही उपलब्ध हूँ । किस्तु फिर भी उनका प्रयोग इस प्रकार होता चाहिए कि 
भूतकाल की अपेक्षा उनसे उद्देश्य की और अधिक सिद्धि हो और उनमें श्रधिक समस्वय हो । 
उदाहरण के तौर पर ऐसी दीतियों को कियान्वित करने में जिनका सम्बन्ध इस तरह की 
बातों से है जैसे लाइयेंसद्रेता, उद्योगीं के लिए वित्तीय सहायता, भौद्योगिक सम्पदाओं का 
विकास, गांवों में बिजली लगाना और क्षेत्रीय श्रायो जन, धन और पूजीगत लाभो पर कर भर 
कम्पनियों के नियमन और प्रद्नन्ध के लिए कानून बनाना | इन तथा अन्य बातो के सम्बन्ध 
में जो मौजूदा सुविधाएं है उतकी, तौसरी योजना के कार्यों श्रौर प्राथमिकताशो का ध्यान 
रखते हुए फिर से जांच करनी होगी । 

ड़, यह ठीक है कि ग्रामीण व्यवस्था में तेजी से परिवर्तत होने चाहिए, किन्तु 
झद्योगिक और झाथिक प्रगति के परिणाम-स्वरूप पैदा होने वाली श्राय और सम्पत्ति की 
विषमताओं से भो ठेढो समस्याएं पैदा होती हैं । कई कारणों से, जब तक कि विशेष उपाय 
ही न बरते जाएं, तब तक अल्प-विकसित देशो में आधथिक विकास के प्रथम चरणों मे ऐसी 
भवृति रहती है जिससे भ्राय के स्तरों का अन्तर पहले की भी श्रपेक्षा औ्लौर अधिक-बढ जाता 
है| महा भ्रावशयक समस्या यह है कि ऊची और नीची आयों के अन्तर को कम किया जाए 
और न्यूनतम भ्ाय का स्तर बढाया जाए । इस कार्य के लिए कई विभिन्‍न नीतिया अपनानी 
होंगी ज॑से प्रशिक्षण के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम, ऐसे उपायों को बरतना जिनसे 
कि सार्वजनिक और सिजी दोनो ही क्षेत्रो में पोग्य व्यक्तियों के लिए शीघ्रता से और प्रधिक 
अवसर ग्राप्त हों, और ऐसी कर सम्बन्धी नीतिया जिनसे सावेजनिक एवं निजी क्षेत्रो के 
ऊची झ्राय के वर्गों की शुद्ध आय उचित स्तर तक झा जाए। श्रगली दो या तीन योजनाझो 
की अ्रवधि में निरन्तर इस बात का प्रयल करना है कि आयो की एक उचित सीमा 
निर्धारित की जाए, जैसा कि कर जाच आयोग ने सुझाव दिया है कि यह सीमा औसत 
परिवार की झ्राय की लगभग तीस गुना होना चाहिए । यद्यपि अधिकाश जनताकी भरा बहुत 
थोड़ी है इसलिए आय की इस सीमा से काफी विषमता प्रकट होती है, किन्तु छोटी आयो के 
बढ़ने पर इस विषमता को और झधिक कम किया जा सकता है । 

6. आय सस्बन्धी विषमताओं की समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू ग्रामीण तथा गैर- 
ग्रामीण भ्रायो के अन्तर से सम्बद्ध है और यह अन्तर श्रौद्योगिक एवं आथिक विकास के 
कारण और अधिक बढ जाता है। यह उद्देश्य इन कार्यो के द्वारा पूरा करना होगा-- कृषि 
सम्बन्धी उत्पादन मे वृद्धि, सामाजिक सेवाप्रों का विकास, भूमि पर निर्भरता में कमी और 
उद्योग के विस्तार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रो के श्राथिक ढाचे का विविध उद्योग-धन्धी में विस्तार 
ओर एक ऐसी कृषि सम्बन्धी मूल्य नीति का प्रतिधादद जिससे किसान के हितों की पूरी 
रक्षा हो और जो शहरी उपभोक्ता के लिए भी उचित हो ! 

7... प्रगतिशील अर्थ-ब्यवस्था में ऊंची आयें प्रायः पूजीगत लाभ, व्यापार और सट्टे 
से होने वाले लाभ या कुछ ऐसी आवश्यक बातो के कारण होती है जो कानून की दृष्टि से 
जायज है । उचित सामाजिक ततीतियो हारा पूजीगत लाभों और सट्ठें श्रादि से होने बाली 
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आय सीमत कर दी जानी चाहिए और राज्य को भ्रपना उचित हिस्सा ले लेना चाहिए ॥ 
दूसरे, कड्आशाली के विस्तार और सुघार द्वारा ऐसे कदम उठाएं जाने चाहिए जिनसे होने 
बाली झायो पर पूरी तरह से कर लगाया जाए; जो लोग कर न दें उन्हे कडी सजा दी 
जाएं शौर ऐसी व्यवस्था की जाए कि कर से बचने के कम से कम अवसर मिल सके । खास 
तौर पर निश्चित आय वाले लोगो, जो निम्नतर मध्यम आय वाले वर्गों में आते हे, की दुष्टि 
से यह भी आवश्यक है कि जरूरी चीजी के दाम कम रखे जाएं और उन्हें सामाजिक सेढाएं 
विशेषत' शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान आदि की सुविधाएं सुलभ हों। पूरी तरह से बेरोजगार 
या भ्र्ध-रोजगार वाले लोगो का वर्ग ही ऐसा वर्ग है जिसकी ओर सबसे झ्धिक ध्यान दिया 
जाना चाहिए। उनके लिए सबसे बडी प्राथमिकता यह है कि उन्हें रोजगार के अवसर 
प्रदान किए जाए। रोजगार के साथ-साथ, शिक्षा और सामाजिक सेवा के लाभ भी जितना 
श्रधिक सम्भव हो उन्हें दिए जाने चाहिए १ 
४63: 

आधथिक और सामाजिक एकीकरण 
8, समाज के समाजवादी सगठत की स्थापना विश्वय ही एक सचयी प्रक्रिया है। 
ऐसा समाज कई विभिन्‍न मार्गों से प्रगति करने पर ही स्थापित हो सकता है ! इस उद्देश्य 
तके पहुचने के लिए इस समय यह जरूरी है कि हममें यह भावना हो कि हमें बहुत जल्दी 
इस उद्देश्य तक पहुचना है और अपनी गति वढनी है, क्योकि झ्राधिक भर सामाजिक विकास 
में समय का व्यवधान पड़ जाने से नए दबाव पंदा हो जाते हे । इस समय इस विपय पर 
ठीक-ठीक सामग्री उपलब्ध नही है और इसके बिना निश्चित उपाय मालूम करना कठिन 
है। योजना आयोग द्वारा स्थापित एक विद्येपषक्ष समिति इस बात की जाच कर रही है 
कि पहली और दूसरी योजना की अवधि में जीवन-स्तर मे क्याजया परिवतन हुए हे। यह 
समिति यह भी अध्ययन कर रही है कि भ्राय--ओर-घन-के--वित्तरण-में हाल ही में क्या 
क्या प्रवृत्तिया रही हैँ और खास तौर पर वह इस बात का पता लगा रही है कि किस हृद 
तक आधिक प्रणाली के संचालन के परिणाम-स्वरूप सम्पत्ति और उत्पादन के साधनों का 
जमाव हुम्ना है । 
9... यद्यपि प्रभी विकास के क्षेत्र में बहुतन्सी कमिया हे, किन्तु धोरे-घीरे योजनाबद्ध 
विकास योजना के प्रत्तगंत समाजवादी ढाचे का निर्माण किया जा रहा है, किन्तु इसे सुदृढ 
बनाना होगा और अपने कार्य-सचालन में इसे और अधिक उपयोगी बनाना हीगा | सार्वजनिक 
प्शासत और आथिक जीवन के समस्त क्षेत्रों में स्वीकृत नोतियों एवं कार्यंज्रमों को और 
अधिक पूर्णत, तथा निश्चय के साथ कार्यान्वित करना चाहिए और मूल्याकन की और झधिक 
कड़ी कसौटिया स्वीकार करनी चाहिए। इसके ग्रतिरिक्त, सदा ही नेतिक, मानवीय एव 
आध्यात्मिक मूल्यों पर उचित बल दिया जाता चाहिए, क्योकि इन्ही से आधिक प्रगति 
सार्थक होती है। यदि देश में आवश्यक एकता और अनुझासन हो तथा समाज के विभिन्‍न 
वर्गों में विकास का बोक सहन करने की इच्छा हो और इस समय उनका क्या कर्तव्य है 
इसका एहसास हो तो आ्रायिक और सामाजिक, दोनो प्रक्ार की उन्नति बहुत अधिक तेजी 
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से हो सकती है। जिन नीतियों को पहले ही कार्यान्वित रिया जा चुका है उनसे सामाजिक 
गति को काफी प्रोत्साहन मिलेगा, मजदूर सघो, सहकारी आन्दोलन, स्वैच्छिक सगठनों और 
विश्वविद्यालयों को शक्तित मिलेगी और ग्रामीण तथा शहरी समाजों में एक ऐसे रचनात्मक 
नेतृत्व का निर्माण होगा जिसका काफी व्यापक आधार होगा। इनसे थ्राथिक शक्ति के 
जमाव और एकाधिकार की वृद्धि को रोकने में सहायता मिलेगी, सास्कृतिक और झ्लाथिक 
एकीकरण के सम्बन्ध सुदृढ होंगे और भारत के प्रत्येक नागरिक को काम करने का, समान 
अवसर धझौर एक न्यूनतम जीवन-स्तर का अधिकार '्रप्प्त होगा। अन्ततोगत्वा, आथिक 
विकास एक साध्य का साधन मात्र है, श्रोर साध्य है--प्रयत्त और व्यापक रूप से सम्मिलित 
होकर किए भए बलिदानों द्वारा एक ऐसे समाज की स्थायना जिसमें कोई जाति, श्रेणी या 
-विशज्लेषाधिकार न होगा और जिसमे समाज के प्रत्येक वर्ग और देश के समस्त भागों को 
विकसित होने और राष्ट्रीय कल्याण में योगदान देने के लिए पूरा भ्रवसर प्राप्त होगा । 
20. आयोजन वाछित लक्ष्यों की ओर एक निरन्तर जारी रहने वाला भान्दोलन है 
और इसी कारण सब मुख्य निर्णय ऐसे अ्रभिकरणों द्वारा किए जाने चाहिए कि जिन्हे इन 
लक्ष्यों भौर इनके पीछे जो सामाजिक उद्देश्य है, उसकी जानकारी हो । पाच साल की प्रवधि 
पर विचार करते हुए भी आगे के और. दीघुंकालीन आयोजन को सदा दृष्टि में रखना 
चाहिए । ज्यों-ज्यों यह प्रक्रिा विकसित होती है, जनता के विकास में वृद्धि होने से उसे एक 
निश्चित लग्रात्मक आनन्द मिलता है और उसमे उद्यम और सफलता की भावना पैदा होती 
है; लोगों को जीवन में एक उद्देश्य की अनुभूति होती है, झ्लोर वे इतिहास के निर्माण में 
भाग छे रहे हे, यह भावना उनमे पंदा होती है । वस्तुतः मनुष्यों और मानवीय व्यक्तित्व का 
विकास, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण लक्ष्य है । झायोजन के लिए भौतिक रूप में पूंजी लगानी 
होती है, किन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव को समृद्धि के लिए शवित 
छूगाई जाए । अपने समस्त बोको और समस्थाझ्रों के साथ श्राज भारत के छोग एक ऐसे 
नए विश्व के सीमान्त पर रह रहे हे जिसे बनाने में भी वे सहायता कर रहे हे । इस 
सीमान्त को पार करने के लिए उनमे साहस और उद्यम, सहन-शक्ति की भावना और कठोर 
कार्य करने की शवित और भविष्य की कल्पना होनी चाहिए। 








अध्याय 2 


दीघकालीन आर्थिक विकास 
6 है. 
भावी चित्र को आवदयकता 

अनेक दक्माब्दियो तक भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग निष्प्रवाह रही है। उसके 
विकास की गति जनसख्या में वृद्धि की गति से कुछ ही अधिक थी। पिछली एक दद्याब्दी 
में वह 4 प्रतिशत भ्रतिबर्य को औसत गति से झांगें बढठी है और कुल राष्ट्रीय श्राय में 42 
प्रतिशत और प्रतिव्यक्षि झ्राय में कैवल ।8 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पिछले दस वर्षों के 
अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि अ्धिकाद्य जनता के जीवन स्तर पर गहरी छाप छोडने 
के लिए झआथिक विकास की गति काफी बढाई जानी चाहिए भ्रौर जनसख्या में वृद्धि की 
गति को कम करने के लिए विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए । मूल रूप से कार्य यह है कि 
भली प्रकार चिन्तन के बाद बतायी गयी एक दीर्घकालीन योजना के अन्तर्गत ज्ञान, टेक्‍्वॉलाजी 
और श्रेष्ठतर संगठन के ग्रधिकाधिक प्रयोग द्वारा देश के प्राकृतिक और मानवीय साधनों 

का विकास किया जाए। 
2, विकास की प्रक्रिया एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है और उसके [प्रत्येक चरण 
के लक्ष्य और प्रायमिकताएं एक व्यापक उद्देश्य से जुडी रहती है । ऐसे दीर्घकालीत परिप्रेक्ष्य 
को सामने रखने की वास्तविक उपयोगिता यह है कि वह चालू निर्णयो को करने में भूल्यवान 
पिद्ध होता है । ऐसा सामने न रहने से ये निर्षय गलत हो सकते हे और महगे पड सकते हूं । 
फलस्वरूप, वाद में उनमें अत्यधिक सद्योधन की जरूरत पडती है। दीधंकालीन योजना 
जब पर्याप्त विवरण सहित तैयार की जाती है, तब उससे प्रथ॑-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की 
परस्पर निर्भरता का ज्ञान होता है और अर्थ-ब्यवस्था की उन्नति मे जी सम्भव बाधाएं झा 
सकी हैं उन्हें भी साफ-साफ समभने में मदद मिलती है । घोषित सामाजिक लक्ष्यों को 
सिद्धि और राष्ट्रीय उत्पादन बढने से उत्पन्‍्त होने वाली माग और पूर्ति सम्बन्धी समस्याग्रो 
क्य विश्लेषण करके योजवा इस बात में मदद करती है कि साधनों के अ्रधिक से अधिक 
इस्तेमाल, आथिक क्रिया-कलाप के प्रादेशिक वितरण और उसके आकार तथा स्थान के विषय 
में परस्पर सुसम्बद्ध और सामथिक निर्णय किए जा सके । प्रादेशिक वितरण वाली बात 
विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योकि भारत जैसे विज्ञाल और विविध देश में कुछ ऐसी 
समस्याएं उत्पन्‍्त हो सकती हैँ, जिनका स्वरूप प्रादेशिक हो भर जो प्रादेशिक संघर्ष से 
सम्बन्ध रखती है । ये समस्याएं विभिन्‍न प्रदेशो को राष्ट्रीय विकास के व्यापकतर खाके में 
शामिल कर छेनेबाली एक दीधकालीन योजना द्वारा ही हल की जा सकती है । विश्वेप कर, 
औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जिसमें बिजली, परिवहन, वैज्ञानिक अनुसंधान और शिल्पिक शिक्षा 
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शामिल है, निश्चित और अग्निम योजना बताने की आवश्यकता है। विकास के दीर्घकालीन 
दृष्टिकोण से नीति और कार्यक्रम निर्धारित करने और प्रगति को आंकने में लाभ होता है। 
वास्तविक उपलब्धि और अनुभव के आधार पर स्वयं इस”दृष्टिकोण का भी समय-समय पर 
पुनर्मूल्याकन करने की आवश्यकता है । 

3. पहली गोजना में १95] से 98] त्तक के तोस वर्षो में आयथिक विकास का 
भविष्य-चित्र आकड़ों में प्रस्तुत किया भया था । पहली योजना से जो स्थितिया और घारणाए 
एक प्रकार से उत्तराधिकार के रूप मे चली झा रही हें, उनको दूसरी योजना में भर्य॑-ब्यवस्था 
की वास्तविक उपलब्धियों की रोशनी में समीक्षा की गयी । यह सुझाया गया कि [950-5[ 
की तुलना में [967.68 तक राष्ट्रीय आय और [973-74 तक प्रतिव्यक्ति झ्ाय दुगूनी 
हो जाएगी। राष्ट्रीय श्राय प्रतिवर्ष लगभग 6 प्रत्तिशत भी बढती रहे, तब भी, जनसब्या- 
वृद्धि और उसके भावी रुख को देखते'हुए, पाचवी योजना के मध्य तक 950 5] की प्रति- 
व्यक्ति आय को द्ुगुना करने का दूसरी योजना मे व्यक्त इरादा पूरा करना . कठित होगा । 
]97] और 976 के लिए इस समय जो अस्थायी अनुमान है, उनके ग्राधार पर 96- 
76 के वीच जनसब्या में कुल वृद्धि [8 करोड 70 लाख हो सकती है। मह अनुमान है कि 
जनसस्या मे इस वृद्धि के साथ-साथ इसी अवधि में श्रमिक वर्ग की सख्या लगभग 7 करोड़ 
बढ़ सकती है | जनमछख्या में इस वृद्धि को देखते हुए और बेरोजगारी तथा अल्प-उत्पादकता 


की समस्या को हल करने को जरूरत समझते हुए यह आवश्यक है कि अथे-व्यवस्था का 
सथासम्भव विस्तार किया जाएं । 


2: 


दीघेकालीन विकास का मार्ग-निर्धारण 


6. अगली तीन मोजनाझों की अवधि में यह अत्यावश्यक है कि आधिक विकास की 
समस्त सम्मावनाओ का पूर्ण और प्रभावशाली ढंग से लाभ उठाया जाए । इसके लिए यह 
आवश्यक है कि ग्राथिक विकास की ऐसी नीति पर चला जाए, जिससे प्रर्थ-व्यवस्था का तेजी 
से विस्तार हो और वह ॒यथासम्भव अल्पावधि में आत्मनिर्भर और ग्रात्मवाहक हो जाए । 
तीसरी और उसके बद झ्ानेवाली योजनाओं में जी नोति रखी गयी है, उसमें कृषि भ्रौर 
उद्योग, आथिक और सामाजिक विकास, राष्ट्रीय और प्रादेशिक विकास, और घरेलू धया 
बाह्य साधनों की परस्पर-निर्भर्ता पर जोर दिया गया है 


5... कृषि और देहाती श्र्य-व्यदस्था--देहात मे जनशवित और स्थानीय साधनों के 
अधिकाधिक उपयोग के आधार पर कृषि का विकास देश की झीकझ्न उन्‍नति की कुजी है। 
पर्याप्त सिंचाई, उ्वृरको के प्रयोग, अच्छे बीज और उपकरणों के इस्तेमाल, किसानों को खेती 
के सुघरे तरीकों की शिक्षा, भू-घारण नियमों में सुधार और सहकारी ढंग पर कृषि अथे- 
व्यवस्था के विकास से अपेक्षाकृत कम समय में उत्पादन का स्तर काफी ऊचा किया जा 
सकता है । इस झवधि में जो रुक्ष्य प्राप्त करने हे, वे हे; विविध और कुशल कृषि-प्रणाली 
का विकास, जिसमें पशुपालन, दुग्ध-उत्पादन, मांस-मछली का उत्पादन, मुर्गीपालन झ्रादि 
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शामिल है, सारी जनसख्या के जिए सल्तुलित और पर्याप्त भोजन की व्यवस्था; और निर्यात 
तथा उद्योगों की बढवी हुई माग को पूरा करने के लिए व्यापारिक फसलों का 
विकास । ट 

6... बुनियादी और भारी उद्योग--अपने प्राइतिक साधनों के छारण भारत में 
औद्योगिक उन्‍नति की काफी क्षमता है। अपेक्षाकृत सस्ते में इस्पात, विजली, ईथन और 
अन्य मूल पद्मार्य पैदा करने की क्षमता और देझ में ही एक बड़ी थ्ौर बढ़ती हुई मांग होने 
के कारण भारत विकास के लिए आवश्यक मद्यीनें और झनेंक प्रकार का रासायनिक तथा 
विजली और इजीनियरी का समान तैयार कर सकता है! इनसे अपनी बारी में मध्यम 
और छोटे उद्योगो के विकास को वल मिलेगा और शहरी तथा देह्वती क्षेत्रों मे रोजगार 
बढ़ेगा । इस प्रकार एक एकीकृत औद्योगिक ढाचे क्य निर्माण करने और तुलनात्मक दृष्टि 
से लाभपूर्ण, औद्योगिक उत्पादन वा विकास करना सम्भव होगा । कम पूजी और माध्यमिक 
वस्तुप्रो के उद्योगों को ध्यान में रखते हुए इस्पात, कोयला, तेल, विजेली और मश्ञीन- 
निर्माण जैसे उद्योगो पर विश्येप रुप से जोर देना होगा । आत्मनिर्भर झौर आत्मवाहक 
विक स के लिए इन उद्योगो का वढ़ना जरूरी है । 

7... मानवीय साधन और उत्पादकदा--दीघंकालीन योजना का एक झ्ावश्यक प्ंग यह 
है कि विभिन्‍न राज्यो में साधारण और शिल्पिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण की सुविधाओो के विस्तार 
द्वारा समूचे राष्ट्र की उत्पादकता का स्तर ऊचा करने के लिए ऐसे द्रुत उपाय अपनाए जाएं 
जो प्रभावशाली हो। यह्‌ ग्रनिवाय है कि प्रशिक्षित लोगो की संख्या बढाने का कार्यत्रम उनकी 
ग्रावश्यकता पडने से पहले शुरू किया जाए । इसके साथ ही यह बात भी उतनी ही 
जरूरी है कि जितनी जन-शक्ति उपलब्ध है, उसका अधिक से अधिक पूर्ण और प्रभावशाली 
ढंग से इस्तेमाल किया जाएं। 

िट जनसंख्या--जनसख्या-बृद्धि को एक अवधि तक स्थिर रखता आयोजित विकास का 
केन्द्र-बिन्दु है । भ्रत परिवार का कार्यक्रम अत्यन्त महत्वपूर्ण है भौर इसके लिए 

लोगों को शिक्षित करना, उनके लिए व्यापक पैमाने पर सुविधाझो और परामर्श की व्यवस्था 

करना और सभी देहाती और-झहरी समुदायों में लोकप्रिय प्रथल करना जरूरी है। 

कः विकाप्त के लिए साघन--विकास की तेज भत्ति को बनाए रख सकने बाली आत्म- 


निर्भर अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए मुख्य शर्तें ये हे कि देश मे पूजी का निर्माण पर्याप्त 
झप से होता रहे, निर्यात के विषास के लिए ययासपम्मव अधिक प्रयत्त किया जाए और अन्तरिम 
सकटकाल में विदेशी सहायता मिलती रहे ॥ विकास की नीति का एुक मूल लक्ष्य ऐसे हालात 
सैंयार करना है, जिनमें दाहरी सहायता पर निर्भरता झीघ् से श्ीन्न खत्म हो जाए। 
कड़े 
0. 96-76 का चित्र--भारतीय अयये-व्यवस्या के विक्ास्त को मोदे त्तौर पर नद्धर 
में रख यह माना जाता है कि 960-6] के मूल्य के बाघार पर राष्ट्रीय आय दूसरी 
यौजना के अन्त में लगभग 4,500 करोड़ रू० से चढ़कर तीसरी थोजना के अन्त तक 
लगभग 9 हजार करोड़ रु०, चौथी योजना के अन्त तक लगभग 2 हजार करोड़ रू० 
हलक: 25: 
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और पांचवीं योजना के अन्त तक 33 हजार करोड़ से 34 हजार करोड़ र० तक हो जानी 
चाहिए। जनसंख्या में लगभग 2 प्रतिशत की अनुमित वापिक वृद्धि को ध्यान में रखें, तो 
प्रत्ति व्यवित आय 960-6] के अन्त में 330 रु० से बढ़कर 966, 97] और 976 
में ऋमशः 385 रु० 450 रु० और 530 रु० हो जानी चाहिए। इससे यह जरूरत पड़ेंगी 
कि राष्ट्रीय आय के ब्रश रूप जो कुल पूजी लगे, वह वर्तमान |] प्रतिशत से बढ़कर तीसरी 
योजना में ]4-]5, चौथी योजना मे [7-]8 और पाचवी योजना में 9-20 प्रतिशत 
भ्रतिवर्ष हो । दूसरे शब्दों में, तीसरी योजना में लगायी जाने बाली लगभग 40,500 करोड़ 
रू० की पूजी की तुलना में चौथो योजना में ।7 हजार करोड़ रु० और पाचवी योजता में 
25 हजार करोड़ रु० की पूजी लगनी चाहिए। घरेलू बचत भी इसी अनुपात से वर्तमान 
8.5 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी योजना में [].5 प्रतिशत, चौथी योजना में 5 से 6 
प्रतिशत और पाचवी योजना में [8 से 9 प्रतिशत होनी चाहिए । पाचवी योजना के अन्त 
तक अभ-व्यवस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि वह बाह्य सहायता के बिना सन्तोपजनक गति. 
से बढ़ती रहे और सामान्य रूप से जी विदेशी पूजी देश मे लगती है, केवल वही आती रहे ॥ 
॥5 जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अधिकाश में दीघंकालीन योजनाओं की 
ब्यावहारिकता इस बात में है कि वे वर्तमान कार्यों और निर्णयो के करने में मार्गं-दर्शक 
चनती है और भविष्य की योजना बनाने में सहायक सिद्ध होती हे । मूल उद्योगों के विषय 
में ये बाते विशेष रूप से महत्वपूर्ण है । सम॒न्वित विकास, भौतिक साधन और बिदेशीः मुद्रा, 
और उद्योगों की विभिन्‍न स्थानों में स्थापता-को छेकर जो शिल्पिक तथा भ्न्य समस्याएं 
सामने आती है, उनको हल करने के लिए काफी समय तक विचार करने भ्रौर तैयारी करने 
की आवश्यकता होती है। त्तीसरी योजना के प्रारभिक अध्ययन के बाद कुछ वस्तुओं के 
विषय में |970-7] के लिए क्षमता सम्बन्धी निम्नलिखित अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किए 
गए हे-- 


इस्पात के ढोके 80-90 लाख टन 
कच्चा लोहा 30-40 झा 
अलमृनियम 2.3-2.5 
बिजली 20-230 लाख किलोवाट 
कोयला 700-800 ज्ञाख टन 
त्तेल-शोधन 80-200 ,, 
नज्नजन उ्वृरक 20-22 ,, (नत्रजन) 
सीमेंट 240-260 लाख टन 
मश्ञीन-तिर्माण 600 करोड़ रु० मूल्य की 
रेलो द्वारा माल की छुलाई 3800-4200 लाख टन 

अं अनाज ॥250- & 
निर्यात 309-400 करोड़ रु० मूल्य का 


इन लक्ष्यो से इस बात का सकेत मिलता है कि क्तिना प्रयत्व करने की आवश्यवता 
है। ये लक्ष्य इस विषय के और श्िह्पिक अध्ययन का भी अच्छा आधार बन सकते है । 
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दीधेकालीन विकास योजना को तंयारी 
2. दीबंकालीन योजना बनाने में इसका वहूत महत्व है कि सही झाकड़े और शिह्यिक 
जानकारी उपलब्ध हो। इसीलिए उपलब्ध झ्राकड्ों और सिल्पिक जानकारी को परिष्कृत 
करने के लिए तीसरी योजना में विध्ये कदम उठाए जा रहे हे । विकासझीख अय्य॑-व्यवस्या 
के विभिन्‍न आअगों के पारम्परिक जटिल सम्वन्धो और सही झनुप्रात का विड्ठेयण करने के 
लिए दस जानकारी वी विद्येप आवस्यक्तवा होगी ॥ विकास के प्रत्येक चरण में समूचे कार्य- 
क्रम को एक निरन्तर और अवाव प्रक्रिया मानना द्वोगा और बहुत वडे परिमाण में आर्थिक, 
सिल्पिक और सास्यिक विदलेषण करना होगा। इसमें, प्रत्येक अवधि के अन्त में वस्लुग्रों 
और सेवाग्नो के लिए उपभोक्ताओं को मास का अनुमान मसाब्यमिक वस्तुप्रों, कच्चे माल 
और धिल्पिकों की जरूरत दा पता लगाने की दृष्टि से उद्योगों के पारस्परिक सम्बन्धो 
अध्ययत और पूऊी विदियोग तथा ग्रायात में वचत और निर्यात बढाने की सम्मावनाडों का 
निर्वारण झामिल है । 
3 निश्चित कार्यक्रम श्र नीति वाली कोई दीर्पकालीन योजना केवल समूचे राष्द्र 
को दृष्टि में रखकर ही नहीं बनाई जानी चाहिए, बल्कि उसमें इसका भी घ्यान रखा जाना 
चाहिए कि देश के विभिन्‍न प्रदेशों के साथनों के विकास की क्सिनी सम्भावना है, जिससे 
उन्नति की गति भन्द किए विया अधिक से अधिक क्षेत्र को विकास का लान पहुंचे । अतः 
दीर्घकालीन योजना को झआथिक और सामाजिक विकास का ऐसा खाक़ा खींचना चाहिए 
जिसमें विभिन्‍न क्षेत्रो की आवश्यक्रताओ्ं और उन्हें पूरा करने की सम्मावनाओ को ध्यान 
में रखा गया हो और जिसमे यह सत्र राष्ट्रीय विकास के एकीड्ूत प्रयत्त में शामिल हो । 
]4... इस दिया में दीर्घकालीन योजना को चलाने के लिए केन्द्र और राज्यों में विभिन्‍न 
सरकारी झभिकरणों और वैज्ञानिक, आथिक और सामाजिक गनुसयान में लगे प्रमुख सस्थानों 
के मध्य गहरे और निरन्तर महयोंग की ग्रावस्यक्ता है । जेसे-जैसे अधिक जानकारी और 
होते जाएंगे, दीर्घकालीन योजना के खाके को मर दिय्रा जाएगा और टेक- 
नालाजी में प्रगति साथनों की श्रधिक जावकारी ओर श्रव॑-ध्यवस्था के विभिन्‍न अ्रयो वी 
प्रगति के अनुसार स्वय्य इस योजना में मी समय-समय पर सपझोवन क्या जाएगा । योजना 
झ्रामोग ले और स्वायीन अनुसघान मस्यानों ने इस दिश्या में काम करना झुरू भी कर दिया 
है। पाचवी योजना के झन्त तक की अवधि को छूने वाली एक वृहत्तर योजना वी तैयारी 
के लिए अगले तीन वर्षो में काऊ़ो साधन लगाने का प्रस्ताव है । 








अध्याय 3 
तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण 


तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण करते हुए, हाल के वर्षों में देश की अ्थ॑-व्यवस्था 
में हुई प्रगति, वर्तम्रान आथिक व सामाजिक परिस्थितियों और देश के मौलिक सामाजिक 
उद्देश्यों तथा पहले श्रध्यायों में वणित दीघंकालीन भावी वृद्धि, इन सबका घ्याव रखा 
गया है। 
2, पिछली छताब्दी में भारत को अये-श्यवस्था का काफी तेज़ी से विस्तार हुआ है, 
देश के भावी सामाजिक व आथिक ढाचे का खाका बन चुका है और दीघंकालीन आर्थिक 
और सामाजिक उद्दृष्यों की पूर्ति के लिए नीव पड़ चुकी है। सावंजनिक और निजी क्षेत्रो में 
कुल विनियोग प्रथम पंचवर्धीय योजना के प्रारम्भ में 500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष था । यह 
राशि दूसरी योजना के अन्त में बढकर लगभग | 600 करोड रुपये हो गई। सरकारी क्षेत्र 
में विनियोग इस ग्रवधि में 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 800 करोड रुपया प्रतिवर्ष हो गया। 
वर्तमान भावों के श्राधार पर पहली और दूसरी योजना में 0,0 करोड़ रुपये का 
विनियोग हुआ जिसमें से 52[0 करोड रुपये सावंजनिक क्षेत्र में और 4900 करोड़ निजी 
क्षेत्र में लगे। पहली योजना की अवधि में राष्ट्रीय श्राय ]8 प्रतिशत बढी, जब कि मूल लक्ष्य 
केवल [2 प्रतिशत वुद्धि का था । यह वृद्धि अ्धिकाशतः कृषि उत्पादन में प्रगति के कारण 
हुई । दूसरी योजना में राष्ट्रीय आय में वृद्धि 20 प्रतिशत हुई जबकि लक्ष्य 25 प्रतिशत का 
था । कृषि उत्पादन 40 प्रतिशत बढ़ा और खाद्यान्‍्नों में 46 प्रतिशत वृद्धि हुई । सुसगठित 
उत्पादक उद्योगों में उत्पादन लगभग दुगुना हो गया | पिछले दस वर्षों में हुई वृद्धि का मोटा 
अंदाज पृष्ठ ।8 और 9 में दी गई सारिणी में अकित कुछ चुने हुए सूचकों से हो सकता है। 
3, गत दस वर्ष में वृद्धि की गति एक-सी नहीं रही । इसमें ऊंच-नीच हुई, कभी 
प्राकृतिक कारणों या अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण तो कभी क्रियान्वयन की कमियों 
के कारण | जनसंख्या में वृद्धि ने बेरोजगारी की समस्या को और गभीर बना दिया। दूसरी 
योजना में 80 लाख नई नौकरियों के बढने का अनुमान है, जिसमें से 65 लाख कृषि के 
अलावा हे । दूसरी योजना के अन्त में 90 लाख व्यवित बेकार थे। हालाकि राष्ट्रीय- 
जीवन के हर अंग में काफो उन्नति हुई है, फिर भी उसके साथ ही अनिवायं रूप से कुछ 
कठिनाइयां और मुहिकले पैदा हुईं । कुछ असफलताएं और गलतिया हुईं, जिनसे बचा जा 
सकता था और अभी भी हमारे श्राथिक ओर सामाजिक ढांचे में कुछ कमजोरिया शेष हुं, 


लेकिन इन सबके बावजूद हर दिशा में कुछ तये कदम बढाणे गये हे. और बठत मल्यवान 
अनुभव प्राप्त हुआ है । 
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4. तीसरी योजना बनाते समय निम्नलिखित प्रमूख उद्देश्य रहे है-- 

([) राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि, और पूजी-बिनियोग का ऐसा 
स्वरूप बनाना ताकि वृद्धि का यह क्रम अगली योजना में भी जारी रहे । 

(2) खाद्यान्नों के मामलो में देश स्वावलम्बी हो जाए और कृषि को उपज इतनी बढे 
जिससे उद्योगो और निर्यात दोनो की आवश्यकताए पूरी हों । 

(3) इस्प्रात, रास|यनिक उद्योग और बिजली सरीखें बुनियादी उद्योगो का विस्तार हो 
और यत्र-सामग्री बनाने की क्षमता इतनी बढ जाए, ताकि दसेक वर्ष के अन्दर 
औद्योगीकरण की समस्त भ्रावश्यकताए पूरी होने लगें। 

(4) देश की जतश्क्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग किया जाय और रोजगार के ग्रवसरों 
में पर्योप्त वृद्धि हो, तथा 

(5) अवसर की समानता उत्तरोत्तर बढ़े, आय और सम्पत्ति मे विषमता घटे तथा झ्राथिक 
क्षमता का वितरण और अधिक समुचित हो ॥ 

5. तीसरी पचवर्षीय योजता की अवधि, झात्मनिभंर और स्वनिमित प्रर्थ-ब्यवस्था के 
लिए आवश्यक सघन विकास की दशाव्दी का प्रथम चरण है । हालाकि भारतीय अर्थ- 
व्यवस्था भ्रब झ्राकार में कही बडी है, और इसके कार्यक्लाप बहुत बढ गये है, इसे बढती 
हुई मागो को पूरा करना है और ऐसी अनेक योजनाओो में काफी विनियोग करना पड़ेगा 
जिनका फछ चौथी योजना में ही मिलना शुरू होगा । इसलिए तीसरी योजना में यथासम्भव 
अधिकतम विनियोग करने की आवश्यकता है । 
6, तीसरी योजना में विकास की ग्राम शैली अधिकाशत' दूसरी योजना के मूल 
निर्धारण तथा अनुभवों के झ्राधार से ही बनी है। छेकित फिर भी कुछ महत्वपूर्ण विषयो 
के मार्ग में यह विकार की समस्याओ्रो का प्रतिनिधित्व करती है और इसके क्रियान्वयन के 
लिए भौर अधिकतर प्रयास तथा श्ञीघ्र काम पूरा करते की भावता की आवश्यकता है। 
तीसरी योजना विशेषकर कृषि अयं-व्यवस्था को मजबूत बनाते, उद्योग, बिजली और 
परिवहन का विकास करने और औद्योगिक तथा प्राविधिक परिवतंन को तीज करने, अवसर 
की समानता और समाजवादी समाज की स्थापना की दिद्या मे प्रगति करने और रोजगार 
चाहने बाले तमाम व्यक्तियों को रोजगार देने का उद्देश्य लेकर चलेगी । इन उद्देश्यों वाली 
विकास को योजना के लिए राष्ट्र को दृढ़ प्रयास और त्याग करना पड़ेगा । यह अत्यावश्यक 
है कि तीसरी योजना की अवधि में विकास का व्येक सब पर बरावर पड़े और हर चर॒ण में 
आधिक और वित्तीय तथा अन्य नीठिया इस प्रकार बनाई जाए जिससे अधिकाश लोगों के 
कल्याण और रहन-सहन के स्तर मे सुघार हो ॥ 

4, त्तीसरी योजना में विकास के कार्यकम में कृषि का सबसे पहला स्थान है। कृषि 

उत्पादन को अधिकतम अग्रिमता दी जाएगी और योजना के कृषि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 

उपयुक्त साधनों को व्यवस्था की जाएगी । ग्रामीण अय्थे-व्यवस्था को विविधीकृत करना 
होगा ताकि कृषि पर निर्भर जनसल्या मे कमी हो ! तीसरी योजना में कृषि और ग्रामीण 
अर्थ-ब्यवस्था के विकास का मार्ग दर्शक तत्व यह रहेगा कि जो कुछ किया जा सकता है, 
उसके लिए वित्तीय साधन उपलूब्ध हों, और हर क्षेत्र की संभाववाओं का अधिकतम विकास 
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किया जाए । तीसरी योजना का एक प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जनशकिति के 
उपयोग का है । यह कार्य योजना में च्यामिल विकास कार्यक्रमों तथा कृषि उत्पादन बढ़ाने के 
लक्ष्य को छेकर बनाए गए जनशक्ति के उपयोग के लिए विस्तृत ग्रामीण निर्माण-कार्यक्रमों 
द्वारा किया जायगा । ग्रामीण क्षेत्रों के विकास का उत्तरदायित्व, और आगे बढ़कर काम 
करने की प्रवृत्ति, ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिपदों पर अधिकाधिक 
रहेगी । सेवा सहकारियों का संगठत किया जायगा और इस काम के लिए ग्राम समाज को 
प्रारंभिक इकाई माना जाएगा । ग्रामीण प्रगति के लिए झ्रपरिहायं सहकारी खेती को बढ़ावा 
दिया जाएगा, क्योकि यह्‌ गांव के स्तर पर सहकारिता और सामुदायिक विकास की वृद्धि 
का युक्तिसंगत परिणाम है । हर 

8... दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी इस्पात, ईंधनझौर बिजली तथा 
यंत्रनिर्माण और रासायनिक उद्योग आदि मूल उद्योगों को तीत्र आधिक विकास के लिए भ्राधार 
रूप सात गण है ५ श्र्णयिक विकास के कार्यक्रम रुस्पूर्ण शर्थ-व्यवस्था ब्रर्थात सावंजनिक 
ओर निजी दोनों क्षेत्रों की झ्रवश्यकताओं और प्रायमिकताश्रों को ध्यान में रखकर बनाएं 
गए हूँ । हालांकि निजी क्षेत्र को बहुत बड़ा योगदान करना है, फिर भी प्र्थ-व्यवस्था के 
विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का स्थान और अधिक प्रमुख हो जाएगा। तीसरी योजना में 
छोटे उद्योगों को प्रौद्योगिक ढांचे का महत्वपूर्ण अग बनाने के प्रयास जारी रहेगे; ऐस/ बड़े 
और छोटे उद्योगों में और अधिक समन्वय, झौद्योगीकरण के लाभों को छोटे नगरों ओर 
ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार झौर प्रारभिक ग्रामीण उद्योगों में नई सुधरी हुई प्रणालियों के 
आरंभ के द्वारा किया जाएगा । 

9, तीसरी योजना में शिक्षा एवं भ्रन्य सामाजिक सेवाग्रों के विकास पर काफी बल दिया 
गया है । ये आथिक ओर सामाजिक विकास में सन्तुलन बनाने के लिए जितनी श्रावश्यक 
है उतनी ही योजना के आ्राथिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भी जरूरी है । समाज में शिक्षा 
के प्रचार तथा रहन-सहन के स्तर में सुधार के बिना बड़ा प्राविधिक परिवर्तन या उत्पादन 
में वृद्धि का होना सम्भव नही है । ड़ 

0. रोजगार की समस्या को हल करने के लिए दो दिशाओं में एक साथ प्रयत्न की 
जरूरत है । योजवा मे वणणित विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार चलाना है (जिससे उनसे 
अधिकतम रोजगार पैदा हो सकें । उनका कार्याव्वयन समन्वित ढंग से हर क्षेत्र की वास्तविक 
आवश्यकताओं को ध्यात में रखकर करना है । अनेक क्षेत्रों में जहां जनशक्ति का उपयोग और 
अधिक सघन रूप में किया जा सकता है, वहां योजना के विकास कार्यक्रम को तीबतर कर 
उन्हें योजना के अन्तिम चरणों की आवश्यकताओं के अनुसार बढाया जा सकता है। यह 
कारंबाई उन क्षेत्रों दें विशेष रूप से आवश्यक होगी, जहां जनसंख्या चनी है और बेकारी 
अधिक है। यह अनुमान है कि योजना के विकास कार्यक्रम | करोड़ 40 लाख नई नौकरियां 
पैदा करेंगे, जबकि इस योजना की अवधि में नए रोजगार चाहने वालों की संख्या | करोड़ 
70 लाख ओर बढ़ेगी । इस प्रकार जो शेष बेरोजगार बर्चेंगे, उन्हें ग्रामीण विकास के बड़े 
कार्यक्रमों, ग्रामोौद्योगों शोर लघु उद्योगों तथा अन्य कामों मैं लगाया जाएगा। 

]. वृद्धि की संचयशील दर 5 प्रतिश्नत प्रतिवर्ष करने के लिए यह झावश्यक है कि 
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राष्ट्रीय आय का १4 प्रतिशत से भी अधिक विनियोग किया जाए जबकि वर्तमान स्तर 
केवल लगभग साढ़े ग्यारह प्रतिशत है । इसका अर्थ होगा कि घरेलू बचत वर्तमान साढ़े श्राठ 
प्रनिश्यत से बद्यकर योजन के अन्त तक लगभग साडे स्यारह प्रतिशत की जाए। स्वदेश्नी 
साधनों के झ्रतिरिक्त काफी विदेशों सहायता की भी झ्ावह्यकता पडेगी। विकास के इस चरण 
में विदेशी साथनों पर निर्मरता इस बात का सकेत है कि तीसरी योजना में ऐसी नीति अपनानीं 
होगी, और उपाय करने होगे डिनसे आयात कम हो और निर्यात से आमदनी बढ़े । 

]2. तीसरी योजना में उत्पादन का जो कार्यक्रम वाया गया है, उसमें इस बात का 
ध्यान रखा गया है कि खायान्तों और अन्य उपमोवता माल यर्ष्ट मात्रा में पैदा किया जाए। 
फिर भी यह ब्निवार्य है कि समय-समय पर मुद्रा-स्फीति सर उठाने छगे | योजना में ऐसी 
मूल्य-वीति स्वीकार की गई है, जिसके अनुसार सम्बन्धित भावों का उततार-चढ्ाव योजना 
के लक्ष्यों और प्राथमिकताओों के अनुल्प रहेगा, और कम आमदनी वाले समुदाय जिन 
आवश्यक वस्तुओं का उरयोग करते हे उनके मात्र अधिक नही बढ़ेंगे । यह भी झावश्यक है कि 
अवेक्षया अनावश्यक वस्दुप्रो और, सेवाप्रो के उउगोग पर नियत्रण किया जाएं। इसी प्रकार 
उत्पादन के ढांचे का नियोजन करते समय यह ध्यान रखना होगा कि देश के सीमित 
साधनो को अपेक्षया झनावश्यक्र माल और सेवाओं के उत्पादन में न लगाया जाए। इन 
उपायों का झाथिक स्थिरता की परिस्थिति में तीब्र विकास करने के लिए ही महत्व नहीं 
है, बल्कि ये तीसरी योजना के सफल क़ियान्वयन्त के लिए झ्ावश्यक घरेलू साथवों और 
विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए भी आवश्यक है । 


१3., तोसरी योजना में इस वात पर बहुत अधिक जोर दिया था रहा है कि परि- 
योजनाडी की अवस्थाओ्ों का विभाजन एक दूसरे को ध्यान में रखकर किया जाए, उनके 
नियोजन और उनसे मिलने वाले लाभ दोनो में निरन्तरता वनी रहे ग्रोर दीर्घवालीन तथा 
अपेक्षया अझल्पकालीन परियोजनाशों कै बीच सतुलन रखा जाए। उद्योग, परिवहत ओर 
विजली जैसे सम्बन्धित क्षेत्रों के नियोजन और कार्यान्‍वय में गहरा समन्वय होना नई 
परियोजनामों के लिए ही नहीं, वल्कि चालू कारखानों में उत्पादन का स्तर बढ़ाने 
के लिए भी उठता ही आवश्ष्यक है । उद्योगो वा कार्यक्म, जिसमें विजली, परिवहन, वैज्ञानिक 
अन्वेपण और प्राविधिक शिक्षा भी सम्मिलित हे, स्वय में पूर्ण बताया गया है। इसलिए यहें 
आवश्यक है कि जो परियोजनाए अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि की क्षमता को बढ़ाने में सहायता दें 
उन्हें न्यूनतम अवधि में चलाया और पूरा क्या जाए । 

१4... दूमशीे थोजना की तरह तीसति योजवा में 'मी राष्ट्रीय अये व्यवस्था के तीत्र विकास 
में राज्यों की योजनाम्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । इृषि, घिकज्मा और झन्य सामाजिक 
सैवाओं तथा ग्रामीय जतशकित के उपयोग के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य बनागे गये हुँ उनकी 
प्राप्ति राज्यों की योजनाओं के सफल जियास्दयन पर ही निर्मर करती है। बड़े उद्योगो 
और विशेषकर मूल ओर भारी उद्योगों का विकास होने से राम्यों की योजनाओ्रो को विजली 
और प्राविधिक झिक्षा के विकास, आवास और झहरी विक्रास की ग्रोजनाम्रों तथा ग्रामीण 
और झोद्योगिक श्रये-व्यवस्था के गहरे समन्वय के उपाग्रों की व्यवस्था करनी है।॥ राज्यो 


८ के 
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को योजनाएं बनाने और उनका आकार और ढांचा नियत करते समय इन बातों को यथा- 
संभव ध्यान मे रखा गया है । 

45. तीसरी योजना में भूतकाल की अपेक्षा भारतीय अर्थ-व्यवस्था के निदेशन भौर 
प्रवन्ध में नियोजन और कार्यान्वयन के लिए पहले से कही अ्रधिक सुधरे ढंग और मशीनरी, 
साध्यिकीय और आधथिक आंकडे, विभिन्‍ल क्षेत्रों में होने वाले प्राविधिक तथा अन्य विकास 
के यथोचित मूल्याकन, देश के साधनों का और अधिक ज्ञान तथा पहले से कही अधिक 
व्यवस्थित विश्लेषण और अन्वेषण की आवश्यकता है ॥ 

6, तीसरी योजना की झ्रवधि के पाच वर्षों में राष्ट्र उतनी सफलता प्राप्त करने का 
इरादा रखता है, जितनी पहली श्रौर दूसरी योजनाम्रो के दस वर्षों में प्राप्त की गई । यह 
काम बहुत बड़ा है, जरूरी है और बर्तमान तथा भविष्य के लिए इसका बहुत बडा महत्व 
है। इसके प्रशासनिक प्रभाव और संभावनाएं अत्यन्त विस्तृत हे और उनके लिए हर क्षेत्र 
में कार्यकुशलता के अत्यधिक ऊचे स्तर की आवश्यकता है। प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 
साधनों के एकत्रीकरण, बदलती हुई आवश्यक्ताओं की स्वीकृति, हर चरण में साधनों के 
समन्वय और एक्त्रीकरण, आने वाली कठिनाइयो श्र समस्याओ के पूर्वाभास की क्षमता, 
विकास के लिए अनुकूछ अ्रवसरो से लाभ उठाने में तत्परता और सबसे भ्रधिक विद्वान और 
कुशल कायंकर्त्ताओ्रों तथा योजना के उद्देश्यों के अनुरूप सगठनों की झ्रावश्यकता है ॥ विकास 
की योजना चाहे वह कितनी ही विस्तृत हो या सक्षिप्त, केवल कार्यक्रम का मोटा ढांचा भर 
दर्शाती है। इसकी सफलता अनेक प्रकार के घटकों पर निर्भर करती है जैसे विकास के 
भार और चुनौती के प्रति लोगो में चेतना, नई उत्पादक शवितयों का प्रकट होना भौर 
आधुनिक विज्ञान और टेक्नालाजी का अधिक उपयोग, दृष्टिकोण ओर प्रेरणा में परिवर्तन 
और अंत में विश्वास का ऐसा वातावरण जिसमें यह समझा जाय कि तीव्र आथिक विकास, 
सामाजिक न्याय और विस्तृत आर्थिक अवसर दोनों का उपाय है । 


अध्याय 4 
योजना के लक्ष्य ओर खर्च 


पिछले अध्याय में जो लक्ष्य बताये गये हे उनको पूरा करने के लिए यह आवश्यक 
है कि अगले 5 वर्ष में हमारी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्‍न क्षेत्रों में जो विकास हो वह एक 
निर्धारित सीमा से कम त हो । तीसरी योजना के भौतिक लक्ष्य इसी को ध्यान में रखकर 
बनाये गये हे । अनुमान है कि ग्रगले 5 साल में राष्ट्रीय भ्राय में कम से कम 30 प्रतिशत 
की वृद्धि होगी और प्रति व्यक्ति आय में कम से कम 7 प्रतिशत की । योजना की एक 
झाफी देने के लिए नीचे की तालिका में कुछ मुख्य-मुख्य लक्ष्य दिये गये है-- 





मुख्य लक्ष्य 
ब्स्तु सख्या. 960-6। 965-66 बल... ता... 905 ७5७ फट ध 
अतिशत 
(0) ७. ७ छा 
खेती की उपज का सूचक भ्रक 
(949-50--00) 835 हर 30 
अनाज की पँदावार लाख टन में 760. 32 
नत्रजनी खाद की खपत टन 2,30,000  0,00,000 335 
सिंचित क्षेत्र का रकवा 
(शुद्ध योग) लाख एकड़ 700 900 29 
सहकारी भ्रान्दोलन : किसानों 
को उधार करोड़ रु० 200 530 65 
झऔद्योगिक उत्पादन का सूचक 
अंक (950-5--00) 94 329 70 
उत्पादन : 
इस्पात के ढोके लाख टटों में उ5-. ४ 92 63 
अलमुनियम ट्न 8,500 80,000 332 
मशोनी औज्ञर करोड़ ९० में 5.5५ 30 445 
गंधक का तेज़ाव टन 3,63,000 45,00,000.. 333 


पेट्रोल जन्य पर्दा लाख टन में झज 99 70 


न-पभउूयैा जा छा 
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ता कर 2-23 (०) 
कपड़ा ६ 
भिन्न का लाख गज में. 5व,270. 58,000 3 
हथकरघा, बिजली करघा 
अर लोड कग। ताज गजमें. 23,490. 35,000... 49 
जोड़ लाख गज में. 74,760 93,000 24 
खनिज : 
लौह खनिज लाख टन में [07 300 480 
कोयला लाख टन में 546. 970 76 
निर्यात करोड़ ० में 6457 850 42: 
बिजली : स्थापित क्षमता लाख कि० 
बा०्में ४ ०३ 27 23 
रेलवे-माल जो ढोया जाएगा. लाख टत में 540 2450 59 
सड़क-बस, ट्रकों की संख्या संख्या 2,0,000 3,65,000 74 
जहाज-टत भार लाख जी० न 
झार० टी० 9 0.9 2] 
शिक्षा, स्कूलों में छात्रों 
की संख्या लाख में 435 639 का 
शिल्पिक शिक्षा (इंजीनियरी 
और टैकनालाजी में डिग्री के मु 
लिए भर्ती) सख्या 43,900 49,00 37 
स्वास्थ्य : 
अस्पतालों में पलंग संख्या ,86,000 2,40,000 29 
डाबटरों की संख्या संख्या 70,000 8,000 36 
खपत 
भोप्लन प्रति व्यक्त 
प्रतिदिन कंलोरी_ 2,800 2,300 ४ 0 
कपड़ा प्रति व्यक्ति प्रति 
बगे गज 5.5 2 | वा 





इस पुस्तिका के भ्रन्त में परिशिष्ट | में तीसरी योजना के लक्ष्यों का अधिक ब्योरा 


दिया गया है । 


2... जनसंख्या में वृद्धि, भोर लोगों की बढ़ती हुई भाकांक्षाओं को देखते हुए और प्रमली 
दो या तीन योजनाओं की अ्रवधि में स्वत: दिकास-करने की स्थिति में पहुंचने के लिए, यह 
भावश्यक है कि अगले 5 वर्ष में उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयत्न 
संभव हों, किए जाएं | इसके अलावा चोथी योजना की तैयारी के लिए तीसरी योजना में 
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भी कुछ कार्ये करने पड़ेगे। तीसरी योजना के कार्यक्रम उपर्युक्त दोनो उद्देश्यों को ध्याव 
में रखकर बनाये गये हे । इन सब कार्यों को पूरा करने मे सरवारो क्षेत्र में 8000 करोड़ 
रू० से अधिक खर्च होगा और निजी क्षेत्र मे 4[00 करोड ₹०* खर्च का अनुमान है । 

कै, पिछला अनुभव यह है कि 5 वर्ष की योजना दनाते समय यदि उन्हीं साधनों को 
घ्यान में रखां जाता है जो उस समय दिखाई देते हे, तो आगे चलकर जो अवसर हाथ में आते 
है उनका पूरा-पुरा उपयोग नहीं किया जा सकक्‍ता। इसलिए 5 वर्ष की अवधि के लिए जो 
भौतिक कायंत्रम बनाये जाए वे बिल्कुल उन साधनों पर निर्भर न होने चाहिए जो योजना की 
तेयारी के समय दिखाई दें। साल-व-साल.कार्यत्रमो के खर्च जुटाने की कोशिश करनी चाहिए । 
4. इस समय उपलब्ध आर्तथक साबनों का अनुमान 7,500 करोड रु० है। किन्तु 

पान (200 व 

इधर जाच-पडताल से पता चला है कि देश मे बचत बढाने के लिए और ८6पाय किए जाएं 
तो ये साधन और बढ सकते हे । वास्तव में, योजना में जो लक्ष्य रखे गये हैं उनकी जिस 
हृद तक पूर्ति हो सकेगी उसी हृद तक और साधन भी जुटाये जा सकेगे। भारत की विवत 
योजनाओं के लिए मित्र देशो से और विश्व बेक तथा अन्य भरन्तर्राप्ट्रीय सगठनों से जो 
सहायता मिल रही है उससे यह आशा होती है कि तीसरी योजना के लक्ष्यों की पूर्ति में 
विदेशी मुद्रा की कमी विशेष बाधक न होगी । दूसरी ओर, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरी 
योजना के कुछ कार्यक्रम इस अ्रवधि में पूरे न हो सकें और उनमें जो रुपया लगने वाला है 
उसे चौथी योजना के शुरू में लगाया जाए। कार्यक्रमों में जो कुछ भी हेर-फेर करने पड़े, 
लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना पडेंगा कि तीसरी योजना के जो मुख्य या बुत्रियादी लक्ष्य 


है वे समय. के अन्दर पूरे हो-जाए- 
मर नीचे को तालिका में दिखाया गया है कि 7,500 करोड़ रु० किन मुख्य-मुख्य मर्दों 
में खर्चे क्ये जाएगे 





खर्च का ब्योरा 
(करोड़ रु०) 
“्ण्णजाल8फ9फककएक्. एछसग्जना __+_ तीसतयोजना 
मद कुल केन्द्र शासित कुल 


खर्च प्रतिशत राज्य प्रदेश केद्_ खर्च प्रतिशत 
खेती और सामुदायिक 530 वत॥ 99 थे £ 'ज्ती और सामुदायिक उठ0 ]]_ 99 डे वछ5 वठ068७&]4 
विकास 
सिंचाई के वडे और मध्यम 420 9 690 2 8 6504 9 
काम 








बिजली 445 ]0 880 23 09 70722 ॥3 
आाभोग्योणग और छोटे उद्योप [75 4 [2 4 [23 264. 4 
बड़े उद्योग और खनिज 900 20 70 ->- 7450 [520: 20 
यातायात, सचार ]300 28 226 35 225 ३486/ 20 
सामाजिक सेवा आदि 830 स्‍8 868 87 350 300£* 77 
कच्चा और अध तैयार 200 200, 3 
माल (इनवेंटरी) 
योग ब607  700 3725 ॥72 3600 जहा ]कछ उठ 75 कह _ 7500 ॥00 
नल स 7 पल नए: फट रत पता पत्ते निज 


ऋद्यम 2060 करोड़ रु, की वह रकम शामिल नही है जो सरकारी क्षेत्र से निजी- 
क्षेत्र में डाली जाएगी । 
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का ० 
सरकारी क्षेत्र में खर्च होने वाले 7,500 करोड रू० में से 6,300 करोड़ रू. पूंजी 
में लगाये जाएंगे और कर्मचारियों का वेवन, अधिक सहायता ,ग्रादि चालू खर्च ,200 
करोड रु० होगा । इस रकम में म्यूनिसपेलटियो और पचायतों श्रादि स्थानीय सस्थाश्रो के 
विकास का केवल वह खचे झामिल है जो केन्द्रीय और राज्य सरकारे अपने योजना-खर्च के रूप 
में करेंगी | इसमें वह रकम झामिल नही है जो स्थानीय संस्थाएं अपने पास से लगाएगी या 
जो स्थानीय जनता स्थानीय कार्यो मे नगद या सामग्री आदि के रूप में देगी । 
6... 0,400 करोड ₹० के नियोजन मे 2030 करोड रु० से कुछ भ्रधिक की विदेशी 
मुद्रा की दरकार होगी । दूसरी योजना के ग्रतिम वर्ष में सरकारी और निजी नियोजनों की 
राश्षि करीब ,600 करोड रु० थी । झाशा है कि तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष में यह करीव 
2,600 करोड़ रु० हो जाएगी। सरकारी क्षेत्र मे नियोजन इस अवधि में 8,00 करोड़ रु० 
से बढ़कर ,700 करोड़ रु० हो जाएगा। तीसरी योजना में कुल नियोजन करीब 54॥ 
प्रतिशत बढाने का लक्ष्य है, 70 प्रतिशत सरकारी क्षेत्र मे और करीब 32 प्रतिशत निजी 
क्षेत्र में । 
7. इस संक्षिप्त विवरण के अन्त में परिश्षिष्ठ 3 मे बेन्द्रीय प्रौर राज्यों की योजनाग्ो 
के खर्च का ब्योरा दिया गया है। साधारणतः विकास योजनाओ को राज्यों की योजनाओ में 
शामिल किया गया है और केवल कुछ थोड़ी-सी ही योजनाश्रो को केद्वरीय सरकार की 
योजनाओं में रखा गया है, जो केद्वीय मन्नालय की ओर से चालू की जाएगी। इस प्रकार 
मह कोशिश की गई है कि राज्यों की योजनाओं का क्षेत्र और बढ़े तथा उनकी विकास 
थोजनाएं सर्मान्वत ढंग से चलें | राज्यों की योजनाएं तय 'करते समय इस बात का ध्यान 
रखा गया है कि उनकी क्या विशेष आवश्यकताए और कठिनाइया हे, उन्होने श्र तक कितना 
काम और प्रगति की है, उनके विकास में क्या चरुटियां रह गयी हे, मुख्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा 
करने में वे क्या योग दे सकेंगे श्रौर वहा कितने साधन हे और कितने जुटाये जा सकते है । 
राज्यो और केन्द्रशासित प्रदेशों के सब कार्यक्रमों का कुल जोड 4022 करोड़ र० गाता 
है। इनका ब्योरा इस पुस्तिका के अस्त में परिशिष्ट 3 में पहली और दूसरी योजनाओरों के 
तुलनात्मक आंकड़ो के साथ किया गया है। 
8. ऊपर, भौतिक कायंक्रमो और खर्चे की मदो का जो मोटा व्योरा दिया गया है 
उससे यह पता चलता है कि हमें इस योजना मे कितना काम करना है और किन बातों पर 
कितना जोर दिया गया है। इसके अन्तर्गत विकास के कुछ ठोस कार्य क्रम शामिल है जिवका 
संक्षेप में इस विवरण में उल्लेख किया जाएगा 
हम तीसरी योजना में जो कार्यत्रम रखे गये हे उनसे | करोड 40 लाख ग्रादमियों को 
काम मिलने की आशा है। हमारी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण तीसरी थोजना 
की अवधि में करोब ] करोड 70 लाख और झादमियो को काम देने वी जरूरत पडेगी। 
अतः हमे अ्धिक-से-अधिक लोगो को काम-घंधें दिलाने का प्रयत्त करना है । इनमें से कुछ 
लोगो को छोटे और ग्रामीण उद्योगों में खपाना होगा और कुछ को खेती और सामाजिक 
सेवाओं में | इसके लिए इन रूबका विस्तार करना होगा । इसके अलावा गयावों में निर्माण्-के 
काम शुरू किये जाएंगे जिनमें अ्रधिक-से-अधिक लोगो को काम में लगाया जाएगा। 
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30. अनुमान है कि यदि तीसरी योजना के सारे कार्यक्रम समय से पूरे हो गए तो 
960-6 के मूल्यों के आघार पर हमारी राष्ट्रीय आय करीब 34 प्रतिशत बढ जाएगी । 
खेती और उससे सबधित धधों का शुद्ध उत्पादन करीब 25 प्रतिशत बढ़ेगा, खानों और 

और करखानो का करीब 82 प्रतिशत झोर अन्य क्षेत्रों का करीब 32 प्रतिशत । खेती, खान 
ओर कारखानो के उत्पादन वृद्धि का थनुमान योजनाओं के लक्ष्यों के आधार पर किया गया है। 
इनके अलावा अन्य क्षेत्रों के उत्पादन का केवल मोटा अन्दाज लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय 
आय में 34 प्रतिशत की वृद्धि के लिए बहुत-सी कठिन समस्याम्रो को हल करना होगा, 
जिनमें एक बहुत बड़ी समस्या है विकास कार्यों के लिए यथेष्ट रकम जूटाने की, फिर भी 
मोटा अन्दाज यह लगाया गया है कि तीसरी योजना के दौरान में राष्ट्रीय झाय में कम से 
कम 30 प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। 960-6! के मूल्यों के अनुसार दूसरी योजना के अ्रंत 
में राष्ट्रीय आय में करीब 4,500 करोड़ अनुमानी जाती है, जिसे तीसरी योजना के 
भ्रन्‍्त तक बढकर 9,000 करोड हो जाना चाहिए । वर्तेमान जनसंख्या के भ्राधार 
पुएदति व्यक्ति श्राय [960-6 में 330 ₹० होती है जिसे तीसरी योजना के अस्त में 
385 २० हो जाना चाहिए । 


अध्याय 5 
योजना के लिए वित्तीय साधन 


आयोजन की समस्या की मूल बात है विकास की पर्याप्त दर के लिए साधन एक- 
त्रित करना । योजना में 0,400 करोड़ रु० के विनियोग कार्यक्रम की व्यवस्था है। इसका 
अर्थे है कि इतने विनियोग के लिए हमें विनियोग-दर को बढाना होगा--इस समय राष्ट्रीय 
आय का [ प्रतिशत विनियोग में लगता है, इसे वढ़ाकर लग्रभग 4 प्रतिशत करना 
होगा । विनियोग के कुछ भाग के लिए हमें विदेशी सहायता भी छेनी होगी। देशी बचत 
की दर को भी वर्तमान समय कौ राष्ट्रीय झाय के 8.5 प्रतिशत से तीसरी योजना के अन्त 
तक लगभग .5 प्रतिशत करना होगा । प्रत्यक्ष है कि इसके लिए हमें कुल उत्पादन बढ़ाने 
का पूरा प्रयास करना होगा जैसा कि योजना में कहा गया है। साथ ही हमें बिनियोग की 
आवश्यकताओं को देखते हुए उपभोग को सीमाओं में रखने के लिए आध्थिक नीतियों का 
निरन्तर अनुकरण करना होगा। पिछछे दस वर्षों में उत्पादन बढाने और आगे विस्तार करने 
की क्षमता में जो प्रगति हुई है, उप्तको ध्यान में रखते हुए योजना के विनियोग “और बचत 
के लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते है बशर्तेंकि साधनों को दक्षतापूर्वक इकट्ठा किया जाए और 
लगाया जाए और विदेशी विनिमय पर्याप्त मात्रा में मिल सके । 
4] भौतिक रूप अथवा वित्तीय रूप, दोनों में ग्रायोजन का लक्ष्य अन्तत: एक ही है ॥ 
दोनों एक-दूसरे के पूरक है । एक के बिना दूसरा निश्चयात्मक फल नहीं दे सकता । विनि- 
योग-दर अन्ततोगत्वा निर्णय द्वारा ही निश्वित होगी। समय-समय पर इस निर्णय की 
समीक्षा करने की आवश्यकता होगी--इसलिए योजना मे कुछ हद तक लचीलापत होना 
आवश्यक है ताकि व्यय में आवश्यक रद्दोबदल की जा सके । हमारा लक्ष्य स्वीकृत भौतिक 
कार्यक्रमों को पूरा करना है और इन पर होने वाले व्यय में किसी प्रकार की कमी से विकास 
की गति पर बुरा प्रभाव पडता है, इसलिए आवश्यक साधन जुटाने के लिए पूरा प्रयास 
करना होगा। साधन जुटाने की प्रयाली और इनमें से हरेक का अधिक-से-अधिक उपयोग 
करने के प्रइव की निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए । 


सरकारी क्षेत्र के लिए वित्त 
3. सरकारो क्षेत्र के लिए स्वीकृत विकास कार्यो के लिए कुल 8,000 करोड़ रु० से भी 
अधिक की व्यवस्था की गई है। इन कार्यक्रमों को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए आत्त- 
-रिक साधनों को जुटाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करता होगा । परियोजनाओं के विभिन्न 
चरणों और उन पर होने वाले वास्तविक व्यय के सम्बन्ध में अनिश्चितताएं है । 272) 
परियोजताश्रों की प्रगति सोधे तोर पर विदेशी खितिमय की उपलब्धि.पर निर्भर है । हालाकि 
विदेशों सहायता बी वास्तविक आवश्यकता कुछ ज़्यादा है, यह निर्णय किया गया है कि 


प्रारम्मिक रूपरेखा में बताए हुए मत के अनुसार परो०> एल० 480 के अठिरिक्त कुल 


विदेशी सहायता 2600 करोड़ रुब से अधिक नहीं होगी । इन दातों को घ्यात में रखते 


हुए इस समय सरकारी क्षेत्र में होने दाले कुल ब्यय के राशि 7500 करोड़ र० दिर्धारित 
क्यो गई है । परन्तु यहा यह डोर के साथ कहना नी उहरी है कि इस अनुमाद को दचत 
की मात्रा दद्ाकर और अधिक सचित कर ऊपर छे जाने दो हर सम्भव कोघिय वी जाए। 
4... योजना में सरकारी क्षेत्र में व्यव होने वाछे कुल 7500 करोड़ र० में से विनि- 
बोग ग्रनुमानत 6300 करोड रू० के होगे और कमंचारियो, सहायता की रकमों इत्यादि 
पर चालू ध्यव 200 छरोट रु० होगा । 6300 करोड़ रुपपे के विनिय व्यय में 200 
करोड़ र० दी वह रामि मी धानिल है, जिरक्रो निडी क्षेत्र में कृषि, उद्योग, आवान्न 
इत्यादि दु दे चुनें हुए विनियोग्रों पर व्यय करने के लिए दिया थाशगा । इस प्रकार वास्त- 
विक्र ससत्रारी दिनियोय 6800 करोड रुपये होगा। 
है अ प्रारम्मिक रूपरेखा में सरवारी क्षेत्र के साधनों क्षा अनुमान 7250 करोड़ झुपय 
था--केन्द्र में 6050 करोड र० और राज्यो में 4200 करोड रुपये । बाद में राज्य 
सरकारों से हुई वावचीत तथा 960-6] के डेन्द्री: वजट की दुदारा समीक्षा करने पर इस 
! अ्नुषान का सझोवन कर इसे 7453 करोड रुपय्रे कर दिय्रा गया है--इसमें से 607 करोड़ 
० केद्ध से श्रोर 346 रूसोड रु० राज्यो मे भ्राप्त होगे । दस अनुमान को 7500 करोड़ 
रू० बनाकर जनवर्र 96] मे राष्ट्रीय विक्रास परिषद्‌ के सामने रखा गया ॥ परिषद्‌ ने 
जहा कि अर्थ व्यवस्था की आवस्पक्षताओं को देखते हुए साथनो के कुल अनुमान (7500 
करोड़ रू०) और भौतिक कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए दुल झावस्यक्तानओ (8000 करोड़ 
रु०) में जो अन्तर है, उसे पूरा करने के लिए हर रुम्मव प्रउत्त करना चाहिए। प्रत्यक्ष है 
कि इस समस्या का उत्तर इस पर निर्मर है कि वहा तक बडी हुई श्रावज्यक्ताओ को पूरा 
करने के लिए आत्तरिक बचत में वृद्धि की जाठी है। परिषद ने बचत बटाने की सम्माववाऊों 
का अब्ययत और खोज करने के लिए एक दचत समिति नियुक्त दी । 96-62 के केंद्र 
और राज्य सरकारों के वजटो और ग्यान्तरिक दचतो के हर मद के अन्तर्गत अविक्ष, साथन जुटाने 
बी सम्मावनाप्रो का अध्ययद के पश्चात समिति ने यह आश्ञावादी निष्कर्ष निव्राता कि 
केन्द्र और राज्य मिवकर पहले से ग्रथिक सायन जुटा सक्षते हे । परल्नु इस अडस््या में यह 
ठीक-ठीक ददाना सम्मव नहीं है कि भौतिक कार्उस्सो की छावस्यक्ताओ छोर दित्तीय सावनों 
के ग्रन्तर को पुरा करने के लिए 'क्ित दिशाओं में ऋदद-उठःए जाए। साय ही विदेशी 
विनिमप्र साथनो दी उपलब्धि की सीमा को भी छ्यान में रखना था। खायत जुदाने में 
हर वर्ष जो प्रयति हो, उसके प्रकाम में दस समस्या की विरल्तर समीक्षा करदा आवस्यक हैं। 
हालाकि सरकार क्षेत्र के वित्तीय व्यय की राशि इस सझय 7500 करोड़ रू० निर्बारित 
की गई है, इसमें और सुधार करने और खाई को पाटने के लिए निरन्‍्तर प्रयास करने होंगे । 
6. ६$सरक्षर्य क्षेत्र का योजनाओं के लिए दो वित्त-व्यवस्था की गई है, वह नौचे दी यई 
हारियी में दी जा रही है । तुलना के लिए हर मुख्य वित्तनयाबन से दूमरी योजता-अवधि में 
जो सालि प्राप्त हुई थी, वह मी सारिपी में दी दा रही टै। दन्त के दो कालमों में केस 
और कस रे मत अलमस्अलग दिए जा रहे हैं । 
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वित्तीय साधन 
(दूसरी और तीसरी योजना के लिए ) 
(करोड़ रुपये ) 
दूसरी योजना तीसरी योजना 
मद आरम्भिक वर्तमान 


अनुमान अनुप्रान योग केन्द्र राज्य 








4, बर्तेमान राजस्व से बची हुई 
राशि (अतिरिक्त करो को 
छोड़कर) 350 (-) 50 550 40 40 
2. रेलों से प्राप्ति 50 500 ॥00 ॥0 -- 
3, श्रन्य सावंजनिक उद्यमो से बचत. 5 ना 450 300 50 
4. जनता से ऋण (शुद्ध) 400 380 800 45. 325 
5. छोटी बचते (शुद्ध) 500 400 600 2]3 387 
6. प्राविडेण्ट फण्ड (शुद्ध) 70 265 483. 82 
7. इस्पात समीकरण कोष (णुद्ध) $ 250 38 405 08 +- 
8, पूजी खाते मे जमा विविध रकमें 954 
(गैर-योजना व्यय के अ्रतिरिक्त ) 22. 470 428 -258 
9. 4 से 8 तक का योग 4950 450 3040 22]4 826 
40, अतिरिक्त कर, जिनमे साद॑- श्र 
जनिक उद्यमो में अधिक बचत 
करने के लिए किए जाने वाले 
उपाय भी शामिल हूँ 450/ 4052 70 7700. 60 
], विदेशी सहायठा के रूप में बजट 
में दिखाई गईं रकमे 800 4090 2200 2200 -- 
2. घाटे की अर्थ-व्यवस्था 4200 948 550. 524 26 
योग 4800 4600 7500 6038 462 


(4) किराये और माल-भाड़े मे हुई वृद्धि सहित । 

(2) सारिणी के | से 8 मदो में शामिल | 

(3) इसमें पी० एल० 480 निधि में से स्टेट बेक द्वारा किए गए विनियोग 
शामिल है । 

(4) इसके अतिरिक्त 400 करोड़ रुपये का अन्तर और आन्तरिक प्रयासों से पूरा 
करना होगा । हु 

(5) इसमें रिजवे बेक द्वारा पो० एल० 480 निधि में से 960-67 में विश्येष 
ऋषण-पत्रों मे लगाई गई राशि भी शामिल है ॥ 
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7... दूसरी योजना के अ्रनुभव से यह कहा जा सकता है कि सारिणी में दिए गए हर 
साधन से प्राप्त होने वाली आय का झनुमान लगाने में जितनी भी सतर्कता बरती जाए, 
वास्तव में श्रलग-भ्रलूग मदो से श्राप्त होने वाली आ्राय भ्नुमानों से मिन्‍न होगी। अतः आगामी 
पघाच वर्षों की अवधि के लिए हमे सम्पूर्ण विच-्योडवा को पर्याप्तता पर ध्यान देना चाहिए 
न कि हर मद के अलग-अलग अनुमानो पर । दृष्टान्त के लिए राजस्व से प्राप्त होने वाली 
बचत का झनुमान लगाते समय यह मानकर चलता पड़ेगा कि ग्राथिक कारंवाइयों में वृद्धि 
के फलस्वरूप कर से प्राप्त होने वाली झ्राय इतनी हद तक बढेगी। परन्तु ग्र्थ-व्यवस्था की 
विकास-गति हर वर्ष भिन्‍न-मभिम्त हो सकती है, और कर प्राव्ति भी इस पर निर्भर करती है 
कि नई झाय किस ओर जाती है | इसी तरह व्यय में भी ये र-योजना व्यथ, विकास सम्बन्धी 
और गैर-विकास सम्बन्धी दोनो की प्रवृत्ति का अनुमान भी मोदे तौर पर ही लगाया जा 
सकता है । कुछ मामलों में त्तो, जेसे सार्वजनिक उद्यमो से प्राप्त होने वाली बचत के, झाकड़े 
वास्तव में अपर्याप्त है । यह भी घ्यात रखना जरूरी है कि साधन जुटाने के विभिन्‍न तरीके 
कही न कही एक-दूसरे पर निर्भर करते है; दुष्टान्‍्त के लिए यह सम्भव है कि एक स्थिति 
में कर लगाकर अधिक प्राप्ति हो सकती है, पर दूसरी स्थिति में मण्डी से ऋण छेने से 
श्रधिक प्राप्ति होती है। विदेशी सहायता की सामयिक उपलब्धि का भी झान्तरिक बचत 
और विनियोग के प्रयत्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों मे मूल्यों की 
प्रवृत्ति और कठिन विदेशी विनिमय स्थिति को देखते हुए तीसरी योजना को अवधि में घाटे 
>वमि-अर्थ-द्यवस्था, बहुत ही सीमित मात्रा में अपनाई जाएगी । 
राज्य सरकारों के साधन 
8, राज्यों के 96]-62 के बजदो के प्रकाश मे की गई राज्यो के साधनो की समीक्षा 
से ज्ञात होता है कि राज्यो के साधनों की अवस्था इस समय अ्रगस्त-चवम्बर !960 में 
उनसे हुए विचार-विमर्श के फलस्वरूप प्राप्त हुई जानकारी से काफी बेहतर है । पहले राज्यो 
के श्रनुमानित साधन 4346 करोड़ रु० थे, भ्रब यह अनुमान बढ़कर 462 करोड़ रु० हो 
गया है । इस सुधार का मुख्य कारण आय-कर और विभाजीय उत्पादन शुल्को के अन्तर्गत 
काफी साधनों को केन्द्र से राज्यो को चला जाना है। राज्यो के साधन [462 करोड़ रू० 
के है, केन्द्रीय सहायता 2375 करोड रु० की होगी; इस प्रकार राज्यों की योजनाओं के 
लिए उपलब्ध साधन कुल 3837 करोड रुप्ये के होगे। यह राश्षि 3847 करोड़ रुपये 
की राशि के लगभग बरावर ही है, जिसे राज्यो की योजनाओो के लिए स्वीकार किया 
गया है । 
8 अतिरिक्त कर 
9. - तीसरी योजना में 770 करोड़ रु० के भ्रतिरिवत कर लगाने का प्रस्ताव है-- 
00 करोड़ र० के केन्द्र मे और 6]0 करोड ₹० के राज्यों मे । करों की यह न्यूनतम 
श्रनिवायं राशि है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करो को बढावा और 
सार्व॑जनिक उद्यमों से होने वाली बचतो में वृद्धि करना आवश्यक होगा । अप्रत्यक्ष कर 
समाज के हाथों विभाज्य (डिस्पोजेबल) आय को घटा कर सरकारी क्षेत्र के साधनों में 
वृद्धि करते है । प्रत्यक्ष कर व्यय की जाने वाली कुल आय से ब्राप्त होने वाली कुल वस्तुग्रो 
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और सेवाओं में कमी करते हे । दोनों प्रकार के करों से से चुनाव व्यावहारिक आधार पर 
करना पड़ेगा । जिस बात पर जोर देता है, वह यह है कि कर इस प्रकार लगाए जाए कि 
योजना की विनियोग-आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपभोग सीमित रहे । यह 
अनिवायें है कि अधिकतर अतिरिक्त कर कैन्द्रीय सरकार ही लगाए । इस दिशा में [96!- 
62 में अच्छी शुरुआत हो चुकी है। राज्य सरकारें भी अपने हिस्से के करों की उगाही करे, 
यह भी कम जरूरी नहीं है। प्राम्य क्षेत्र में कर लगाना अधिकतर उन्हीं के क्षेत्र में आता 
है। उन्हें बिक्री कर जैसे लचकदार आय के साधनों का पहले से अधिक अच्छी तरह 
उपमीग करना चाहिए। 


निजो विनियोग 
0.. निजी विनियोग के लिए भी उसी बचत कोप से राशि मिलती है, जिससे 
सार्वजनिक वितियोग को | दूसरी योजना-अऋरवधि की प्रवृत्ति को देखते हुए यह श्रनुभव किया 
गया है कि बचत को मे से सार्वजनिक क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के साथ-साथ 
निजी विनियोग के लिए भी कुल 4300 करोड रु० की वचत भी प्राप्त हो सकती है। 
नीचे दी गई सारिणी में इस विनियोग राशि के विभिन्‍न मदों पर होने वाला व्यय और 
दूसरी योजना-प्रद्ि के अनुमान (प्रररम्मिक तथा बाद मे संशोधित) दिए गए है-- 











निजी क्षत्र कर पूंजो-विनियोग। हे 
(करोड़ रुपये ) 
____ दूसरी योजना तीसरी 
ज्रारम्भक . सक्ोगित योजना के 
अनुर्कूत गनुमान सैनुमाव 
]. कृषि (सिंचाई-सहित) . « 275 678 850 
2. बिजली 40 40 50 
3. परिवहन 85 335 250 
4. ग्रामीण और लथु उद्योग 00 225 325 
5. बड़े भोर मध्यम उद्योग तथा खनिज 
पदार्थ 575 2252? ,00#7 
6. आवास और अन्य इमारती काम 925 ,000 ,25 
7. इस्बेण्टरियां 400 500 600 
योग 2,400 3,300 4,300 


(!) ये आकड़े निजी क्षेत्र के सम्पूर्ण पूजी-विनियोग के द्योततक हे, और इनमें सरकारी 
क्षेत्र से हृफ़्तान्तरित साधनों से होने वाला पूजी-वितियोग भी शामिल है । 

(2) इन अंकों में यन्‍्त्रो को भाधुनिक बनाते शोर बदलने के लिए किया जाने वाला पूंजी- 
विनियोग शामिल नही, जिसका अनुमान ]50-200 करोड़ रु० है। 
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॥]. निजी क्षेत्र में लगाए जाने वाले कुल 4300 करोड़ रु० में से 200 करोड़ रु० 
सरकारी क्षेत्र से हस्तान्तरित किए जाएये । कृषि, लघु उद्योगो और सहकादी सस्थाओं को 
रिजद वेक आशिक सहायता देया। निजी क्षेत्र को 300 करोड़ रु० तक वी विदेशी 
सहायता मिलने की सम्मावना है। कुछ मिला कर निजी क्षेत्र में 4300 करोड़ रु० के 
विनियोग की सम्मावना ठीक ही है । 


विदेशी विनिमय साधन 
]2.. झान्तरिक साधनों को कमी को कुछ हद तक अ्रतिरिकत प्रयासों द्वारा पूरा क्या 
जा सता है। विदेशी साधन इसकी तुलना में कठिन समस्था हे । टूसरी योजना में भुगतान 
सन्तुलन 200 करोड़ ६० प्रतिकूल घा--यह राशि प्रारस्मिक झनुमान से लगभग दुगूनी 
है। तीसरी योजना के आरम्भ होते समय विदेशी विनिमय कोप घट वर इतना कम रह 
शया है कि उसमें रे और अधिक रास्ति तिकाली नहीं जा सकती ॥ इसलिए हमें निर्यात- 
प्राय बढाने की हर सम्मद कोशिश करनी होगी; साथ ही कड़ो वजठ नीति और झञायातों 
के लिए विदेयी विनिमय निर्धारित करने वी नोति भी जारी रखनी होगी । 
[3. पृष्ठ 35 की सारिणी में तौसरी योजना के भुगतान सन्तुलन के पनुमान दिए ' 
गए हूं । 
44 निर्यात लक्ष्य 3700 करोड़ रु० रखा गया है जव कि दूसरी योजना भवधि में कुल 
निर्यात 3053 करोड रु० का हुआ था। पुरानी भौर नई दोनों प्रकार की वस्तुओं का निर्यात 
काफी वढाना झावश्यक होगा। देश को झायात की आवस्यक्ताएं बढती जा रही है, साथ 
ही विदेशी ऋणों सम्बन्धी सेवा की जिम्मेदारिया भी बढती जा रही हें । इसलिए इन दोनों 
बातों को घ्यात में रखते हुए भ्रागामी प्राच्र वर्षों से और उससे भी झागे के लिए निर्यात 
बढ़ाने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। निर्यात के वर्तमान स्वर से प्राप्त होने 
बाली कुल राशि को घ्यान में रख कर और काम चालू रखने के लिए भावश्यक आयात के 
लिए लगभग 3650 करोड रु० की व्यवस्था करने के पश्चात (इस मद के लिए बास्तविक 
आवश्यकता दो इससे भ्रधिक है) विदेशी विनिमय की प्राप्ति और भदायगी लगभग एक दूसरे 
के बराबर है। हालाकि देश को 2030 करोड़ रु० के आयात को आवश्यकता है, योजना में 
900 करोड़ रु० के आायात की व्यवस्था की गई है ॥ पी० एल० 480 सहायता के भति- 
रिक्त तीसरी योजना में कुल विदेशी सहायता लगभग 2600 करोड़ रु० आवी गई है-- 
इसमें 200 करोड़ र० के विज्ञेष पूजीयत माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात और 500 
करोड़ र० वी देतदारी चुकाने की व्यवस्था है ॥ मुगतान सन्तुलन सम्बन्धी जिन कठिनाइयों 
का देश को सामना करना पड़ रहा है, वे विक्ास-क्रम का एक भग है और आते वाले कुछ 
चर्षों तक हमें उतका सामना करना पड़ता रहेगा ॥ इस भ्रददि के लिए विदेशी सहायता 
आवश्यक है, पर हमारा लक्ष्य अर्थ-व्यवस्था को भ्रधिक से भ्रधिक स्वावलस्दी बनाना होना 
चाहिए। | 
5. . कुच मिला कर विदेशी सहायता मिलने के भच्चे लक्षप है ॥ अन्तर्राष्ट्रीय बेक के 
तत्वावधान में मई !96] में मित्र देशो के सघ की जो बैठक हुई थी, उसमें भारत की 
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तोसरी योजना की विदेशी विनिमय की 
आवश्यकताओं के लिए वित्त-व्यवस्था 








(करोड़ रुपये) 
तीसरी योजना 
इसी योजना तीससे योजना ]96].62 का नाविक 
का योग झऔसत 
कक. प्राप्ति 
]. निर्यात 3,053. 3,700 667 740 
2. अश्रदृश्य (शुद्ध) (सरकारी दान 
छोडकर ) 5207 0 22 0 
3. पंजी का व्यवहार (शुद्ध) 
(सरकारी ऋणो और निजी 
विदेशी विनियोग को छोड़लर) -+]72 -450 >433 -40 
4, विदेशी सहायता 9277 2600 5759 520 
5. विदेशी विनिमय ग्रारक्षित कोप 
से निकाली गई राशि 598 0 0 0 
] से 5 तक का योग 4826 5750. 4437 4]50 
खख. प्रदायगी 
परियोजनाओं के लिए मशीनों ] 
साज-सज्जा का भायात 900 325 380 
2. पजीगत वस्तुओं का उत्पादन 
बढ़ाने के लिए पुरे, मध्यमवर्ती 
वस्तुएं इत्यादि 4826 200 60 40 
3. काम चालू रखने के लिए किए ह। 
गए आयात 3,650 746 730 
| से 3 तक का योग 4826... 5050 43. 750 





(4) इसमें वह राशि भी झ्ञामित्र है, जो आरम्भ में भारत ने पी० एल० 480 के 
अन्तगंत आयात होने वाले माल के भाड़े में दी, पर वाद में अमरीका में वह राशि 
भारत को लौटा दी 


2) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से निकाली गई शुद्ध राशि भी इसमें शामिल है । 
(3) यह अंक आयात के लिए आवश्यक विदेशी सहायता का द्योतक है! 


(4) दोनों में पी० एल०-480 भ्रायात शामिल नही हे--दूसरी योजना के लिए लगभग 
534 करोड़ रु० और तीसरी _ योजना के लिए 600 करोड़ रु० ।, 
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तात्कालिक भुगतान सन्तुलन सम्बन्धी समस्याओं और [96]-62 और 962-63 के भ्रायातः 
की ग्रावश्यकताओ के लिए कुल [089 करोड स्पये की सहायता देने का आश्वासन दिया 
गया है। सोवियत रूस ने पहले के 238 करोड़ रुपये के दो ऋणो को तीसरी योजना की 
प्रियोजनामं के लिए इस्तेमाल करने की स्वीकृति दे दी है । चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, 
पोलेण्ड और स्विट्जरलेण्ड जंसे कुछ अन्य मित्र देशों ने कुल मिलाकर 67 करोड रु० के 
ऋण देवा स्वीकार किया है। विदेशी सहायता के क्षेत्र में हाल में जो प्रगति हुई है, वह भी 
काफी उत्साहवर्धक है। ससार के भ्रविकसित भागों के विकास के लिए मिलजुल कर सहायता 
देने की दिद्या मे यह एक साहसपूर्ण कदम है । मिश्र देशों की इस सदभावनापूर्ण पेशकश को 
देखते हुए हमें भी अपने झान्तरिक साधन जुटाने के लिए अत्यधिक प्रयास करने की भाव- 
इयकता है । साथ ही हमे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि उपलब्ध सहायता का अर्थ- 
व्यवस्था के सर्वाधिक हित में उपयोग किया जाए। जहा तक आन्तरिक और विदेशी साधनों 
का प्रश्न है हमे उत्पादन ओर बचत में निरन्तर वृद्धि करनी होगी--योजना की सफलता 
के लिए यह अत्यधिक आवश्यक है । 


उपसंहार 
6. सा्वेजनिक क्षेत्र मे साधनो के अनुमान को, जो इस समय 7500 करोड़ रु० है, 
स दिद्ला में सम्भावनाओों कौ सीमा नहीं समझना चाहिए। तीसरी योजता में बचत में 
(निरन्तर किस-किस दिशा में वृद्धि की जा सकती है, इस बात का गहत और निरन्तर 
अध्ययन करना होगा। सारे, गरेरन्योजना व्यय की कड़ी समीक्षा की जाए, क्योकि योजना 
और गैर-योजना मदो पर होने वाले व्यय में बचत से प्राप्त होने वाले कुछ साधन विकास 
में लगाए जा सकते हे । दूसरी योजना के अनुभव के आधार पर यह सम्भावना है कि 
जितना इस समय दिखाई देता है, वाद में उससे कही ज्यादा कुर्‌ शायद लगाए जा सकें। 
प्राविडेल्ट फन्‍्ड, जीवन बीमा का विस्तार और ऐसी हो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से बचतो 
को उस कार्य के लिए बनाई गईं सख्याओ के द्वारा बढा कर साथनों में और वृद्धि की जा 
सकती है। बचत बढ़ाने के लिए देशव्यापी, विश्येप कर देहाती क्षैत्रों में श्रानयोलन की 
आवश्यकता है। राज्यों में स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं को अधिक-से-प्रधिक उत्तरदायित्व 
सौंपनें के लिए कदम उठाएं जा रहे हें । अगर इन सस्था्रों द्वारा समाज को स्थानीय 
विकास कार्यक्रमों में भ्रधिक रुचि लेने और योग देने के लिए प्रेरित किया जा सके, तो 
विकास के लिए पहले से अधिक साप्रत जुटाए जा सकते हूं । 
॥ ९६ वित्तीय साधनों की सीमा कभी अ्रपरिवर्तनीय नहीं होती । वह इस पर निर्भर करती 
है कि हम परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार का और कितना प्रयास करते 
है, उनकी बचत बढाने, वित्तीय और अन्य कार्रवाइयों द्वारा साथनों को उपभोग अयवा 
गैर-प्राथमिक विनियोगो मे-चले जाने से रोकने के लिए कितना प्रयत्त करते हे । विकास 
की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वह यथासमय अपना वित्त आप जुटा सकें । पिछले देस 
वर्षों में सावंजनिक क्षेत्र में काफी मात्रा में विनियोग हुआ है; अब हमें इस बात के लिए 
हर सम्भव प्रयास करना चाहिए कि इन परियोजनाओं से पर्याप्त बचत हो, जिसका प्रयोग 
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उनको झौर आगे बढ़ाने में हो सके | यह भी महत्वपूर्ण है कि केन्द्र और राज्यों की सरकारें 
चरियोजवाधो-का- चुनाव करते समय इस बात को निरन्तर ध्यान में रखें कि ऐसी योजनाएं 
चुनी जाएं, जिनमें विनियोग का फल जल्दी-से-जल्दी प्राप्त हो। किसी परियोजना को 
आरम्भ करने में और उसे उत्पादक बनाने में थोड़ी-सो देर हो जाने पर विनियोग के लिए 
उपलब्ध साधनों पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है।_ आयोजन और कार्यान्वयन्‌ में थोड़ा-योड़ा 
सुधार ही कुल मिलाकर बहुत अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकता है। समस्या के इस 
पहलू पर अगर ध्याद दिया जाए तो हम उस सीमा से भो अधिक साधन जुटा सकते हू, जो 
इस समय बताई गई है । 

8. साधनों की समस्या प्रशासनिक और सगठन सम्बन्धी दक्षता की समस्याओं से 
सम्बद्ध है। तीसरी योजना की सफलता इन दो महत्वपूर्ण बातो पर निर्भेर करती है- 
(क) खाद्य पदार्थों गौर कच्चे माल का उत्पादन कितना बढ़ाया जाता है, और (ख) निर्यात 
आय बढाने के लिए किस जोर-शोर से कोशिश को जाती है। इन दोनों दिश्ञाओ में सफलता 
जआप्त होने पर वित्त सम्बन्धी वर्तमान कठिताइयों पर अधिकाधिक मात्रा में काबू पाया जा 
सकता है। 


अध्याय 6 


तीसरी योजना में मूल्य-नीति 


विकासमान व्यवस्था में मूल्य-नीति के दो मुख्य उद्देश्य होते है * (क) पहला यह 
कि थौजना में जो लक्ष्य और प्राथमिकताएं निश्चित को गयी हूँ उसी हिसाब से चीजों के 
भाव भी रहे, ग्रौर (ख) दूसरी यह कि कम आमदनी वाले लोगो के व्यवहार की आवश्यक 
वस्तुप्रो के भाव अधिक न वढने पाए । पहली श्र दूसरी योजनाओरों में इन्ही दो बातों पर 
जोर दिया गया था और भावो में भ्रनुचित घट-बढ होने पर उनको रोकने के लिए कारंवाई 
की गयी थी । फिर भी पहली योजना की अवधि में भावों में बहुत उतार-घढाव होता रहा 
और दूसरी योजना की पूरी अ्रवधि में उतका रुख वढ़ाव की ओर रहा है। तीसरी योजता 
के आरम्भ के समय थोक भाव और रहन-सहन का स्तर काफी बढ गया है और इसका 
उपाय करना आवश्यक है कि तीसरी योजना के दौरान में महंगाई या मुद्दा-स्फीति का दबाव 
और न॑ वढने पावे और समाज की कमजोर श्रेणियों के लोगो के रहन-सहन का स्तर गिरने 
न पावे । 


तीसरी योजना में भावों का रुख 

2, तीसरी योजना के 5 वर्ष की अवधि के अन्त तक विकास-कार्यों में नियोजन ] 
प्रतिशत से बढकर ]4 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इसका अर्थ यह होगा कि लोगो के हाथ 
में और रुपया भावेगा । इसलिए मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए इसी हिसाव से माल या वस्तुए 
भी और उपलब्ध होनी चाहिए। दूसरी योजना मे नियोजन की गति बढने से जो मुद्रा-स्फीति 
पंदा हुई वह कुछ अश तक विदेशी विनिमय के सचित कोष से रुपया निकालकर सभाली गयी | 
अब तीसरी योजना में ऐसा नही किया जा सकता । यद्यपि पिछले वर्षों में देश मे खेती और 
कल-कारखानो की उत्पादन-झक्ति काफी बढी है और तीसरी योजना में घाटे की बित्त- 
व्यवस्था से बहुत कम काम लिया जाएगा, फिर भी भावों के बढ़ने वी ग्राशंका बनी रहेगी । 
एक तो वर्षा का कुछ भरोसा नहीं, दूसरे उपभोग या खपत को रोकने के उपाय 
पूरी तरह कारगर नहीं हो पाते, इसलिए सभव है कि इस योजना की अवधि मे कुछ 
समय संघ. भाग आय पके, आर्यत्यू चफें। की णुछ मे, पते ५ तीसरे, य्यीप 'येजना 'मे 
यह खयाल रखा गया है कि विभिन्‍न क्षेत्रों मे विऊगस संतुलित ढंग से हो फिर भी यह 
संभावना रहती है कि किसी क्षेत्र में विकास अधिक हो और किसी में कम | चूकि यह 
संभव नही है कि सभी क्षेत्रों में समान रूप से रुपया लगाया जाय या उत्पादन हो । इसलिए 
उपयुक्त कारणों से तीसरी योजना में भावो पर, खासकर आवश्यक चीजों के भावों पर 
कड़ी नजर रखनी होगी भर कठिनाई उपस्थित होने पर पहले से उपाय सोचकर तैयार 
रखने पड़ेंगे 
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मृल्य-नोति की संभावनाएं 


8. मूल्य-नीति व्यापक झ्राथिक नीति का अंग है और किसी विशेष वस्तु के मूल्य के 
सम्बन्ध में बिना और बातों पर विचार किए नीति नही स्थिर की जा सकती। भावों का 
उततार-चढ़ाव श्रौर स्तर केवल सरकार की नीति या निर्णयो पर नही निर्भर रहता । उसका 
संबंध उपभोवरत्ाओं और रुपया लगाने वालो से भी है, जो भपना हित देखते हे । योजना इत 
सबको मिलाकर मूल्य-नीति निर्धारित करने की कोशिश करती है, परन्तु भावों के रुख 
में जल्दी बहुत अधिक परिवर्तेन करता सभव नही होता । विकास के क्रम में भावों का कुछ 
ऊपर चढ़ना स्वाभाविक है । विकास-कार्यो मे जो रुपया लगाया जाता है उसका फल तुरंत 
'नही मिलता और कुछ चीजों में तो काफी समय के बाद फल मिलता है, भ्रर्थात्‌ उत्पादन 
शुरू होता है । इसके अलावा नया काम शुरू करते में काफी साधन लगाने पड़ते हें और 
कर्मचारियों को काफी पैसा देना होता है। इससे भी मूद्रा-स्फीति होती है । 

4. दूसरी तरफ़ मुद्रा-स्फीति या महगाई के रुख को कम करने वाले भी कुछ तत्व है । 
जैसे, जो साधत अब तक बेकार पड़े हे उनको उत्पादन में लगाने से उत्पादन बढ़ता है। 
इसके झलावा खेती आदि कुछ ऐसे धन्धे हे जिनमे बिना श्रधिक पूजी लगाए जल्दी उत्पादन 
बढ़ाया जा सकता है । इन बातो से मुद्रा-स्फीति कम होती है। इसके अलावा पहले जिन 
कामों में रुपया लगाया जा चुका है जब उनसे उत्पादन होने लगता है और जब देश में शिल्प 
और प्रबन्ध, दोनों की कुशलता बढ़ती है तो कम खर्च में भ्रधिक उत्पादन होने 
लगता है । 

5. परन्तु ऐसा भी होता है कि मुद्रा-स्फीति का रुख अधिक तेज़ हो और 
उसको कम करने वाली शक्तिया पूरा काम न कर सके। पिछड़े हुए देश या पिछड़ी हुई अ्रधे- 
व्यवस्था को उन्नत करने के लिए वर्षों तक विकास के काम में लगातार रुपया लगाना पड़ता 
है और अकुशल देहाती मज़दूरीं को कारीयरी और शिल्प सिखाना पड़ता है । इसमे श्रनेक 
कठिताइया झाती है | साधन और सामग्री जुटाने में काफी रुपया लगाना पड़ता है और जिन 
चीजो का जल्दी विक्रास करना है उनमे रुपया लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए, 
उनको काफी मुनाफे का आश्वासन देना पड़ता है। इसलिए ग्रावश्यक चीजों की महंगाई 
रोकने का पूरा प्रयत्त करते हुए भी भावों का कुछ बढना अनिवाय॑ है। फिर भी मूल्यों के 
बढ जाने से विकास की योजनाओं का खर्च तो बढ जाता है, परन्तु उनका वास्तविक आकार 
या तत्व नही बढता। महंगाई का एक और बुरा परिणाम यह होता है कि जिन चीजो में रुपया 
लगना चाहिए उनमें न लग कर झौर चीजो में लगता है। मूल्य नीति की मुख्य समस्या यह है 
कि मूल्यों पर नियत्रण और अकुश न॒ तो बहुत अधिक होने चाहिए और न बहुत कम । मूल्यों 
को नियत्रण में रखने के लिए खास-खास स्थानों पर अकुश रखना पड़ेगा । 


सुल्य-नोति के अग 
6. मूल्यनीति में वित्त और अर्थ-नीति भी आ जाती है । वित्त-नीति का उद्देश्य लोगों 
के हाथ से फालतू रुपए को खीचता होना चाहिए, जिससे चीजो की माय न बढ़े और कमी 
न पडे और रुपया बचाया जाय तया विकास के कामों मे लगाया जाए। इस सबध में सरकारी 


डर 
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कार्खानो की मूल्य-नीति के बारे में भो कुछ वहना जरूरी है। इन कारणानों को बचत 
बढ़ाने में योग देता चाहिए । इसलिए उन्हे इस ढंग से काम करना चाहिए जिससे मुनाफा 
हो। उनकी बनायो चीजों का दाम भी इतना होना चाहिए कि उनमें जो पूजी लगी है उसका 
अच्छा ब्याज मिले 

7... अर्थ-नीति भी वित्त-नीति के साथ-साथ चलनी चार ए | जैसे, वित्त-नीति का उद्देश्य 
यह है कि सरकार ऐसी कार्रवाई करे जिससे लोगो के हाथ से फालतू रुपया खिंच जाए, वैसे 
ही अर्थ-नीति का उद्देश्य बेको के लेन-देन को नियमित वरना है, सट्टेबाजी को रोकना और 
सामग्रियों का अत्यधिक सचय न होने देना है | 

8... व्यापास-नीति द्वारा भी देक्ष में आवश्यक वस्तुओं को कमी को रोका जा सकता है। 
भर झभी कई साल तक हमें झायात को घटाना और निर्यात को बढाना है। इसलिए देश में 
मूल्यों का रख तेजी को ओर ही रहेगा । 

9. आथिक और वित्तीय नियत्रणों के बिना अन्य उपायो का पूरा असर नही होता। 
परन्तु केवल इनसे भी मूल्यो का नियत्रण नहीं होता और कम आमदनी वाले तथा बघी हुई 
आमदनी वाले लोगो को दामो के बढने से जो कष्ट होता है उसे रोका नही जा सकता $ 
इसलिए कुछ क्षेत्रो में प्रत्यक्ष निमव्रण और परिमाण नियत करना जरूरी होगा। जो धोर्ज 
बुनियादी रूप से आवश्यक है उनके दामो को स्थिर रखना पड़ेगा । जो कुछ कम आवश्यक 
हूं था जिन्हे झाराम या विलास को चीजें कहा जा सकता है उनके भावों में बढती वर्दाश्त 
करनी होगी | आराम और विलास की चोजो के सम्बन्ध में नीति तय बरते समय इस बात 
घर भी ध्यान रखना होगा कि हमें विकास के लिए और साधन जुटाने हें । प्रत्येक वस्तु के 
भूल्य पर अलग-अलग विचार करना होगा । सबके लिए एक-सी नीति नही निर्धारित की 
जा सकती । 

40 सरकार की इस समय भी प्नेक वस्तुओं की ग्यत्रा निर्धारित करने और मूल्यों में 
नियत्रण करने का अधिकार प्राप्त है। जैसे इस्पाद, सीमेट, कपास, चीनी, कोयला, रसायन 
और पाट आदि । आवश्यक वस्तु कानून और औद्योगिक विक्यास और नियत्रण कानून, दोनों 

के अम्तर्गत इनके दाम और वितरण पर नियत्रण रखा जाठा है। जिन चीजो पर उत्पादन- 

शुल्क लग सकता हैं उनके दामो को नियत्रित बरने के लिए भी सरकार समय-सभय पर 

उत्पादन-शुल्क वी दरो में परिवर्तत कर सकती है। झभी तो बजट के समय शल्दो में 

परिवतेन क्या जाता है| परन्तु सरकार को अब स'ल के बीच में भी नियत सीमा के अन्दर 

'इस शुह्कों मे आवश्यक परिवतेन करने के बारे में सोचना चाहिए । किन चौजो पर नियन्रण 

किया जाए या किन का दाम घटाया या बढाया जाए, यह समय-समय पर इनके उत्पादन 

और मांग की स्थिति को देखकर निश्चय करना होगा । 


गल्‍ले का खुला व्यापार 
7. हमारे देश में कम झामदनी वाले परिवारों का मुख्य खर्च बल्ले पर होता है । 
इसलिए अवाज क्य दाम स्थिर रहना बहुत जरूरी है। पिछले वर्षों के अनुभव से पता चला 
है कि भनाज के वितरण पर से पूरी तरह कंट्रोल रखना या हटाना, दोनी ही ठीक नहीं है 
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दो बातो को ध्यान में रखना होगा । एक यह कि अनाज पंदा करने वाले किसान को उचित 
चाम मिले, अर्थात्‌ किसान को यह भरोसा होना चाहिए कि उसकी खेती की फसल का दाम 
शक हद से नीचे नही गिरेगा । दूसरी ओर इसका भी श्रबन्ध करना चाहिए कि जन-साधारण 
नो, खासकर पब्रताज का अत्यधिक दाम नहीं देना पड़े । इन्हीं दोनों बातों को ध्यान में 
रखकर नियंत्रण झादि की कारंवाई करनी होगी और उच्चतम या न्यूनतम दाम नियत करना 
होगा । दाम को स्थिर रखते के लिए गल्ले का सुरक्षित भंडार रखना होगा और बराबर बड़े 
पैमाने पर खरीद और बिक्री करते रहना पड़ेगा । सरकार के सामने एक बड़ी कठिनाई यह 
रही है कि उसके पास गल्‍ला रखने के लिए गोदामों की कमी थी | इसलिए सरकार को 
अपने अन्तर्गत गल्‍ले की खत्तियो या गोदामो की संख्या तेजी से बढ़ानी होगी | लोगो को यह 
मालूम हो जाता चाहिए कि तीसरी योजवा की पूरी अवधि में यदि गलले का दाम गिरने 
छूगा तो सरकार खरीद करेगी और दाम बढ़ने लगा तो अपने भडार से गल्ला बेचना शुरू 
कर देगी। सरकार द्वारा गल्‍्ले की यह खरीद और वित्री उचित समय पर, बहुत-से स्थानों 
'पर होनी चाहिए, ताकि जहा भाव बढ़ते या गिरते नजर आए वहां इसका पूरा असर पड़े । 
इस काम के लिए सरकार को करीब 50 लाख टन अनाज का स्टाक रखना चाहिए | सरकार 
को किसानों से गले की खरीद और बिक्री के लिए सहकारी समितियों और सहकारी एजेसियों 
का जाल बिछाना पडेगा, गल्‍्ल में थोक व्यापार के लिए लाइसेस देने होगे, कुछ चीजों में 
वयं यानी सरकारी व्यापार करना होगा और फुटकर बिक्री का प्रबन्ध भी सहकारी और 
सरकारी दुकानों के जरिये करवा होगा। तभी गलले की सरकारी खरीद और चित्री के हारा 
अ्रनाज के भावों मे आने वाली मौसमी और क्षेत्रीय तेजी-मंदी रोकी जा सकेगी तथा 
भावों को स्थिर रखा जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि मूल्यो के नियत्रण के लिए 
सरकार को निजी व्यापारियों के बजाय सरकारी और सहकारी व्यापार की व्यवस्था को 
बढाना होगा। 
]2. जिष्कष यह है कि विकास के दौरान में दाम बिल्कुल स्थिर नही रह सकते । 
कुछ चीजो का दाम अवश्य बढेगा । इसलिए हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि बुनियादी 
आवश्यकता की चीजो का दाम एक खास सीमा से ऊपर न चढ़े, बहुत अधिक न घटे । 
दामो को नियत्रित करने के लिए अनेक स्थानों पर कारंवाइया करनी पड़ती है । अर्थ और 
वित्त-नीति में बराबर ऐसा परिवर्तन करना पडता है जिससे उपभोग्र या ख़प़्त घटे और 
बचत बढ़े । प्रत्यक्ष नियत्रण या कट्गोल का सहारा कुछ खास चीजो मे ही लेना चाहिए और 
इसके लिए सरकार द्वारा अनाज आदि जिनसो का स्टाक रखना और खरीद-बिकी 
करना आदि अ्रति श्रावश्यक है। योजना में आवश्यक वस्तुओं की पैदावार बढ़ाने की 
व्यवस्था की गई है| मुख्य काम इन रक्ष्यो को पूरा करना है। योजना में यह भी व्यवस्था 
है कि सरकार गल्‍्ले की खरीद भौर बित्री के लिए सहकारी और सरकारी दोनों प्रकार 
का संगठन स्थापित करे, ताकि भावों की तेजी-सदी, भुनाफाखोरी और अनुचित सचय को 
ज्रोका जा सके। 


अध्याय 7 
विदेशी व्यापार का विकास 


शयात और निर्यात की समीक्षा 


औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और समूची श्रर्ये-व्यवस्था के विकास के साथ-साथ 

पिछले बर्षों में आयात भी काफी बढा है। पहली योजना की अवधि मे कुल 3620 करोड़ 
रु० मूल्य की वस्तुओं का आयात हुआ | इस प्रकार झोौसतन 724 करोड़ प्रतिवर्ष का 
आयात हुआ । दूसरी योजना में कुल 5360 करोड रु० मूल्य के माल के झयात का 
अनुसाव है ग्रौर वाधिक औसत 072 करोड रु० का है, जो पहली योजनां के भौसता 
से 50 प्रतिशत अधिक है। दूसरी योजना में अधिक श्रायात भशीनो, कच्चे भाल, पुर्मों 
श्रादि कौ आवदयकता के कारण हुआ | 
2... पूजी गाने के बृहत्तर कार्यक्रम भौर मूल तथा भारी उद्योगों के विकास को” 
प्राथमिकता देते रहने के कारण, दूसरी योजना के सुकावके तीसरी योजना में और भी 
अ्रधिक झायात की ग्रावश्यकता है | तीसरी योजना में परियोजनाओो के लिए झायात वी जाते 
बाली मशीनों झ्ौौर सामान की कीमत 900 करोड रु० होने का अ्रतुमात है। इसके 
अतिरिक्त देश में मशीनों झौर साज-सामान के उत्पादन को बढ़ाते के लिए जरूरी पु्जों श्रादि 
के श्रायात के लिए भी कम से कम 200 करोड ८० चाहिए। झायात से आई हुई वस्तु 
के अलावा श्रस्य वस्तु से काम चलाने की सम्भाववाप्रो के लिए गुजायश रखने के बाद, 
अधथे-व्यवस्था को बवाए रखने के लिए कच्चे माल, माध्यमिक वस्तुओं, अ्रतिस्थापन के लिए 
मशीनों, उपभोकताभ्रों के इस्तेमाल की आवश्यक वस्तुओं आदि के लिए भी कमर से कम 
3650 करोड रु० की व्यवस्था की गई है। तीसरी योजना में इस प्रकार कुल आयात 
5750 करोड़ २० मूल्य का होने का अनुमान है। इसमें पी० एल० 480 करार के 
अन्तर्गत किया जाने वाला 600 करोड़ रु० मूल्य का आयात शामिल नही है ) 

है. पिछले दस वर्षों में भारत का निर्यात कुल मिलाकर निष्म्वाह रहा है। पहली 
योजना की अवधि में प्रतिवर्ष औसतन 609 करोड़ रु० मूल्य का और दूसरी थोजना की 
अवधि में 64 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ । परिमाण की दृध्टि से दूसरी योजना 
में तिर्यात 9 प्रतिशत अधिक रहा, परन्तु वस्ठुओ के मूल्य गिरने से आय नहीं बढ़ी । यहा यह 
भी वह देना चाहिए कि इन दस वर्षों मे जहा ससार का तिर्यात-व्यापार दुगुना हुंच्ा, वहां 
भरत का निर्मात-व्यापार 950 में विश्व-व्यापार के 2,.] प्रतिशत से घटकर 960 में" 
].] प्रतिशत रह गया । 

4... जहां तक पिछले दस वर्षों में निर्यात-व्यापार के ढरचे का सम्बन्ध है, कृषिजेत्या 
बस्तुओ का निर्यात नही बढ़ा, परन्तु दए तैयार साल और खतिज लोहे जँसी बस्तुओं के: 
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निर्यात में काफी वृद्धि हुई। परन्तु जिन वस्तुओं का परम्परागत निर्यात होता आया है. 
उनके निर्यात में हुई कमी इस वृद्धि से पूरी नही हुई । 

5... पिछले कुछ वर्षों में, विश्येषतर दूसरी योजना के मध्य से, निर्यात बढ़ाने के लिए 
अनेक कदम उठाए भए हँ--सगठन की दृष्टि से विभिन्‍न वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन 
परिषर्दे स्थापित की गयीं, निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना हुईं है, और प्रचार, 
व्यापारिक मेलों और प्रदर्शनियो के लिए सुविधाएं बढ़ायी गयी है ।दूसरी ओर, विर्यात 
पर लियंजण और कोटा प्रतिबन्‍्ध हटा लिए गए हे, अधिकतर निर्यात-शुल्क खत्म कर 
दिए गए हे, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर शुल्क की वापसी होती है, निर्यात किये 
जाते वाले माल के लिए आवश्यक कच्चे माल के आ्रायात के लिए विशेष लाइसेंस दिए 

जाते है और परिवहन की सुविधाओं में प्राथमिकता दी जाती है। तीसरी बात यह है 
कि राज्य व्यापार निगम के माध्यम से भारत के विदेश व्यापार को विविधता प्रदान की 
गयी है श्रौर सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के देशों से व्यापारिक सम्बन्ध बढाए गए हे । 


तीसरी योजना के निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य 
6. निर्यात को काफी बढ़ाने के लिए विभिन्‍त दिशाझ्रो में, विशेषकर निम्बलिखित 
दिश्लाओ्रों में, प्रमति करनी होगी-- 

(क) देश में होने वाली खपत को उचित सीमा में रखना होगा, जिससे निर्यात के 
लिए माल बचे ; 

(ख) ऐसे कदम उठाना जरूरी होगा, जिनसे देश मे खपत के मुकाबले माल को बाहर 
भेजना अ्रधिक लाभप्रद बन जाए ; 

(ग) निर्यात किया जानेवाला माल तंयार करने वाले उद्योगों को शीघ्र से शीघ्र 
भ्रपनी उत्पादकता बढ़ानी और लागत घटानी होगी, जिससे वे दूसरो से होड़ कर 
सके । उद्योगो के लिए लाइसेस देने की नीति भी इस प्रकार संशोधित करनी होगी 
कि उससे निर्यात को प्रोत्साहन मिले; और 

(घ) जनमत को निर्यात के पक्ष में करना होगा, उद्योग और व्यवसाय को पूरे प्रयत्त के 
लिये तैयार करना होगा, मडियो सम्बन्धी जानकारी और अनु सधान के लिए सरकारी 
सगठनों और विदेशो में व्यापारिक प्रतिनिधियों के काम को सुधारना होगा और 
ऋण, बीमा आदि सूविधाओों को बढाना होगा । 

हल निर्यात के विधय का जो अध्ययन किया गया है और निर्यात बढ़ाने के प्रयत्नो तथाः 
विदेश में मांग के लिए बड़े पैमाने पर जिस प्रकार प्रयास किए जाने का अनुमान है, उसके 
आधार पर यह श्राज्ा है कि तीसरी योजना की अवधि में 3700 करोड़ रु० मूल्य का 
निर्यात होगा । वास्तव में इससे भी अधिक निर्यात का प्रयत्न किया जाना चाहिए । भुगतान 
के उत्तरदायित्व और अर्थ-व्यवस्था के सधारण तथा उसके विकास में सहायक आयात की 
झावश्यकता को ध्यान में रख, यह अनुमान है कि चौथी योजना के अन्त तक निर्यात प्रतिवर्ष 
300 करोड़ रु० से 400 करोड़ रु० तक, शर्थात्‌ वर्तेमान स्तर से दुगुना बढाना होगा। 

पचिवी योजना तक भारत को अर्थ॑-व्यवस्था को आत्मनिर्भर और आत्मवाहक बनाने केः 
लिए यह स्वयं एक अव्वश्यक शर्त है। 
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निर्यात बढ़ाने के लिए कदम 
8... निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के प्रस्ताव मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांदे जा सकते 
हे--सामान्य नीति भ्रौर निर्धारित वस्तुओ का निर्यात बढाने के लिए उठाए जाने वाले 
कदम । सामान्य नोति का मुख्य उद्देश्य देश को निर्यात-प्रयत्त बढाने के लिए तैयार करना, 
घरेलू खपत को सीमित कर निर्यात के लिए माल बचाना और उत्पादन की लागत घटाना 
है । निर्यात बढाने के लिए जो कार्रवाई की जाएगी, उसकी एक हद के बाद देश की भअर्थ- 
व्यवस्था पर निश्चय ही प्रतिक्रिया होगी । 
9, निर्यात-कार्यक्रम को पूरा करने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण शर्त यह है कि योजना 
के कृषि और उद्योग सम्बन्धी लक्ष्यों को पूरा किया जाए। 
व0 यदि ये लक्ष्य पूरे न हुए, तो जो कदम श्रन्यथा उठाए जा सकते है, वे उठाने 
कठिन होगे । निर्यात बढाने के लिए यह झ्ावश्यक है कि घरेलू खपत में वृद्धि पर अंकुश 
लगाया जाय । यह अकुश इसलिए जहूरी है. कि निर्यात के लिए जो माल कम मात्रा 
में उपलब्य है, वह बढे और पूजी लगाते समय उन उद्योगों को प्राथमिकता मिले, जो 
निर्यात के लिए माल तेयार करते हे। खपत पर अकुश से जो अ्रतिशिक्‍त निर्यात होगा, 
उसके कारण श्रर्थ-व्यवस्था के विकास की गति अनुपात से अधिक बढेगी। सिद्धान्त की 
दृष्टि से जरूरत इस बात की नहीं है कि कुल अ्रयवा प्रतिव्यक्ति खपत में बिल्कुल कमी 
कर दी जाए, बल्कि जरूरत इस बात की है कि खपत की रफ़्तार को धीमा किया जाए । 
ये और अन्य कदम उठाते समय यह आवश्यक होगा कि लोग निर्यात बढाने की आवश्यकता 
को समभें और इस वात को स्वीकार करे कि जब सभी लोग समान रूप से कुछ न कुछ 
त्याग नही करे, तब तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नही हो सकती । 
3[. निर्यात के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केवल इतना ही आवश्यक नहीं है कि 
निर्यात के लिए माल उपलब्ध हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि निर्यात-योग्य माल ऐसे 
दामों पर उपलब्ध हो जो विदेशी मडियों में दूसरे देशों के माल से होड़ कर सके । इस 
दृष्टि से यह बहुत जरूरी है कि मुंद्रास्फीति के दवावों को वश में रखा जाए। 
[2. निर्यात बढाने के लिए यह भी झावश्यक है कि अधिकत्तर भारतीय उद्योग घतंघान 
से कम लागत पर माल तैयार करने योग्य बनें । कुछ उद्योगो में माल की लागत कम करने 
के तरीकों पर विचार के लिए अ्रध्ययन-दल नियुक्ष किए गए है| विभिन्‍न उद्योगों मे 
उत्पादन की लागत की समीक्षा करने का प्रस्ताव है, जिससे मह्‌ निर्धारित किया जा सके कि 
शुक-एक उद्योग में व्यवस्थित रूप से लागत घटाने का कार्यक्रम कैसे चलाया जाए। यह 
चल्ुणल लिया गए है; कि लिए्पहब्यापाएर की, प्यल्वत्दि ओे. स्लिए को; प्योए परत हे, सकती; 
स्थापना के लाइसेस देने की नीति निर्धारित करते समय किस प्रकार कम से कम लागत में 
उत्पादन हो सकता है इसे ध्यान मे रखा जाए।॥ विभिन्‍न उद्योगो को कहां-कहा स्थापित 
किया जाए, यह निश्चय करते समय भी इस बात को ध्यान रखा जाना चाहिए। 
3. देश में तेजी से मांग बढने का यह असर भी होता है कि विदेशों में माल बेचने 
के मुकाबले घरेलू मडी में माल वेचता अधिक लाभग्रद वन जाता है। इस रुख को 
ठीक करने के लिए थोडे से समय तक सीमित वित्तीय कदम उठाना आवश्यक हो 
सकता है। 
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4. विदेशी मुद्रा देते प्मय उन उद्योगों को निश्चय ही प्राथमिकता देनी होगी, जो 
निर्यात के लिए माल तैयार करते है या जिनका काफी माल निर्यात के लिए बचता है । कुछ 
मामलों में यह भी आवश्यक हो सकता है कि निर्यात के लिए माल बचाने के उद्देश्य से 
यह निर्धारित कर दिया जाए कि कोई कारखाना अपने माल का कितना झ्श्न देश में बेच 
सकता है । सरकारी क्षेत्र के कारखानों को अपने माल का एक भाग निर्यात के लिए 
निर्धारित कर, निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न में अग्रणी बनना चाहिए । 

5. . विदेशी मंडियों के अध्ययत्त और उनके सम्बन्ध में ताजी से ताजी जानकारी रखने 
के काम में निर्यात-प्रोत्साहन-परिपदों को अग्रणी रहना चाहिए। विदेश में भारत के 
व्यापारिक प्रतिनिधियों के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वे विदेशी मडियों सम्बन्धी 
जानकारी उच्योगों को दें । निर्यात बढाने में राज्य व्यापार सगठन महत्वपूर्ण काम कर सकते 
है । सहकारी सगठनो की मार्फत निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए। गेर-सरकारी निर्यात 
संगठनों के प्रयत्नों को भी बढावा देने का प्रस्ताव है । 

6. . निर्यात की विविधता बढाने और नई मडियां दूढने का कार्य विदेश-व्यापार के 
विस्तार और भ्रम्य देझ्षों से व्यापारिक और आर्थिक सम्बन्ध बढाने के व्यापक प्रयत्न का अंग 
माना जाना चाहिए। अगले वर्षो में दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया पश्चिम एशिया श्रौरः 
अफ्रीका की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । इन देशों को अपने आशिक विकास के 
लिए मशीतों, पुर्जो और कच्चे माल की आवश्यकता होगी और इन देशो से श्राधिक सम्बन्ध 
बढाना, दोनो पक्षों के हित में होगा । यूरोपीय सांका बाजार के देशो को निर्यात बढाने पर 
भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बयोकि इन देशों से भारत का भ्रायात अधिक है श्रौरः 
निर्यात कम है । सोवियत सध और पूर्वी यूरोप से भारत के व्यापारिक सोदे इस भ्राधार पर 
होते है कि उनसे जितने माल का आयात किया जाता है, उतने ही मूल्य का माल उन्हें 
निर्यात किया जाता है। अगले कुछ वर्षों मे इन देशों को निर्यात बढ़ाने की बात सोची जा 
सकती है । उत्तर अमरीका, विशेषकर संयुक्त राज्य प्रमरीका से भारत के श्रायात का 
एक चौथाई भाग आता है। उनकी विकासशील अर्थे-व्यवस्था और जीवनयापन के उच्च 


स्वर के कारण इस बात की बहुत गुजायश् है कि उनके साथ व्यापार बढ़ाया जाए श्रौरः 
विशेष रूप से निर्यात अधिक किया जाए । 


अध्याय 8 
सब चे्रं का संतुलित विकास 


योजनाबद्ध विकास का मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के सभी भागों का सतुलित ढंग 

से विकास ही, जो भाग कम विकसित हे उनकी आधिक उन्नति पर विशेष ध्यान दिया 
जाय भ्रौर देश भर में व्यापक रूप से उद्योग स्थापित किये जाएं । इस प्रकार के संतुलित 
विकास में कुछ कठिनाइया श्राती है, खासकर शुरू में । जब साधन कम होते हे तो उनको 
उन चीजों में लगाने में फायदा होता है जिससे ज्यादा लाभ हो। ज्यों-ज्यों विकास होता 
जाता है, त्यो-त्यों अधिक चीजों में घन और साधन लगाये जाते हैँ भौर इलसे लॉभ भी 
बढ़ता जाता है । विकास के लिए यह जहूरी है कि राष्ट्रीय श्राय में भ्रधिक से अधिक वृद्धि 
की जाय ताकि विकास के लिए अधिक साधन मिलें। यह लगातार चलने वाली क्रिया है 
और एक कदम से अगला कदम बधा हुआ है + अर्थात्‌ विकास का एक क्रम पूरा होने पर उसी 
के प्राधार पर दूसरा क्रम शुरू किया जाता है । जहा तक उद्योग का सम्बन्ध है, कुछ खास 
उद्योगो का और कुछ खास क्षेत्री का विशेष विकास ग्रनिवार्य हो जाता है । पर इसके साथ , 
ही खेती, छोटे उद्योग-धधे, विजली, यातायात और शिक्षा, चिकित्सा आदि सामाजिक सेवाओं 
में सभी ओर व्यापक प्रगति होनी चाहिए । उद्योगों के साथ-साथ आधिक और सामाजिक 
व्यवस्था में भी रुपया लगाने से विकास के क्रम में सहायता मिलती है। प्राकृतिक साधनों 
से भरापूरा बड़ा देश क्रमबद्ध विकास की दीधंकालीन योजना बनाकर अपना निरन्तर भौर 
सीब्र विकास कर सकता है भोर साथ ही भपने पिछडे हुए भागों की भी उन्‍तति करके उन्हें 
अन्य भागों के बरावर ला सकता है] 

2. राष्ट्रीय आय में वृद्धि और देश के विभिन्‍न भागों का संतुछित विकास थे दोवों 
बातें एकदूसरे से दंधी हे भौर धीरे-धीरे प्रत्येक भाग का विकास इस ढंग छे किया जा 
खकता है कि वहां के प्राकृतिक साधनों श्रीर निवासियों की प्रतिमा और घन का पूरा-पुरा 
उपयोग ही सके ६ किस सार्ग का विकास किस ढंग से होता चाहिए भौर उसमें क्या कठिनाइयां 
आए सकती है इसका बहुत ध्यान से श्रध्ययनन करना चाहिए और फ़िर तेजी से विकास करने 
के लिए उपाय निकालने चाहिएं। उद्योगों को बढ़ाने से, खासकर भारी ओर बूनियादी 
उद्योगों से, व्यापक और तेज विकास को सहायता मिलती है । पर देश का प्रत्येक भाग भारी 
उद्योगों की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं होता । भारी उद्योगो की स्थापता से ही लोगो की 
स्थिति में सुधार होगा, यह बात भी हमेशा भ्रावश्यक नहीं। ऐसे अनेक देश हे या एक देश 
के अन्दर ही अनेक भाग है जहां उद्योगों का बहुत अधिक विकास न होने पर भी वहां के 
आहतिक साधनो और जन-शक्ति का अधिक अच्छा उपयोग करने से लोगों की स्थिति में 
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नुधार हुआ है। प्रत्येक क्षेत्र को यह देखना चाहिए कि वहां किस भ्रकार दा उद्योग स्थापित 
हो सकता है शोर भ्रच्छी तरह चछ सकता है और उसे इसी प्रकार के उद्योगों को बढाने की 
कोशिश करनी चाहिए । 

9, ऊपर जो बातें कही गयी हें उन्हीं के अनुसार दूसरी पंचवर्षीय योजना में अनेक 
अकार की नीतियां भ्रौर कार्यक्रम बनाये गये थे । इनमें मुख्य-मुख्य ये हे :-- 

() खेती, सामुदायिक विकास, सिंचाई, खासकर सिंचाई के छोटे काम और स्थानीय 
विकास के ऐसे कामों को प्राथमिकता दी गयी यी जो जल्दी से जल्दी सारे देश 
में फैलाये जा सकें । 

(2) जिन क्षेत्रों में उद्योग कम थे और बेकारी अधिक थी वहा जल्दी-जल्दी बिजली, 
पानी, यातायौत और संचार तथा काम-धथे की शिक्षा का प्रबन्ध । 

(3) ग्रामीण और छोटे धंधों का विस्तार । 

(4) सरकारी और निजी उद्योगों का स्थान नियत करने में देश के सभी भागों के 
संतुलित विकास को ध्यान में रखना और जहां उद्योगों की स्थापना के स्थान का 
निदचय कच्चे माल की उपलब्धि या अन्य प्राकृतिक कारणों के कारण न करना 
हो वहां इस पहलू का विश्येप रूप से ध्यान रखना ) 

दूसरी योजना में विभिन्‍न क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम चलाये गये जिनसे जनता की 

प्रत्यक्ष भलाई हो, कुछ क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम चलाये गये और अधिक से अधिक स्थानों 
पर कल-का रखाने कायम किए गए । 

4... तीसरी योजना में देश के विभिन्‍त भागो के विकास के लिए बहुत बड़ी गुजाइश 
है । कुछ मुख्य कार्यक्रम राज्य सरकारों को सौंपे गये हे । इसका उद्देश्य यह है कि प्रत्येक 
राज्य अपने यहां खेती की पैदावार बढाने, लोगों की श्रामदनी में श्रधिक वृद्धि करने और 
उन्हें काम देने, सामाजिक सेवाओं का विस्तार और पिछड़े इलाकों की उन्मति करने का 
अ्रधिक से प्रधिक प्रयत्त कर सके । तीसरी योजना में राज्यों की योजनाएं बनाने और उनके 
लिए रुपया नियत करने में इस बात का ध्यान रखा गया है कि विभिन्‍न राज्यों के विकास 
में जो अन्तर है वह कम हो । 

$. राज्यों की योजनाओं के झलावा पिछडे हुए इलाकों के विकास में तीसरी योजना 
में किये जाने वाले प्न्य कामों से भी मदद मिलेगी । जैसे खेती का भरपूर विकास, सिंचाई, 
का विस्तार, ग्रामोण और घरेलू उद्योगों की उन्‍त्रति, बिजलो, सड़क और यातायात का विस्तार, 
6 से ] तक की उम्र के सब बच्चों के लिए शिक्षा का प्रवन्ध, माध्यमिक, शिल्पिक और 
व्यावत्तायिक शिक्षा का विस्तार, श्रनुयूचित जातियों और झ्रादिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों 
की भलाई के काम शौर जव-साधारण की रहन-सहन की स्थिति में सुधार तथा पानी आदि 
का प्रबन्ध; ये सब ऐसे काम हे जिनसे देश भर में तीघ्र आधिक विकास का रास्ता खुल 
जाएगा। गादों में निर्माण के जो कार्यक्रम शुरू किये जाएंगे उनसे सभी जयह लोगो को काम 
मिलेगा शोर उन इलाकों को खास लाभ होगा जहां जनसंख्या बहुत घनी है। देश के कुछ भागों 
में चाय, कहवा ओर रबड़ के बायों का काफो विस्तार किया जाएगा। जिन स्थानों से बड़ी उद्योग 
योजनाएं शुरू को गयी हे शोर जहां बांध श्रादि बने हे वे विकास के मुख्य केन्द्र बन जाएगे । 
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6... बुनियादी उद्योगो के स्थान का चुनाव शिल्पिक और आधिक कारणों से किया 
जाता है ! पर जिन उद्योगों का माल बाहर निर्यात किया जा सकता है. उनके लिए ऐसा 
इथान चुनना होगा जहा खर्च कम पडे ताकि दूसरे देशों में हमारा माल सत्ता बिक सके) 
इसके साथ ही उन इलाकों में भी सरकारी और निजी कारखाने कायम करनें होंगे जहाँ 
उद्योग विकास के साधन मौजूद हे । साधारणतः इस बात का खयाल रखना पडेगा कि अन्य 
उद्योग-धघे उन्ही स्थानों पर न खुले जहा पहले से बहुत-से कल-कारखाने स्थापित हैं । 
परन्तु इन जगहों में नये कारखानो का खुलना बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, क्योकि ऐसी 
जगहो पर उत्गदन की लागत कम झ्राती है । सरकारी कारखानो के लिए अरब तक जो स्थान 
चुने गये है वे एक ही क्षेत्र में वही है बल्कि देश के विभिन्‍न भागों में फँले हुए है । निजी 
कारखानो की स्थापना का लाइसेंस देते समय भी कम विकसित इलाको वा खयाल रखा 
जाता है और उद्योगपतियों को इन इलाको में कारखाने स्थापित करने के उपयुक्त स्थान के 
सम्बन्ध में सुसाद दिया जाता है । निजी क्षेत्र के अनेक उद्योगों की प्रगति पर बराबर 
ध्यान रखा जाता है और नये उद्योगो को क्षेत्रवार खुलवाने को कोशिश की जाती है। 
तीसरी योजना में पिछड़े इलाकों में उद्योग-विकास-क्षेत्र स्थापित करने का भी एक 
प्रस्ताव है । 
१ हा उद्योगों की स्थापना से उस क्षेत्र के लोगों को पूरा लाभ तभी होता है जब 
उसके साथ उसके पूरक रूप में श्रोर काम-घधे भी स्थापित किए जाएं। इसलिए योजना 
बनाते समय प्रत्येक बडे उद्योग-कार्य का प्रोजेक्ट को उस क्षेत्र के समग्र विकास का केन्द्र मान, 
कर चलना चाहिए। 
8. क्षेत्रों मे विकास की गुजाइश पर विचार करते समय विज्ञान और शिल्प में मयी 
प्रगति पर भी ध्यात रखना-चाहिए । विजली का इन्तजाम होने से और गा।वों में बिजली 
लगने से विकास को गुजाइश बहुत बढ जाती है । तीसरी योजना में देश के अनेक कम विकी 
सित इलाको में बिजली का इन्तजाम हो जाएगा । 
जिन कम विकसित क्षेत्रों मे लये कारणाने स्थापित किये जाए वहा शिल्पिक, व्याव-* 
हारिक ओर माध्यमिक शिक्षालय भी खुलने चाहिए । जिन इल्यको में धनी झावादी है वहा 
झिल्प-शिक्षा का विस्तार करने से लोगो को काम सीख कर दूसरी जगह जाने का मौका 
मिलेगा और उस क्षेत्र की भी उन्‍नति होगी । 
तीसरी योजना में यह व्यवस्था है विभिन्‍न क्षेत्रों में विकास की गति ओर आर्थिक 
प्रवृत्तियो का लगातार अध्ययन क्या जाए, कम विकसित क्षेत्रो का विशेष घ्यान रखा जाए,. 
उनके साधनों का पत्ता क्गाया जाए झोर उनके विकास के बारे में श्रष्ययत्त किया णाए। 
प्रत्येक राज्य में कुछ इलाके ऐसे हूँ, जो दूसरो से पीछे हे ! यह भी निश्चय हुआ है कि राज्यों 
के भ्रक विभागों के सहयोग से केन्द्रीय-अक-संगठन विभिन्‍न राज्यो के वापिक आय का” 
तुलवात्मक ब्योरा तैयार करे ! 
पूरे देश का विकास और विभिन्‍न क्षेत्रों का विकास वास्तव में एक ही किया क्केदो 
भाग है। पूरे देश की आधिक उन्नति विभिनल क्षेत्रों की उत्ति पर निर्भर है और हर क्षेत्र 
के साधनों कर जितना विकास होगा उतना ही तीब् सारे देश का विकास होगा । किसी एकः 


49 


क्षेत्र के विकास पर ही बहुत अधिक ध्यान देना ठीक नही है, क्योकि पूरे देश की उन्नति से 
ही विभिन क्षेत्रों का पूरा विकास हो सकता है । क्षेत्रों के सतुलित विकास के लिए दीधेकाल 
तक क़मबद्ध प्रयत्त करना होगा । उद्देश्य यह होना चाहिए कि उचित अवधि के भीतर देश 
के सब क्षेत्रों की भरपूर श्राथिक उन्‍नति हो और कोई भी क्षेत्र पिछड़ा न रहे । इसलिए सभी 
क्षेत्रों की प्रगति पर ध्यान रखना होगा और जो क्षेत्र पिछड़ते नजर आराएं वहा विकास का 
विशेष प्रयत्न करना होगा ! 


अध्याय 9 
रोजगार ओर जनशक्ति 


भारत के आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य लोगो को रोजगार दिलाना रहा है | विकास 
की काफी लम्बी अवधि के बाद ही जनशक्ति के उपलब्ध साधनों का पूरा उपयोग क्या जा 
सकता है । फिर भी, तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्यों मे से एक उद्देश्य यह रखा गया है कि 
पोजना की अवेधि में श्रमिक वर्ग में जितनी वृद्धि हो उतनी ही वृद्धि रोजगार के अवसरो में 
भी होनी चाहिए । 
है] संख्या की दृष्टि से, रोजगार के पर्याप्त श्रवसर अदान करना उन अत्यन्त कठिन 
कार्यों में से एक है, जिन्हे अगले पाच वर्षों में करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी और 
अर्द्ध-बेरोजगारी, ये दोनो ही साथ-साथ दिखाई पडती हँ और उनके बीच कोई स्पष्ट अन्तर 
प्रतीत नहीं होता । ग्रामो में साधारणतया बेरोजगारी का स्वरूप श्रद्ध-बेरोजगारी है। यह 
अरदद्ध॑ं-बे रोजगा री मन्दी के मौसमो में और अधिक उल्लेखनीय हो जाती है। शहरी क्षेत्रो मे 
व्यापार, यातायात और उद्योग की स्थिति में जो उतार-चढाव होता है, उसी के अनुसार 
रोजगार में भी उतार-चढाव झाता है । इस प्रकार परिस्थितियों मे जो अन्तर होता है, उसका 
रोजगार के आक्डो में होने वाली वृद्धि या कमी से पता चलता है। सामान्यतः गावों में 
अद्धं-बे रोजगारी की जो परेशानी है, वही कस्बो में भी कुछ मात्रा में है। 
तर रोजगार के बारे मे इस समय प्राप्त सामग्री अधरी है। फिर भी जो सीमित जान- 
कारी उपलब्ध है, उसके आधार पर यह अनुमान किया गया है कि द्वितीय पचवर्षीय योजना 
के भ्रन्त तक जिन लोगो को रोजगार नही दिलाया जा सका, उनकी ससया लगभग 90 लाख 
है। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में 53 लाख लोगो के बेरोजगार रह जाने का 
प्रन्दाजा था, किन्तु इसकी तुलना में बेरोजगार रहने वाले लोगो में जो वृद्धि हुई उसका यह 
श्र्थ है कि यद्यपि रोजगार की समस्या पर आयोजन का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, किन्तु फिर भी 
श्रमिक बय में नए झामिल होने वाले लोगो की सख्या में जो निरन्तर वृद्धि हुई, उस हिसाब 
से लोगो को रोजगार नही दिलाया जा सका। पूर्ण बेरोजगारी के भ्रतिरिकत, जिन लोगों के 
पास कुछ काम है, किन्तु जो अतिरिक्त काय॑ भी करना चाहते हें, उनकी दृष्टि से श्रद्धं- 
रोजगार वाले लोगो की सख्या लगभग | करोड़ 50 लाख से ] करोड 80 छास तक है। 
]96] की जनगणना से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह अनुमान है कि तीसरी योजना की 
भ्रवधि में श्रमिक वर्ग में लगमग करोड 70 लाख लोगो की वृद्धि होगी, इस वृद्धि की 
एक तिहाई यहरी क्षेत्रो मे होगी । इसके विपरीत यह अनुमान है कि तीसरी योजना में . 
ः न 40 लाख लोगो को-- करोड़ 5 लाख छोगो को कृषि-भिन्‍न कार्यो में और 35 
लाख लोगो को कृषि में अतिरिक्त रोजगार दिलाया जाएगा | नीचे की तालिका में कृषि- 
पिन्त-कार्यो,मे रोजगार का विवरण दिया गया है : 


5] 








अतिरिक्त कृषि-भिन्‍न रोजगार 
(लाखो में) 
व तीसरी योजना में 
क्षत्र अतिरिवत रोजगार 
. निर्माण है ३ 23.00 
2. सिंचाई और विजली 4.00 
3. रेल .40 
4. ग्रन्य यातायात भर संचार 8.80 
5. उद्योग प्रौर खनिज 7.50 
6, छोटे उद्योग 9.00 
7. बन, मछलीपालन और सम्बद्ध सेवाएं ह# &₹.] 
8. शिक्षा 5.90 
9. स्वास्थ्य 3.40 
]0, अन्य सामाजिक सेवाएं 0.80 
]. सरकारी सेदा .50 
योग ___ 67.5 
2. अन्य! जिनमें उद्योग और व्यापार सम्मिलित हे, 
] से | तक की मदों के कुल योग का 56 प्रतिशत _ 37.80 


कुल योग 05.30 
इस प्रकार श्रमिक वर्ग मे नए शामिल होने वाले लोगो को काम दिलाने के लिए 
30 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार होना चाहिए । 
4... शेजगार की समस्या को तीन मुख्य रूपों में सुलझाने का विचार है | पहला, यौजना 
के ढाचे के अतर्गत ऐसे प्रयत्त करने होगे जिनसे पहले की अपेक्षा रोजगार के प्रभावों का 





() चूकि निर्माण कार्य से वहुत बड़ी सख्या में रोजगार मिलता है, इसलिए विभिन्‍न 
विकास क्षेत्रों में रोजगार का निम्न रूप से दिया गया विवरण उपयोगी होगा : 


(लाखो भें) 

क्‌, कृषि श्रौर सामुदायिक विकास 6.0 

ख. सिंचाई और बिजली 4.90 
ग. उद्योग और खनिज, जिसमें कुटीर और लघु उद्योग भी 

सम्मिलित हूं 4.60 

घ. यातायात और संचार, (रेल सहित ) 3.40 

ड. सामाजिक सेबाए 3.50 

च॒. विविध 90.50 


_ कुल योग 23.00 
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फैलाव भ्रधिक व्यापक और सतुलित रूप से हो । दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रो के भोद्योगीकरण का एक 
काफी बड़ा कार्यक्रम हाथ मे छेना चाहिए, जिसमे इन बातो पर विज्येप जोर दिया जाए :-- 
ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली लगाना, ग्रामीण झौद्योगिक सम्पदाओं का विकास, ग्रामीण उद्योगो 
की उन्नति, श्रौर जनशवित को प्रभावशाली रूप में फिर से काम में लगाना । तीसरा, लघु 
उद्योगो द्वारा रोजगार वढ़ाने के अ्रत्य उपायो के अतिरिकत ग्रामीण निर्माण कार्यत्रमों को 
संगठित करने का विचार है, जिनसे लगमग 2 लाख और सम्भवत- इससे मी झधिक लोगो 
को साल में औसतन 00 दिन तक काम मिलेया । 
5. समूचे देश अथवा बडे-बड़े प्रदेशों जैसे राज्यो की दृष्टि से बेरोजगारी की समस्या 
का विश्लेषण करना पर्याप्त नहीं है । प्रत्येक जिले के विकास कार्यक्रम हे जिनका सम्बन्ध कृषि, 
सिंचाई, बिजली, ग्राम और लघु उद्योग, सचार और सामाजिक सेवाप्नो से है और जिनका 
उद्देश्य अपने क्षेत्र मे आथिक क्रियाकलाप के स्तर को ऊचा उठाना है । इसलिए यह झ्रावश्यक 
है कि प्रत्येक राज्य में बेरोजगारी की समस्या को हर स्तर पर--जिला, ग्राम और खण्ड 
स्तर पर अधिक से अधिक रूप में सुलकाने का प्रयत्त करना चाहिए। स्थानीय रोजगार 
के इस प्रकार के विश्लेषण से अधिकारियों को इस बात में सहायता मिलेयी कि वे विशिष्ट 
वर्य के बेरोजगार व्यकवितयों को रोजगार दिलाने के लिए साधन जुटा सकें झौर स्थानीय 
परिस्थितियों एवं साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र में इस समस्या को जैसी 
परिस्थिति हो, उसके झनुसार सुल्रका सके । 
6. बहुत वड़े पैमाने पर बेरोजगारी और भर्ध-बेरोजगारी, ओर तीसरी योजता की 
अवधि में श्रमिक वर्ग में नए शामिल होने वाले लोगो की विश।ल संख्या को ध्यात में रखते 
हुए इस वात की बड़ी आवश्यकता है कि निर्माण क्षेत्र में हाथ से काम करने वाले लोगों को 
और कितता भ्रधिक रोजगार दिया जा सकता है, इस बात की फिर से जाच की जाएं । श्षम- 
उद्दीपक उपाय वरते जाने चाहिए, किन्तु जहा इनकी आवश्यकता न हो वहा इन्हे नहीं 
वरतना चाहिए | यदि पूर्वायोजन और आवश्यक संगठन किया जाय तो हाञ ही के वर्षों की 
श्रपेक्षा जनद्यवित का और बडी हद तक उपयोग करना सम्भव है । 
पी मद्यपि हाल के वर्षों में ग्राम भर लघु उद्योगों वी उन्‍नति के लिए वहुत-कुछ क्या 
गया है, फिर भी इस क्षेत्र में योर अधिक बडी सख्या में लोगो को रोजगार दिलाने वी 
सभावनाएं निकालदी हैँ । यह कार्य तभी हो सकता है जबकि मौजूदा उद्योगो को कच्चे माल 
की यथेष्ट पूर्ति, प्रोम्ेंसिंग दया अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएं इन सुविधाग्रो मे 
ऋण तथा हाट-व्यवस्था भी सम्मिलित हूँ | इस बात के लिए विशेष प्रयत्व किए जाने 
चाहिए कि छोटे एक्को (चाहे वे कारोयरों की सहकारी समितियों द्वारा अथवा वेयक्तिक 
उपक्रमियों द्वारा चलाए जा रहे हो) को अपना अधिकतम उत्पादन-सामथ्ये प्राप्त करने में 
सहायता की जाए। ग्रामीण औद्योगीकरण झोर ग्रावो मे विजली लगाना, ये दोनो सम्बद्ध 
कारयक्र गे और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिर रोजगार के अवसर बढाने के लिए इतका सबसे 
अधिक महत्व है। प्रत्येक क्षेत्र में ओर छोटे-छोटे कस्वो और गावो मे औद्योगिक विकास 
के केद्र स्थापित करना आवश्यक है और ये सुघरे हुए यातायात एवं श्न्य सुविधाशो के 
द्वारा एक दूसरे से जूडे हुए होने चाहिए। प्रत्येक जिले में अग्रिम आयोजन के द्वारा इृषि 


कै 


सम्बन्धी और औद्योगिक विकास का कार्यक्रम बिजली की पूर्ति के साथ समन्वित होना चाहिए | 
8. अभद्धे-रोजगारी की समस्या के स्थायी समाधान के लिए यह झावश्यक है कि न केवल 
सभी लोग कृषि कार्य में विज्ञान का प्रयोग करे, बल्कि ग्रामीण आशिक ढाचे को विभिन्‍न 
क्षेत्रों में विस्तृत करना और उसे सुदृढ बनाना भी आवश्यक है । ग्राम झौर लघू उद्योगों 
तथा प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास के लिए कार्यक्रमों को और अधिक बढ़ाना होगा और 
ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित करने होगे । इस प्रकार जहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का 
निर्माण किया जा रहा है, वहा समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निर्माण कार्यक्रमों की 
आवश्यकता है खास तौर पर उन क्षेत्रों में ऐसा होना चाहिए जहा भ्रधिकाश लोग भूमि पर 
निर्भर हे, भर जहां काफी बेरोजगारी और अद्धं-रोजग्ारी है। इस कार्यक्रम में खण्ड और 
ग्राम स्तर पर मुख्यतः स्थानीय निर्माण-कार्य किए जाएगे। विशेषत. कृषि के मन्दे मौसम 
में कार्यान्वित करने के लिए निर्माण कार्यक्रम बनाए जाएंगे। गांवों में जो निर्माण कार्य 
होंगे, उन सभी में ग्राम को दरों पर मजदूरियां दी जाएगी । ऊपर जो बाते बताई गई है, 
मोटे तौर पर उनका अनुसरण करते हुए हाल ही मे 34 प्रारम्भिक परियोजनाएं चालू को 
गई है। इनमें सिंचाई, वन लगाता, भूमि संरक्षण, नालिया बनाना, भूमि का पुनरुद्धार, 
संचार साधनों मे सुधार श्रादि की पूरक योजनाएं सम्मिलित हे । प्रारम्भिक परियोजनाओं 
के भ्राधार पर भ्रस्य क्षेत्रों मे एक बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को विस्तृत करने का विचार 
है। अभ्रस्थायी तौर पर यह अनुमान है कि निर्माण कार्यक्रमों द्वारा पहले वर्ष में | लाख 
व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना चाहिए, दूसरे वर्ष मे 4 लाख से 5 लास तक व्यवितयों 
को और तीसरे वर्ष में लगभग [0 लाख व्यवितयों को रोजगार दिया जाना चाहिए भर इस 
प्रकार बढते-बढते योजना के अन्तिम वर्ष में लगभग 25 छाख व्यक्तियों को रोजगार मिल 
जाना चाहिए । योजना की अवधि मे इस समूचे कार्यक्रम पर कुल व्यय 50 करोड रुपया हो 

सकता है। कार्यक्रम के आगे बढ़ने के साथ-साथ इस बात पर भी विचार किया जा सकता है 

कि मजदूरी की भ्रदायगी आशिक रूप में खाद्यान्नों के रूप में हो। निर्माण कार्यक्रमों को 

कार्यान्वित करद्रे के लिए मुख्यतः राज्यों में और जहा तक जरूरी हो वहा तक केन्द्र में 

पर्याप्त संगठन स्थापित करने की आवश्यकता होगी । 

9. शीघ्रता से श्रौद्योगोकरण किए जाने के परिणामस्वरूप पढ़े-लिखे लोगों के लिए 

रोजगार के अवसर ओर अधिक बढ़ जाएगे । इसलिए उद्योगो के लिए जिस प्रकार के कर्मे- 

चारियों की आवश्यकता होगी, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा-पद्धति में भी परिवर्तन 

करने होगे। माध्यमिक स्तर पर दिक्षा के विस्तार के कारण इस बात की शोर अधिक 

ध्याव देना होगा कि पढे-लिखे लोग लाभदायक रोजगार में लगाए जाएं। अनुमान है कि 

इस समय लगभग 0 ब्ाख पढ़े-लिखे बेरोजगार हे । तीसरी योजना की प्रवधि में हाई 

स्कूल तथा इससे ऊपर की शिक्षा-प्राप्त लोगों की सख्या लगभग 30 लाख हो जाने का 

अनुमान है, जिन्हे रोजगार दिलाना होगा । कृषि, उद्योग और यातायात वी उन्नति होने से 

कुशल ओर व्यावसायिक अथवा प्राविधिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यवितयों की अ्रधिक माय होगी 

और उनके लिए रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे। हाल के वर्षों में हाथ के काम के 

प्रति पढ़े-लिखे लोगो के रुख में परिवर्तेत हुआ है और उन्हे विकासशील अर्थ-व्यवस्था की 
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आवश्यकताओं के श्रनुकूल बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यत्रम हाथ में छेने का विचार 
है) सहकारी समितियों ग्रौर वैज्ञानिक खेती तथा लोकतांत्रिक सस्थाओं की स्थापना हो 
जाने से ग्रामीण प्र्थ-व्यवस्था के ग्रत्त्गंत पढे-लिखे लोगो के लिए नियमिव और निरन्तर 
रोजगार का क्षेत्र काफी बढ़ जाएगा । ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में प्राप्त रोजगार से उन्हे सही 
मायनों में उतनी ही भ्राय होगी, जितनी कि झहरों में होती है । यह भी संभव हो जाएगा 
कि काफी बड़ी सख्या में पढ़ें-लिखे नवयुवको को ग्रामीण केन्द्रों में, जहां बिजली उपलब्ध 
की जा सके, छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने में सहायता दी जाए। 

0. इस बात की आवश्यकता है कि जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैँ या जो पूरी 
होने बाली हे, वहा से कुशल कर्मचारियों को छेकर उन परियोजनाओं में लगाया जाए 
जिनका प्रारम्भ होने वाला है। दूसरी थोजना में इस कार के लिए बताए गए सगठन ने 
सन्तोष जनक रूप से कार्य किया है। इस संगठन को बनाए रखते हुए यदि इसी प्रकार की 
परियोजनाओं की अ्रवस्थाओ का विभाजन झ्ोर अधिक अच्छे ढग से किया जाएं तथा 
पूर्वायोजन्‌ किया जाए तो इस समस्या का अ्रधिक प्रासानी से सामना किया जा सवता है ! 


अध्याय 0 


सार्वजनिक उद्यमों का संगठन 


पिछले कुछ वर्षों में सावेजनिक क्षेत्रों में कई मुख्य औद्योगिक उद्यमों की स्थापना 
हुई है । तीसरी योजना की अवधि में कई अन्य ऐसे उद्यमों की स्थापना होगी । वास्तव में 
हर आने वाली योजना में स्थापित होने वाले नए उद्यमों की संख्या में वृद्धि होती जाएगी । 
अब तक तो नई परियोजनाएं शुरु करने और उनके लिए वित्तीय साधनों की व्यवस्था करने 
पर जोर रहा है--समस्या महत्वपूर्ण उद्यमो के शुरुआत की थी । परन्तु अब समय झा गया 
है कि हम इस बात पर ध्यान दे कि इन उद्यमों के भ्रवन्ध को कैसे सर्वोत्तम बनाया जाए 
ताकि ये पहले से ग्रधिक दक्ष उत्पादक बनें और उनसे काफी अधिक बचत हो, जो उनके 
भावी विस्तार में लगाई जा सके--वे खुघड़ आयोजन, सुप्रबन्ध और श्रमिकों तथा प्रवन्धकों 
के अच्छे आपसी सम्बन्धो की दृष्टि से दूसरों के लिए झ्राद्श बनें | परियोजना की रूपरेखा 
कितनी भी भ्रच्छी हो और कारखाना कितने ही अच्छे ढंग से खड़ा किया जाए, झ्न्ततः 
इसकी सफलता अथवा असफलता प्रबन्धकों की योग्यता पर निर्भर होगी । 
2... उत्पादक वर्ये में सार्वजनिक उद्यमों के सगठन के तीन विभिन्‍न रूप हे: ([) सर- 
कारी विभाग द्वारा प्रयासित, (२) कानून द्वारा स्थापित निगम (कारपोरेशन), भौर 
(3) कम्पनी कानून के अन्तगंत ज्वाइप्ट स्टाक्त कम्पनियां । कुछ समय पूर्व तक हर 
उत्पादक इकाई के लिए एक स्वतन्त्र कम्पनी बनाने की प्रवृत्ति थी । जहा यह अनुभव किया 
जाता था कि कई उद्यमों मे विशेष तालमेल की आवश्यकता होगी, वहां कुछ ऐसे निदेशक 
रख लिए जातें थे, जो एक साथ कई उद्यमों के निदेशक मण्डल के सदस्य थे । 
3. अब यह महसूस किया जा रहा है कि जहा तक सम्भव हो यह कोशिश की जाए 
कि इतनी संख्या में और इतने प्रकार के अलग-अलग संगठन न खोले जाएं कि उनका 
प्रबन्ध भी कठिन हो जाए--अब नीति मोटे तौर पर एक ही क्षेत्र में काम करने वाले 
उद्यमी को एक ही सूत्र में बांधने वी है । इससे अलग-अलग इकाइयां मिली-जुली सयुक्त 
सुविधाओं से लाभ उठा सकती हँ--अलग्र-अलग होने की अ्रवस्था में ये सुविधाएं उनको 
प्राप्त नहीं हो सकती ! इससे बचत और कुझलता बढती है । यह ध्यान रखना आवश्यक है 
कि इस प्रकार कई उत्पादक इकाइयों को एक कम्पनी के अन्तर्गत लाने से निदेशक मण्डलों 
का अत्यधिक केन्द्रीकरण न हो जाए या उत्पादक इकाइयों को रोजमर्स की कारंवाइयों में 
हस्तक्षेप न हो अन्यथा उद्यम के जनरल मँनेजरों के पास न इतने अधिकार होगे और न ही 
इतती प्रेरणा कि वें उद्यम को बगेर किसी रुकावट के दक्षतापुर्वंक चला सके | 
4... कुछ वर्ष पूर्व तक शुरू-शुरू में परियोजनाओं की देखरेख विभागो के जिम्मे होती 
थी । बाद में यह निर्णय किया गया कि व्यापारिक किस्म के सरकारी उद्यमों को कम्पनियों 
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में समठित किया जाए । इस समय अधिकतर नई परियोजनाओं के लिए प्राय: एक नई कम्पनी 
बनाई जाती है, जो आरम्भ से ही परियोजना वी--निर्माण के चरण सहित--देखरेख करती 
है । वर्तमान कम्पनियों को अपने क्षेत्र से नई-नई इकाइया स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित 
किया जा रहा है और वडी-बडी कम्पनियों को डिजाइन और निर्माण (कन्स्ट्रदशन) के 
लिए अलग से अपने विश्विप्ट अभिकरण बनाने को कहा जा रहा है। 

5; औद्योगिक और व्यापारिक उद्यमो को अच्छे ढग से चलाने के लिए यह आवश्यक 
है कि उद्यमों के सचालन सम्बन्धी निर्णय धुरत्त किए जाए । उद्यम के प्रवन्धक उद्यम से 
लाभ दिखा सकें, इसके लिए यह ग्रावश्यक है कि उनको अधिकार दिए जाएं और उद्यमों 
को चलाने में थोडे अदलबदल की गुजायश् रखी जाए । किसी उद्यम के दक्षतापूर्वक चलाने 
के रास्ते भें कई रुकावटें हो सकती है, जैसे, प्रवन्धक वर्ग में पर्याप्त ग्रनुभवी व्यक्तियों 
का अभाव, प्रबन्धक कर्मचारियों में योग्यता का अभाव, उद्यम के अन्दर भ्रधिकारों का 
श्रपर्याप्ते विकेन्द्रीकरण (जिसके फलस्वरूप कत॑ंव्य भर उत्तरदायित्वों के विभाजन की 
परिभाषा नहीं की जा सकती) और लाभ तथा लागत के प्रति अपर्याप्त जागरूकता ) 


59... कुछ भहंत्वपूणे विषयों पर, जिनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने की 
आवश्यकता है, नीचे विचार किया जा रहा है-- 

सार्वजनिक उत्तरदायित्व--सावंजनिक उद्योगों का जनतान्त्रिक नियन्त्रण के अन्तर्गत 
होना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही इस बात से भी आम तौर पर सभी सहमत हैँ 
कि एक सावं जनिक उद्यम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए मह अावश्यक है कि इसे सरकार 
और सस्द से पर्याप्त सहायता प्राप्त हो । इसलिए ससद की एक समित्ति की आतश्यक्ता 
अनुभव की जा रही है जो ससद की उचित आलोचना के प्रकाश में सावंजनिक उद्यमो में 
सुधार करे । 
4... निदेशक मण्डल का मठन और कर्त्य--मण्डल का मुख्य उद्देश्य मोदे तौर पर 
उद्यम वी नीति और सामान्य उद्देश्य निर्धारित बरवा होता चाहिए । निर्धारित नीति के 
अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक या जनरल मैनेजर को पूरा अधिकार होता चाहिए और आवश्यक 
फल प्राप्त करने का उत्तरदायित्व भी उस पर होना चाहिए प्रबन्ध निदेशक और / या 
चेयरमैन सरकार हारा नियुक्त किए जाने चाहिए ओर वहुत छोटी सस्थाओ को छोडकर 
सभी में पूर्णकालिक होता चाहिए। मण्डल के संदर्पों का चुनाव योग्यता, अनुभव और 
प्रशासनिक दक्षता के थ्राधार पर किया जाए । निदेशक मण्डल को नियुक्त करने और वेतन 
निर्धारित करने के पर्याप्त अधिकार होते चाहिए ! जहा मरज्ञालथ कम्पनी को अधिकार 
सौपेगे वहा कम्पनी को भी चाहिए कि वह निजी उद्यमो के जनरल मेनेजरों को अधिकार 
सौधे, अन्यथा अत्यधिक केस्द्रीकरण की त्रुटिया रह जाएगी और उद्यमो को श्रच्छी तरह 
चलाने में रुकावट पड़ेगी । 
8. प्रबन्ध निदेशक / जनरल सेनेजर--प्रवत्द निदेशक / जनरल मेनेजर को नेतृत्व, 
निदेशन और मुख्य प्रेरणा प्रदाव करती चाहिए । उनका चुनाव तकनीकी दक्षता, प्रशासनिक 
योग्यता और नेतृत्व के गुणो के श्राधार पर होना चाहिए । सामान्य निदेशन वियम 
निर्धारित किए जाएं और उनके ढाजें के अन्तर्गत काम कुरने की उसे पूरी स्व॒तन्व॒ता दी 
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जाए--उसे उद्यम को सफल बनाने का पूरा उत्तरदायित्व दिया जाए । वह रोजमर्रा के 
फैसले स्वयं करे ॥ यह मान कर चला जाए कि दक्षता के हित मे जब फैसले जल्दी किए 
जाएगे, तो कुछ यलतिया होना अनिवार्य है। अ्रगर जनरल मैनेजर का काम अच्छा हो, तो 
उसे एक उद्यम में काफी समय तक रखा जाए, ताकि उसे वहा की समस्याओं भौर 
सम्भावनाओं का पूरी तरह ज्ञान हो जाए--इससे वह अपना काम अच्छी तरह कर 
सकेगा । 
जनरल मैनेजर की सहायता के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर्मचारी होने चाहिए जो 
पर्याप्त नियन्त्रण, निदेशन, देखरेख और सव कमंचारियो को प्रश्चिक्षण देने में उसके 
सहायक हों। जनरल मैनेजर उनको अधिकार सौपे जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया 
जाए--उनको ही सफलता-ग्रसफलता के लिए उत्तरदाबी ठहराया जाए। 
9... वित्तीय सलाहकार का काम-सव कम्पतियों को एक प्रान्तरिक वित्तीय 
सलाहकार मिलना चाहिए जो जनरल मैनेजर के नीचे काम करे। वित्तीय सलाहकार को 
केवल व्यय-नियन्त्रण पर ही ध्यान देने की वजाय वित्तीय प्रवन्ध की समस्याओरो पर भी ध्यान 
देना चाहिए । 
0. प्रबन्धक बर्च का विकास--उद्यमों की दक्षता काफी हृद तक दो महत्वपूर्ण 
बातों पर निर्भर होगी जिनका सेवि-वर्ग प्रबन्ध (परसनेल म॑नेजमेण्ट) से सम्बन्ध है। ये दो 
बातें हे--संस्था में उत्तरदायित्वपूर्ण स्थानों के लिए प्रशिक्षण और मृस्य नियुक्तियों के लिए 
अन्ततः चुने जाने के लिए कर्मचारियों का विकास | कर्मचारियों में न केवल तकनीकी 
योग्यता होनी चाहिए, साथ ही उन्हे अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाना चाहिए कि वह सारे 
कारखाने के हित को घ्यान में रखना सीखे । 
]]. अग्रिम श्रायोजन--किसी उद्यम की सफलता के लिए आधोजन आवश्यक है, 
आयोजन अर्थात पहले से यह तय करना कि क्‍या किया जाए। इसी से वह आराधार प्राप्त 
होगा जिस पर सगठन, साधनों को एकत्र करके काम में लगाना, निदेशन तथा नियत्रण 
किया जाएगा ।। किसी भी उद्यम की योजनाए बहुस्तरीय होनी चाहिए । सामान्य उद्देश्य 
निर्धारित किए जाए--इसके साथ एक योजता-माला हो जिसमे एक-से-एक विस्तृत योजना 
हो । हर विस्तृत योजना का उद्देश्य उस सामान्य योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति हो, जिसका 
बह एक अंग है । इसी प्रकार दीघधंकालीन योजनाएं हो जंसे पचवर्षीय योजना, वाधिक 
योजनाए और बजट हों और हर विभाग के रोजमरें का विस्तृत कार्यक्रम हो । 
2. पहले से झ्ायोजन करने से यह जानने का मोका रहता है कि हर भाग दूसरे से 
मेल खाता है और उद्देश्य की प्राप्ति मे लगाया गया है। सतर्कता और वास्तविकतापूर्ण 
ढंग से किए गए पूर्व-आयोजन से रुकाबटें प्रकाश में आती भी हें, तो घटना घटने से पूर्व ही 
उनका कुछ हल निकालने के लिए काफी समय होता है ) परन्तु अगर आपत्ति आने पर ही 
उसका समाधान आरम्भ किया जाए, तो आपत्ति के फलस्वरूप अनिवार्य रूप से अत्यधिक 
क्षति होगी। विशिष्ठ लक्ष्य और उसके श्रन्तगंत उपलक्ष्य निर्धारित करना सम्पूर्ण प्रायोजन 
क्रम का एक अभिन्‍न अग है। अधिक विस्तृत योजना के अपेक्षित परिणामों की व्याख्या के 
लिए विभिन्‍न प्रकार के संचालन स्तर और आदर्श निर्धारित करना आवश्यक होगा । 
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83.. प्रेशणाएं--जिस उद्यम ने उस्तादन के वास्तविकतापूर्ण “आदर्श! निर्धारित किए हैं, 
उसके लिए मजदूरी की प्रेरणा प्रणाली आरम्म करना आसान है। इस श्रणालो से श्रम 
उत्पादकता बढाने, लागत घटाने और किस्म सुधारने में बहुत सहायता मिछुती है । इबको 
अधिक से अधिक लागू करना डाहिए । 

74... अनुसन्धाव विशाय--सावंजनिक उद्यमों में अनुसन्धान और विकास विभाग 
अवच्य रखे जाएं जिनमें पर्वाप्त कर्मचारी हों। यह विभाग वैज्ञानिक अनुसन्धान द्वारा 
निरन्तर किस्म-सुबार और संचालन-सम्वन्धी और तकनीकी दक्षता में सुधार करने के लिए 
प्रयत्नश्ील रहें ॥ 

]5... सेविज्यर्ये सम्बन्ध--सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का यह विशेष उत्तरदावित्व है कि 
वे ऐसी श्रम नीति का अनुसरण करें जिससे उचित लागत पर योग्य कर्मचारी प्राप्त हो सर्के 
और उन्हे उद्यम में रहने वी प्रेरणा भी हो । 

व6. बअचतें श्रौर उनका उपयोग--सार्वंजतिक उद्यमो का यह कत्तेंत्य है कि दक्षतापूर्वेक 
उत्पादन करें और नई पूजी का निर्माण करें जिसे आगे विक्रास-कार्यों में लगाया जा सके । 
साथ ही उनको निरन्तर पहले से अ्रच्छे ढग से काम करने, अपने विकास और विस्तार की 
योजवाएं बताने और उनको झुरू करने झौर श्रावश्यक साधन प्राप्त करने का उत्तरदायितर 
भी अपने ऊपर छेता चाहिए । 

7... इस सक्षिप्त समीक्षा दा उद्देश्य अलग-अलग उद्यमों के लिए विस्तृत संचालन 
सम्बन्धी सिफारिशों करना नही है, परन्तु कुछ ऐसी महत्वपूर्ण वाठों का उल्लेख करना है 
जित प्र पहले से श्रधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 


अध्याय ॥[ 
प्रशासन ओर जनसहयोग 


भूमिका 

तीसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्र को पहली दो योजनाओं, यानी पिछले दशक 
की भ्रपेक्षा कही बड़ा प्रयास करना है! योजना के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर वक्तव्य से उस 
महान कत्तंव्य का अन्दाजा लगना मुश्किल है जिसे अगले पांच वर्ष में राष्ट्र ने करने का 
इरादा किया है। ग्रम्तिम विश्लेषण में यह विश्वास ही योजना का मूल आधार है कि 
आवश्यकतानुसार प्रयास होगा और राष्ट्रीय जीवन के हर स्तर पर मानव शक्ति से जो कुछ 
सम्भव है योजना को कार्यान्वित करने के लिए वह सब प्रयास सर्वाधिक कार्यकुशलता से 
किए जाएगे। पंचवर्षीय योजना जिन मूल घारणाओ पर आधारित है यह उनमे सबसे 
महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि सर्वाधिक कठिन भी है । 
2... योजना का कार्यान्वयन श्रनेक स्तरो पर होगा जैसे राष्ट्र, राज्य, जिला, खड भ्ौर 
गाव । हर स्तर पर जो काम होने है उन्हे करने वाले विभिन्‍्त अभिकरणी के बीच सहयोग 
होता आवश्यक है और यह भी आ्रावश्यक है कि वे योजना के उद्देश्यों को समभे झौर ये 
उद्देश्य जिस तरह पूरे किए जाने हे उन उपायों को भी समझें। हमारे जैसे विस्तृत और 
विभिन्‍लतापूर्ण देश में जहा प्रशासन सधीय प्रकार का है इस बात का बहुत बड़ा महत्व है 
कि विभिन्‍न स्तरों पर आपसी सम्पर्क कसा है और एक ही स्तर पर विभिन्‍न ब्रभिकरणो 
में कितना घनिष्ठ सम्पर्क है। विकासोन्मुख अशेज्यवस्था में विस्तारशील सावेजनिक क्षेत्र 
झ्रौर अधिकाशत: असंगठित निजी क्षेत्र के साथ-साथ बढने से भी अनेक कठिन प्रशासनिक 
समस्याएं पैदा हो जाती है । 
3. पिछली दक्षाब्दी में प्रशासन के क्षेत्र में काफी परिवर्तन हुए हँँ और अनेक नए 
तरीके अपनाए गए हूँ । इस दोरान नई पद्धतियां अपनाई गईं और नई प्रथाएं प्रचलित 
हुई । हालाकि इनमे से अनेक को अभी एक-दूसरे से झ्ंखलावद्ध होने और प्रशाप्तन प्रणाली 
में आत्मसात होने में समय लगेगा । सरकार की जिम्मेदारियों का क्षेत्र और विकास की 
गति बढ़ने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्य का परिमाण शौर जठिलताएं भी बहुत बढ गई 
हूं । प्रशासनिक मशीन पर बहुत भार है और इस ढाचे में कई स्तरों पर काम करने वाले 
व्यक्तियों को सख्या और योग्यता यर्थेप्ट नही है । विकास योजनाओ को क्रियान्वित करने 
में प्रशासनिक काम अभी भी बहुत बढ चुका है लेकिन तीसरी योजना में तो यह और कई 
गृता बढेगा और इसमें सन्देह नहीं कि जदसम्पर्क की अनेक नई समस्याएं पैदा होगी। 
प्रशासन को जैसे जँसे नए उत्तरदायित्व निभाने पड़ेगे वेसे वैसे इसका आकार भी बढेगा भौर 
आकार बढ़ने पर इसके कार्य की गति मंद होती जाएगी । हर स्तर पर देरी होठी है, काम 
में बाधा पड़ती है और अनुमित उत्तादव कम हो जाता है। जो काम चल रहे है यदि 
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उनका प्रवन्ध ठीक न हो और उसकी आलोचना होने लगे तो नए वामों को करना और 
भी दठित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में वर्तमान प्रशासनिक प्रणालियों में दूरगामी 
परिवतेन करने की और काम करने के ढंग और दृष्टिकोण के पुलरवलोकत वी 
आवश्यकता है । 

4, गत वर्षों में श्रश्चासन के कुछ पहलुओ्ों की कमिया विश्येप रूप से सामने भाई हैँ । 
ये है अनेक क्षेत्रों में क्रियान्चयन वी मद यत्ति, वडी योजनाओं के नियोजन, निर्माण भौर 
क़ियाल्वयन की समस्याएँ, विश्येयकर उनके व्यय में वृद्धि और काम का समयानुसार न 
होता, बे पैमाने पर कर्मचारियी के प्रश्चिक्षण और आवश्यक योग्यता और अनुभव वाले 
व्यक्तियों के मिलने में कठिताई, अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित क्षेत्रों में पूरा समन्वय करने की 
समस्या तथा इत सबसे ऊपर सम्पूर्ण समाज का सहयोग और समर्यत प्राप्त करने वी 
समस्या । तीसरी योजना की वृहत्तर पृष्ठभूमि से ये समस्याएं और जटिल वर्नेंगी तथा इनका 
हल झौर अधिक झावश्यक हो जाएगा । तीसरी योजना के जो फल निक्‍हेंगे विशेषकर पहले 
चरणो में वे इस वात पर निर्मर करेगे कि हम इन समस्याश्रों को किस तरह हल करते हूँ । 


कार्यकुशलता और मानदंड 


2... विकास प्रग्मासन के हर पहलू की अपनी विश्ञेप समस्याएं होती हे । फिर भी सुधार 
वी कुछ सामान्य दियाए हूं जो प्रशासत की सब शाखाओं पर लागू होती हैं । प्रमुख लक्ष्य 
ईमानदारी, दक्षता और क़ियान्वयन वी द्रुत गति कया ऊचा स्तर रखने का होना चाहिए। 
विभिन्‍न प्रक्रियाओं मे स्यिन्वयन कौ गति और दक्षता का कुछ हद तक आपसी सम्बन्ध 
होता है। मह सब मानते है कि संगठन और कार्यपद्धति में परिवर्तेत के साथ ही कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण, निरीक्षण और मूल्याक्न पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर भी 
वर्दमान प्रशासन को भर अधिक सक्रिय बनाए बिना इन उपायो से अधिक लाम नहीं हो 
सकता । किसी परियोजना के कार्यक्रम को ज़ियान्वित करने में पहली झ्रावश्यवता 
सम्बन्धित प्रभिकरण पर और विश्ञेपत व्यक्तियों पर विश्विय्ट उत्तरदायित्व डालने की जरूरत 
है। निर्धारित सीमा में प्रत्येक व्यक्ति को पूरा उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए झ्लौर इसके 
साथ ही उसे आवश्यक समर्थेन और विश्वास प्राप्त होता चाहिए ! आजकल हर छोटी छोटी 
बाद के लिए जब तक बारवार दूसरो के साथ परामर्थ नहीं किया जाता तब तक काम 
आगे नहीं वढ्ता | इससे सार्थक कारंवाई करने पर दूरा असर पडता है इसलिए परामर्श 
कैवल वड़े बड़े मासलों में और कम से केस किया जाता चाहिए । वित्तीय नियंत्रण को 
लागू करना इस समस्या का एक महत्वपूर्ण पहलू है | 

उपलब्ध परिणामों दो ही सफलता भ्रथवा असफछता की कसौदी मानना चाहिए । 
इसके लिए यह आवश्यक है कि योजना बनाते समय यह साफ कर दिया जाए कि क्या 
वायम होता है, क्सि तरह होना है और विभिन्‍न श्रभिकरणो या व्यक्तियों का क्‍या उत्तर- 
दायित्व है तथा मोजना के विभिस्त चरण क्सि क्रम में क़ियान्वित हो। और एक-दूसरे में 
मिल-जुड़ कर परिणामदायक हों । जहा तक केन्द्रीय मस्ताल्यो और सचिवालय विभागों 
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का सम्बन्ध है उनका प्रमुख काम नौति तिर्धारण, आम निरीक्षण और मानदडो को लागू 
करना होना चाहिए तथा कार्यकारी अभिकरणों को ओर अधिक अधिकार होने चाहिए 
ताकि बे अपने उत्तरदायित्व पूरे कर सके । 

6. लक्ष्यों का निर्धारण बहुत गभीर अध्ययन के वाद किया जाना चाहिए और समय 
की अनुसूची तथा क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व के हिसाब से उनके विभिन्‍न चरण निर्धारित 
किए जाने चाहिए। पचवर्षीय लक्ष्यों पर प्राप्त अनुभव की दृष्टि से हर वर्ष पुनविचार 


होना चहिए और सभावित भावी प्रवृत्तियो को ध्यान में रखते हुए जगला कार्यक्रम निश्चित 
करना चाहिए | 


7... औद्योगिक कारखानो आदि अनेक कार्यों में कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए 
द्राव्यिक प्रोत्साहन दिया जा सकता है । लेकिन इसके अलावा प्रशासन में अद्वाव्यिक प्रोत्सा- 
हनों का अ्रधिकाधिक प्रयोग होना चाहिए । जैसे काम की मान्यता और प्रशसा के विभिन्‍न 


ढंग, काम में भागीदारी की भावना और पारस्परिक आदर और मैत्री पर आधारित 
भातव सस्वन्ध । 


8, दूसरी योजता में प्राप्त अनुभवों के आधार पर सावंजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं 
के क्रियान्वयन में दक्षता और गति बढाने ठथा उनके निर्माण भौर सचालन में और अधिक 
किफायतशारी करने के लिए निम्नलिखित प्रमुख सुझाव हे :-- 

(१) बड़ी परियोजनाओं से लाभ काफी देर बाद मिलने शुरू होते है और उनके 
बनाने मे बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। हर क्षेत्र में इन्हे दस 
से पदत्वह वर्षीय विकास की योजना का अग बना देना चाहिए । 

(2) तीसरी योजना में शामिल झनेक परियोजनाओं के लिए अभी उपलब्ध सूचना 
यथेष्ट नही है। इन परियोजनाओं पर विचार करने और स्वीकृति देने के 
लिए यथेष्ट ग्रग्मिम विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है। तीसरी योजना की 
परियोजनाओं की तैयारी का काम जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए | चौथी 
योजना को ध्यान मे रखकर परियोजनाओ का अध्ययन शुरू कर देना चाहिए 
ताकि अगले तीन साल में वे काफी हृद तक पूरे हो जाएं । 

(3) जिन केन्द्रीय मत्रालयो का झद्योगिक विकास से सबंध है उन्हे शीघ्र ही 
अच्छी साज-सज्जा से युक्त प्राविधिक नियोजन झाखाए खोलनी चाहिए । कुछ 
प्रमुख उद्योगों के लिए प्राविधिक परामशेंदाता सडल बनाने पर भी मत्रालयों 
को विचार करना चाहिए । 

(4) बड़े-बड़े सरकारी उद्यमों को डिजाइव और गवेपणा शाखाएं खोलनी चाहिए 
और जहा ये मौजूद हूँ उन्हे और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। यथा 
सभव इस्ही क्ाखाओं मे नई परियोजनाओं के प्रारूप तेयार होने चाहिए। 
इससे यह लाभ होगा कि मत्रालयों की प्राविधिक नियोजन शाखाएं परि- 
योजनाओ के क्रियात्ववन के प्राविधिक और आधिक पहलुओं तथा नीति 


(5) 


(6) 


(7) 
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और प्रश्मासन के स्तर पर समन्वय सम्बन्धी समस्याओं पर अधिक घ्यान दे 
सकेगी । 

व्यय अनुमानो को छानवीन और परियोजनाओं के आाथिक पहलुओ वी जाच 
के वर्तमान प्रवन्ध को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। वित्त मंत्रालय 
को प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार के सद औद्योगिक उद्यमो के वित्तीय भौर 
आथिक पहलुओो पर प्रतिवेदन देना चाहिए । 

दीर्घावधि बडी परियोजनाओं में कार्य का इस तरह विभाजन किया जाए ताकि 
योजना के हर चरण में उनसे निरन्तर लाभ मिलता रहे । इसके लिए 
परियोजना के विभिन्‍न चरणों तथा सवधित क्षेत्रों में सूक्ष्म समन्वय की 
आवश्यकता है । यह समन्वय क़ियान्वयन के स्तर पर तथा उसके स्मानान्तर 
और पूरक विनियोगो के नियोजन दोनो में होना आवश्यक है। परियोजना शो 
की सफलता के लिए अपग्निम नियोजन सही व्यय अनुमान और कार्यत्रम और 
तकनीक में निरन्तर सुघार होना चाहिए । 

बडी परियोजनाशों में उतके प्रबंध के अन्तर्गत ही किफायतशारी, उत्पादकता 
मे वृद्धि और त्रियान्वयन के निरीक्षण के लिए विशेष अनुभाग होने चाहिए । 
केन्द्रीय मन्त्रालयो और राज्य सरकारो को अपने भ्राधीन बडी श्रौद्योगिक 
और भन्य परियोजनाओं में इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान प्रबन्ध 
की समीक्षा करनी चाहिए। इन प्रस्तावित अनुभागों को सर्वोच्च प्रवन्धको 
के अन्दर्गत काम करना चाहिए लेक्नि दिन प्रति दिन के काम में उन्हे हस्तक्षेप 
नही करवा चाहिए। 


योजनाबद्ध ग्र्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र बी तरह निजी क्षेत्र में भी क्फायत- 


शारी, देशी सामान के उपयोग, विदेझ्ली मुद्रा की बचत, उत्पादव बनाए रखने और विकास 
के लिए व्यय, निर्यात वढाने, रोजगार बढ़ाने और क्मंचारियो की योग्यता में सुधार वी 
ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । समस्याझो के हुल और प्रश्मार्न तथा कल्याण में ऊचे 
मानदड स्थापित करने के लिए विकास परिषदो को हर उद्योग में सर्वोत्तम नेतृत्व को काम 
में लाना चाहिए । इन दिल्ञाओं में उन्हें अपना योगदान वढाने में मदद देनी चाहिए | 


कर्मचारी वर्ण 


तीसरी योजना की सफलता के लिए प्रमुख समस्या आवश्यक दृष्टिकोण 


और अनुभव वाले कर्मचारीदर्ग को तँयार करने को है। इसके लिए योजना में निम्न 
लिखित सुभाव दिए गए हे : 


(]) कुछ क्षेत्र ऐसे हे जिनमें आगामी अनेक दर्षों तक सर्वोच्च स्तर के कर्मचारी 


के लिए यह आवद॑यक है कि कुछ झवधि तक उपलब्ध स्थानीय 


फिर अनुभव वाले कर्मचारी यशथ्ेप्ट सही मिलेंगे। इन क्षेत्रों में द्ुत 
च् 
कमप्वारियो के अलावा कमेचारियों की व्यवस्था की जाए। 
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(2) तीसरी योजना के हर क्षेत्र में मुस्य काम ऐसे योग्य मैनेंजरो को तैयार 
करना है जो अपना काम जानते हो और जिनमे नेतृत्व की योग्यता हो। 
अधिकतर हर सग्ठन में ही कर्मंचारियो के ममले स्तर से ही ऐसे व्यक्तियों 
को ढूढ़ना होगा। इन कमेचारियो को दिन प्रति दिन के काम में अधिक उत्तर- 
दायित्व सौंपा जाए और प्रवन्ध के उच्चतर कामों का अनुभव प्राप्त करने 
का अवसर दिया जाए। इसके साथ ही हर परियोजना में समठन के 
विभिन्‍न स्तरो तथा हर स्तर पर परामर् और विचार-विमर्श की प्रथा 
डालता भी आवश्यक है । 

(3) महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में लगे हुए अफसरों का जल्दी-जल्दी तबादला करने 
से काम की निरन्‍्तरता और सगठन की मनोदशा को ठेस पहुचती है वयोकि 
विकास के वर्तमान चरण में इन अफसरो का पथ-अ्रदर्शत का काम और 
कठिन होता है । कसी भी बड़ी जगह पाच से दस साल के कम समय मे 
अच्छे परिणाम हासिल नही किए जा सकते । ऐसी हालत में इन व्यक्तियों 
को पद वृद्धि की झाशाए देने में कोई हिचकिचाहट नही करनी चाहिए। 

(4) सार्वजनिक क्षेत्र की हर बड़ी परियोजना में जहां कही सभव हो अप्रेटिस 
इत्यादि के प्रशिक्षण का सगठित कार्यक्रम होना चाहिए और साथ ही 
पोलीटेकनिक और अन्य केन्द्रों में सस्थागत प्रशिक्षण तो चलते ही रहने 
चाहिए ॥ 


निर्माण में किफायतशारी 
]!. . विकास के अनेक क्षेत्रों मे निर्माण पर अधिकाश व्यय होता है। मृल आव- 
इयकताओ को ध्यान मे रखते हुए भवन-निर्माण के कार्य में काफ़ी बचत की सम्भावना 
है। निर्माण कार्यों मे बचत करने के सवाल पर. केन्द्रीय मत्रालयो और राज्य सरकारो 
के साथ मिलकर विचार-विमर्श किया गया और इसके लिए आ्रावश्यक उपायों पर ग्राम 
सहमति है। थोजना में इब उपायो का उल्लेख किया गया है ! 


नियोजन का तात्पये 
]2. तीसरी थोजता में प्रबन्ध, नियोजन और क्रियान्दबन को समस्याओं के विपद 
आकार को देखते हुए उन उपायों पर पुनविचार करना आवद्यक है जिनसे नियोजन को 
प्रक्रि। और मश्नीन विभिन्‍न स्तरो पर सुधर सकती है, मूल्याकन और अधिक शुद्ध बनाया 
जा सकता है तथा नियोजन के लिए बेहतर आंकड़े दया अन्य साधन उपलब्ध किए जा 
सकते हे । नियोजन का संगठन और स्कीम जिन प्रमुख दिश्ञाओं मे मजबूत की जा सकती 
है निम्नलिखित हे : 


() उद्योग, परिवहन, बिजली और अन्य क्षेत्रों की बड़ी परियोजनाओं का पहत्व 
राष्ट्रीय नियोजन में निरन्तर वढ़ रहा है। सम्पूर्ण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 


64 


को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग इन परियोजनाम्रो के काम से 
सम्पर्क रखने का प्रयास करेगा, और उसका विपयान्तरित विश्लेषण करके 
मत्रालयों और राज्यों को वताएगा। इस दृष्टिकोण से योजना आयोग 
के काप्त तथा मोजना कार्थ समिति और कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के काम 
का पुनरावलोकन किया जा रहा है। विभिन्‍न साह्यिकीय अभिकरण में 
घनिष्ठ सहयोग तथा आ्िक और सामाजिक अनुसधान के विस्तार की 
आवश्यकता भी है । 

(2) परियोजनाओ की रिपोर्ट तैयार करने की वर्तमान प्रणाली में मत्नालयो और 
राज्यों के सहयोग से काफी सुधार करने को आवश्यकता है। 


तीसरी योजना के आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति मे राज्यो की 
योजनाओ का अत्यधिक महत्व है। राज्यो पो भी दीर्घावधि योजना तैयार 
करने में सहयोग देना होगा । अब तक नियोजन का जो काम हुआ है उसमे 
राज्यों के नियोजन विभागों ने अच्छा काम किया है लेकिन भ्रब राज्यों को 
इस पर विचार करना होगा कि उन्हे किस दिशा में अपने विभागों को और 
मजबूत बनाना चाहिए । 

प्रचायती राज के प्रवर्तन से राज्यो के विभागों, जिले के प्राविधिक तथा भ्रन्य 
श्रधिकारियो और खडो के विस्तार कार्यकर्त्तात्रों का उत्तरदायित्व बहुत बढ 
गया है। पचायत राज की तरह योजना की सफलता भी इस बात पर 
निर्भर करेगी कि जनता के प्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारी शुरू से ही 
विभिन्‍न समस्याग्रो पर उचित दृष्टिकोण अपनाएं । 

(5) श्रव तक योजनाओं मे शहरी क्षेत्रों को सत्रिय रूप से साथ नही लिया गया। 
यह परिकल्पना है कि नियोजन के अगले चरण में यथासम्भव अधिक से 
अधिक शहरो और कस्वों को और हर हालत में एक लाख से अ्रधिक 
जनसख्या वाले नगरो को सक्रिय रूप से नियोजन में छयना चाहिए, हर नगर 
अपने साधनों को एकत्र कर अपने नंगरवासियों के लिए भ्रधिक सुविधाएं 
उपलब्ध करने में सहायता,करे। इस काम की तैयारी तीसरी योजना के 
प्रारम्भ में ही शुरू हो जानी चाहिए । 


(5 


किक 


डे 


जन-सहयोग और योगदान 
]3... जनतत्रीय आदर्शो और रचनात्मक कार्यो की परम्परा वाले विकास्नोन्मुख देश 
में सामाजिक और आथिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनता के सहयोग का सर्वोच्च 
महँत्व है : जेनसहयोग की धारणा का विशुद्ध श्र्थों में स्ववसेवी क्रियाकलाप के ऐप 
तिस्तृत क्षेत्र से आशय है जिसमें नेतृत्व भऔर सगठनात्मक उत्तरदायित्व पूरी तरह जनता 
और उसके नेताओ पर होता है और वे अपने लद्ष्यों की प्राप्ति के लिए कानूनी प्रोत्साहर 
या राज्यझकवित का मुंह नहीं दाक्‍ते। उचित रूप से संगठित स्वयंसेवी क्रियाकलाप के 
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समाज को उपलब्ध सुविधाओं को बढ़ाने और समाज के कमजोर और झमावपग्रस्त वर्गों का 
रहन-सहन बेहतर करने में बहुत अधिक मदद मिल सकती है । जनता का पहले से अधिक 
सहयोग प्राप्त करने के लिए यह झावश्यक है कि उन्हें विशिष्ट कार्यक्रमों के प्रति उनके 
उत्तरदायित्वों से पूरी तरह और साफ ढंग से आगाह कर दिया जाए । पंचायतों राज बनने 
से गांवों में जो परिवर्तत झा रहे हे उनसे उन्हे स्थानीय विकास कार्यक्रमों की चलाने हें 
अपने ज्ञान और नेतुत्व का उपयोग करने का पूरा अवसर मिलेगा । 


]4.. जनश्षहयोग का्मेक्रम का विशेष पहलू यह है कि लोगों में स्वेच्छापूर्वक सेवा करने 
की बड़े पैमाने पर भावना विद्यमान है। भ्रद स्वयंसेवी सेवा का रुख कल्याण कार्यक्रमों से 
हटाकर सामाजिक-आ्राथिक कार्यंत्रमों में लगना है जिन राष्ट्रीय कार्यक्रमों को तत्काल करने 
की ग्रावश्यकता है वे हे शहरो में गंदी बस्तिया, उपभोक्ता सहकारी स्टोर, कल्याणकारी सेवा 
चिकित्सा इत्यादि तथा गांवों मे शिक्षा, साक्षरता, पंचायतों को मजबूत बनाना, सहकारी 
सेवा तथा भनन्‍य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों मे और अधिक सक्रिय सहयोग आदि स्वयंसेवी 
अभिकरणो को नदी घाटी परियोजनाप्रों के निर्माण कार्यो, छोटे और स्थानीय कार्यों, सादे 
भवन निर्माण और भवन निर्माण के सामान की पूति आदि कार्यों को करने में सहायता दी 
जाएंगी । इमपे ठेकेदारों पर अत्यधिक निर्भर रहने की प्थिति में सुधार तो होगा ही छेकिन 
उसके साथ ही बेकार पड़ो जनश्नत्रित का उपयोग होगा, निर्माण व्यय में किफायत होगी, 
श्रमिकों की हालत सुबरेगी औशरौर कल्याण कार्यों के लिए ग्रतिरिक्त साधन उपलब्ध होगे । 


5. योजना के महत्व, उद्देश्यों और प्राथमिकताग्रो की जानकारी को जनता में और 
अधिक लोकप्रिय बनाने के वतेमान प्रबन्धों में सुधार होना चाहिए ताकि जनसहयोग की 
भावना कौ प्रोत्ताहन मिले । योजना का संदेश देश के कोने-कोने और घर-धर में पहुंचना 


होगा । 


6. जनसहयोग के क्षेत्र में कुछ और भी उच्च क्ंव्य है जिनका सम्बन्ध मूल 
आवश्यकताओं और राष्ट्र के आदर्श और लक्ष्यों से है । वर्तमान परिष्ियतियों मे इनके प्रति 
जनता का विशेष उत्तरदायित्व है ॥ समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि श्राज जो 
समाज में आचरण का दर्रा है, जो विचार करने का ढंग है उसमे राष्ट्रीय हित को 
आत्मसात किया जाए। इसके तीन प्रमुख अंग है :- 


() राष्ट्र प्रेम और उसके भविष्य में व्रिश्वास, जिसका परिणाम होगा ईमानदारी 
ओर एकता की भावना में वृद्धि, (2) अर्थव्यवस्था के श्राधारस्वरूप ऋ्रमिक समाजवाद 
और सहकारिता को वृद्धि तथा (3) सदाचारी जीवन । 
प7. स्वयंसेवी संस्थाओं से इतनी बड़ी भ्राशा की जाती है इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि 
उनका संगठन ओर तकनीक इन कामों को करने में समर्थ हो। अपने साधनों का सार्थक उप- 
योग करने के लिए यह झावश्यक है कि ये संस्थाएं श्रप्रिम नियोजन करें, आवश्यकताओं का 
उचित तखमीना लगाएं, कर्मचारियों के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करें तथा कार्यक्रमों को ठीक 
कियान्वयन, यथेष्ट निरीक्षण और मूल्यांकन करें । उन्हें स्थावीय निकायों से अंतरंग रूप से 
मिलकर काम करना चाहिए और एक प्रकार से नयरपालिकाओं, पंचायत समितियों और 
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पंचायतों भ्रादि की श्रृंखला के रूप में काम करना चाहिए । कार्यक्रम संयुक्त रूप में बनाए 
जाएं झौर उनमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट की जाए। सरकारी अभिकरण 
केवल सहयोग करें और निदेशन और नियंत्रण का काम इन संस्थाओं के नेताओं पर छोड़ 
हें । केवल इसी तरह इन संस्थाओं का राष्ट्रीय रूप बन सकता है और तमी इनमें प्रत्येक 
नागरिक का चाहे वह किसी भी राजनीतिक विचारघारा में विश्वास करता हो, श्राकर्पण 
होगा। स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के छोटे दलों को स्थानीय आवश्यकताग्ों की प्रूति में 
ब्रोत्साहन देना चाहिए और बड़ी संस्थाओं को इनकी सहायता करनी चाहिए । ग्रामीण 
क्षेत्रीं में लोक काये क्षेत्र, जो सामुदायिक विकास खंडों की तरह है, ऐसी संस्थाओं को काम 
करने का अवसर प्रदान करेंगे तथा उनके कार्यकलाप का समन्वय करेंगे। यही भावना 
दही क्षेत्रों में भी पहुचाई जाएगी । 

]8., . तीसरी योजना में विश्वविद्यालय योजना गोष्ठियों को भी भ्रधिक काम करना 
है। उन्हें विश्वविद्यालयों भौर कालेजों को समाज के निकट सम्पर्क में लाना तथा अध्यापकों 
और छात्रों को श्ट्रीय विकास के रचनात्मक कार्यक्रमों में भ्रधिकाधिक योगदान के लिए 
शरित करना होगा । 


अध्याय ॥2 
कृषि ओर ग्रामीण अर्थव्यवस्था 


भूमिका 


कृषि और ग्रामीण भर्थव्यवस्था के विकास-कार्यक्रमों का क्षेत्र व्यापक है । तीसरी 
संचवर्धीय योजना में ग्रामीण श्रयंव्यवस्था के पुननिर्माण के लिए व्यापक दृष्टिकोण की 
शरिकल्पना की गई है, वह कृषि उत्मादव को बढाने के प्रयत्तों पर आवारित है । बड़ी और 
आोटी परियोजनाओं से सिंचाई का विकास, भूमि संरक्षण कार्यक्रम और उर्वरकों की जाति, 
उन्नत बीज और ऋण तथा आ्रम-स्तर तक विस्तार सेवाओं की व्यवस्था, ये कुछ ऐसे उपाय 
है जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए है । सामुदायिक विकास आन्दोलन 
द्वारा अत्येक गाव की समूची जनता की शक्ति का संचय करना होगा और इस की जनशवित 
सथा अन्य साधनों का प्रभावशाली रूप से प्रयोग करना होगा। पश्मपाछव श्रौर दुग्ध उद्योग 
की सफलता तथा मछली-उद्योग और ग्रामीण उद्योग के विकास के साथ कृषि उत्पादन 
की योजनाभ्रों का गहरा सम्बन्ध है । दीघेकालीन विकास की दृष्टि से वन सम्पत्ति की देख- 
आल, भूमि और नमी का संरक्षण ओर गावों में ईघन के लिए वृक्षों का लगाना, इन बातों 
का बढ़ा महत्व है । सहकारी विकास के लिए जो विभिन्‍त कार्यक्रम कार्यान्वित किए 
आए है भौर जिन पर तीसरी पंचवर्षीय योजना में और अ्रधिक जोर दिया जाएगा, उनका 
यह उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जीध्र भ्राथिक विकास के लिए आवश्यक संस्थागत ढांचे 
का तिर्माण किया जाए, जिससे श्रामीण जनता के कमजोर वर्गों को विश्येष लाभ पहुंचे । 
भूमि सुधार नीतियों का यह उद्देश्य है कि भूतकाल से चले आए कृषि सम्बन्धी ढांचे 
के कारण अ्रधिक उत्पादन के मारे में जो रुकावर्टे हें, उन्हें बुर किया जाएं तथा 
सहकारी आधार पर संगठित प्रगतिशील कृषि के विकास का रास्ता तैयार किया 
जाए ।+ शभीण जीवन को परिवर्तित करते घीणोजना में-(जो पंचवर्षीय योजनाओों इधर 
कार्यान्वित की जा रही-हेँ) एक मुख्य सवाल यह है कि कृथि श्रमिकों की आशिक 
परिस्थितियों में सुधार करने के लिए और भूतकाल में उन्हें जिन सामाजिक अ्रसमर्थवाग 
का सामना करना पडा है, उन्हे दूर करने के लिए कौन से साधन अपनाए जाए । इस प्रवार्‌ 
गमीण विकास के विभिन्‍त पहलुओं का एक दूसरे से सम्बन्ध है। इस पृष्ठभूमि को रखकर 
प्॒अ्रध्याय में संक्षेप से उन कार्यक्रमों की चर्चा की गई है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
नेम्त विषयों के सम्बन्ध में कार्यान्वित किए जाएंगे : 
(]) कृषि उत्पादन; 


(2) पशुपालन, दुब्घ-ठ्य्योग कौर गछली-उद्योगय 
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(3) बन और भूमि सरक्षण; 
(4) प्षामुदायिक विकास; 
(5) सहकारिता; 

(6) भूमि सुधार, और 
(7) हृषि शक्षमिक 


॥॥ कृषि उत्पादन 


प्रगति की समीक्षा 

पहली झौर दूसरी योजना मे कृषि उत्पादन का देशनाक (आ्राघार [949-50) * 
कर 35 हो गया, खाद्यान्नों का देशनाक 32 एवं प्रन्य फसलों का देशनाक 42 था 
पहली योजना में कृषि उत्पादत में लगभग [7 प्रतिद्मत की वृद्धि हुई। दूसरी योजना 
5 में से पहले 2 वर्ष--957-58 और 959-60-.प्रत्तिकूल रहे श्ौर कृषि उत्पादन 
कुल घृद्धि लगभग 6 प्रतिशत हुई। नवम्बर 956 में उद्घोषित कृषि उत्पादन के संशोधि 
लक्ष्य भ्रौर दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष में अनुमानित उत्पादन की तुलना नीचे की सारिए 
में की गई है -- 











घस्तु एकक / दूसरी योजना के अनुमानित 

४ लिए सश्योषित उत्पादन 

/ लक्ष्य 960-6] 
खाद्यान्त लाख टन 805 7460* 
गल्‍ना (गुड) कक 48 80 
कपास लाख गाठें 65 5] 
पटसन कक ०० 40 








दुसरी योजना में उत्तादन का जो रुख रहा, उसको ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त महत 
पूर्ण है कि तीसरी योजना में झाद्यान्नों में आत्मनिर्मेरता प्राप्त करने के भतिरिबत, व्यार 
सायिक फ्सलो में विशेषत्रः बपास, तेलहन भोर पटसन में काफी वृद्धि की जानी चाहिए 


2. दूसरी योजना में हृषि विकास के विभिन्‍न वार्यत्रमों को कार्याग्वित करने में लो 
प्रगति हुई उसका सार नीचे दिया गया है । 


>िजज-+--न-+-"+5८_-+म/+#॥+_#+# /_ त+त॥तन२नन्‍न-बन."ठ_ंन]तहतहततत__.._..२३€ु 
# फसलो के उत्पादन के सशोधित अनुमान उपलब्ध हो जाने पर यह थाद्या है कि 960- 
हो में खाद्यान्‍्तों का उत्तादव लगभग 7 करोईड 80 लाख टन हो जाएगा। 
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कार्यक्रम एकक अनुमानित उपलब्धि 
]. बड़ी और मध्यम सिंचाई लाख एकड़ 69 
(कुल) 

2. छोटी सिचाई हे 90 
3. कृषि जमीनों में भूमि संरक्षण ५ 20 
४. भूमि सुधार ण ]2 
$. उन्‍नद बीजों का क्षेत्र (खाद्यान्न) » 550 
6. नत्रजन की खपत हजार ठन 230 
'. फास्फेट युवत उ्वरकों 

की खपत [पी, झो& ) दे 70 
'8. शहरी कूड़ा-लाद लाख टन 30 
"9, ग्रामीण कूड़ा-खाद कि 830 
0. हरी खाद लाख एकड़ ]8 


-..........00....ह-_+++_++ 
बूसरी योजना में कुछ दिश्ञाओं में उत्तनी प्रगति नहीं हुई, जितनी कि आशा की गई थी; 
'विशेषतः उन कार्यक्रमों में जिनमें जनता का बड़े पेमाने पर सम्मिलित होता आवश्यक था 
(जैसे कि भूमि संरक्षण), उर्वृरको की आपूर्ति, सिंचाई के लाभों का जल्दी ही उपयोग और 
श्षेत्र स्तर पर सघन कार्य | परिणामतः कृषि के सम्बन्ध में तीसरी योजना में बहुत अधिक" 
कार्य करने को शेप हे । किसी भ्रन्य बात की अपेक्षा, तीसरी पच्वर्षीय योजना की सफलता 
इसके कवि लक्ष्यों के पूरा होने पर अधिक निर्भर होगी । 


तीसरी योजना के प्रति दृष्टिकोण 
3... तीसरी योजता के लिए कृषि उत्पादव के कार््रक्म बताये समय जो मुख्य बात 
सामने रही है, वह यह है कि वित्तीय अथवा अन्य साथनीं की कप्ती के कारण कृषि सम्बन्धी 
३ मयल्त में किसी भी प्रकार से कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए । तदलुसार पर्याप्त भात्रा में 
” कवत्त की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस बात का आश्वासन भी दिया जा 
रहा है कि उत्पादन लक्ष्यो की प्राप्त करने के लिए यदि अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता 
हुई, तो मोजना को प्रगति के साथ-साथ, उनकी व्यवस्था की जाएगी । एक बड़े प्रेमाने पर 
उर्वेरकी की झापूत्ति का भो अबन्ध करना होगा] राज्यों में कृपि प्रशासन को सुदृढ़ करने 
के लिए प्रथत्त किए जा रहे हे। और विभिन्‍न अभिकरणों, विश्येषतः कृषि, सहकारिता, 
सामुदायिक विकास और सिचाई से सम्बद्ध अभिकरणों में घनिष्टतम समन्वय किए जाने पर 
जोर दिया जा रहा है । सहकारी श्रमिकरणों दारा ऋण दिए जाने में विस्तार किया जा 
रहा है और इस अगश्यकता पर जोर दिया जा रहा है कि उत्पादन त्या हाट्-व्यवस्था के 
साथ ऋण का सम्बन्ध हो । 
4. सामुदायिक विकास संगठन का और खण्ड तथा ग्राम स्तर पर विस्तार के कार्ये- 
कर्ताओं का प्रमुख कार्य यह है कि वे कृषि के भरपुर विकास के लिए ग्रामीण समाज को तैयार 
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करें, सरकार की ओर से जो भ्रभिकरण कार्य कर रहे है, उनके कार्य का निदेशन करें और 
उनमें झ्षीघ्र काम करने की भावना पैदा करे। वे इस का भी ध्यान रखें कि ठीक समय पर 
और ठीक स्थान पर और अत्यन्त प्रभावशाली रूप में आवश्यक आपूत्तियां, सेवाएं तथा 
प्राविधिक सहायता प्राप्त हो। इसके साथ-साथ, कृषिनविभागों को यह व्यवस्था करनी 
चाहिए कि खण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन को आवश्यक आपूर्तिया, प्रशिक्षित 
कर्मचारी तथा अन्य साधन उपलब्ध कराएं जाएं । इसका यह अर्थ है कि गाव के समस्त 
परिवारों, विशेषतः खेती में लगे हुए परिवारों को, ग्रामीण सहकारी समितियों श्नोर पचायतों 
द्वारा कृषि सम्बन्धी प्रयत्न में सम्मिलित किया जाए । ग्राम उत्पादन योजनाप्रों द्वार और 
बड़े परिणाम प्राप्त करने मे सहायता दी जाए। इस बात की भी बड़ी आवश्यकता है कि 
राज्यों तथा केन्द्र में स्थानीय ठथा उच्च स्तरों पर कृषि कार्यत्रमों के जो संगठन हे, उनमे 
सुधार किया जाएं ! 


5. कृषि कांर्यत्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल 28] करोड़ रुपये की व्यवस्था की 
गई है, जब कि दूसरी योजना में 667 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे : 





(करोड़ रुपये) 
दूसरी योजना तोसरी योजना 








कृषि उत्पादन 98.0 226,07 

छोदी घिचाई 94.94 ]76.6 

भूमि संरक्षण [7.6 2.73 

सहकारिता 33.83 80.0 

सामुदायिक विकास 

(कृषि कार्यक्रम) 50.00 26,00 

बड़ी और मध्यम सिंचाई 372,7 599,.34. 
कुल योग 666,65 728,00. ४ 





इसके अतिरिवत, सहकारी एजेन्सियों से 530 करोड़ रपये के अल्पकालीन और 
मध्यमकालीन ऋण तथा 50 करोड़ रुपये के (बकाया रकम) दीघंकालीन ऋणों, 
की झ्राशा हैं । 


विकास के कार्यक्रम 


6. कृषि के लिए विभिन्‍न विकास कार्यक्रमों के भघीन जो मुख्य लक्ष्य हैं उतका 
सार नीचे दिया गया हैः 


प्रा 


कृषि कार्यक्रमों के लक्ष्य--तीसरी योजना 


-.....38......-+ननननीनीतीतलखख जन इक इस सकफकइअस नससी ना 





कार्यक्रम एकक है ल्क्य, 

लक न तन नपन- मनन न« मन» भर 
4-सिचाई 

]- बड़ी भौर मध्यम सिंचाई (कुल) लाख एकड़ ]28 

2-छोटी घिचाई (कुल) 28 

(अ) कृषि फ् 95 

(ब) सामुदायिक ह हा 33 

कुल रे 384 





(7|) भूमि संरक्षण, भूमि सुधार झ्रादि 
(अर) कृषि जमीनों में भूमि 


संरक्षण लाख एकड़ 70 
(ब) सूखी खेती हा ड़ 220 
(स) भूमि सुधार ह 36 
(द) छोनी और क्षारीय * 
भूमियों का सुधार हा] 2 
(॥) उन्लत बोज़ों-खाद्यान्न 
का झतिरिकत क्षेत्र ् 480 
(7५) रासायनिक उवेरकों की खपत 
(श्र) नत्रजनयुम्त (न) हजार टन 3000 
(ब) फास्फेट युवत (पी५ ओो5) हा 400 
(स) पोटाशयुक्त (के, ओ) ण 200 
(५) कार्बनिक और हरी खाद 
(भर) शहरी कूड़ा-खाद - लाख टन 50 
(ब) ग्रामीण कूड़ा-खाद के 4500 
(सं) हरी खाद लाख एकड़ + 390 
(५) वनस्पति संरक्षण लाख एकड़ 500 


58. 24/38/3220 2 पट कान न लिलिकक अनबन 0 की आई आिनिय मी अ मान द अल जज जीत 7 
ऊपर जिन विभिन्‍्तर कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, उन्हे स्थानीय जनता के 
अधिक से श्रधिक सहयोग से कार्यान्वित करता होगा और ग्राम उत्पादन योजनाम्रों द्वारा 
यथासंभव अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाना होगा। अपनी अनुकूल परि- 
स्थितियों के कारण चुने गए 5 जिलों में विश्येप तोर पर भरपूर विकास का काये किया 
जाएगा। 
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करें, सरकार की ओर से जो झ्भिकरण कार्य कर रहे हैँ, उनके कार्य का निदेशन करें और 
उनमें शीघ्र काम करने वे भावना पैदा करें। वे इस का भी घ्यात रखें कि ठीक समय पर 
और ठोक स्थाव पर भौर अत्यन्त प्रभावशाली रूप में आवश्यक आपूरत्तियां, सेवाएं ठया 
प्राविधिक सहायता प्राप्त हो। इसके साथ-साथ, कृपि-विभागों को यह व्यवस्था करदी 
चाहिए कि खण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास संगठन को झावश्यक आपूर्तियां, प्रश्चिन्षित 
कर्मचारी तया अन्य साधन उपलब्ध कराए जाएं । इसका यह गअर्य है कि गाव के समस्त 
परिवारों, विश्लेपत. खेती में लगे हुए परिवारों को,. ग्रामीण सहकारी समितियों मोर पचायतों 
द्वारा ढृषि सम्बन्धी प्रवत्न में सम्मिलित क्या जाए । ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वार और 
बड़े परिणाम प्राप्त करने में सहायता दो जाए। इस वात वी भी बड़ी झावश्यकता है कि 
राज्यों तया केन्द्र में स्थानीय तथा उच्च स्तरों पर कृषि कार्यत्रमों के जो संगठन हैं, उनमें 
सुधार दिया जाएं। 


5. कृषि कांयंत्रमों के लिए तीसरी योजना में कुल 28] करोड़ रुपये की व्यवस्था वी 
गई है, जब कि दूसरी योजना में 667 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे : 





(करोड़ रुपये) 
दूसरों योजना तोसरो योजना 








झ्षि उत्पादन 98.0 226,07 
छोटी पस्रिचाई 94,94 76.76 
भूमि संरक्षण 47.6 72.73 
सहकारिता 33.83 80.0 
सामुदायिक विकास 

(हृषि कार्यक्रम) 50.00 26,00 
बड़ी और मब्यम प्िचाई 372.7 599.34 

कुल योग 666.65 328,00. 4 





इसके अतिरिक्त, सहकारी एजेन्सियों से 530 करोड़ रुपये के मल्पकालीन झौर 
अध्यमकाल्ीन ऋण तथा [50 करोड़ रुपये के (वक्यया रकम) दीघंकालीन ऋषों, 
को झाशा है । 


विकास के कार्यक्रम 


6. कृषि के लिए विभिन्‍न विकास कार्यक्रमों के भधीन जो मुख्य लक्ष्य हैँ उतका 
सार नीचे दिया गया हैः 
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कृषि कार्यक्रमों के लक्य--तोसरी योजना 





कार्य क्रम एकक हु लषप 
8 2 नल >> न 

7-सिंचाई कै 

]- बड़ी और मध्यम सिंचाई (कुल) लाख एकड़ हि 28 

2-छोटी सिचाई (कुल) गा के ]28 

(अ) कृषि ् 95 

(ब) सामुदायिक ५ 33 

कुल ४ 384 





(॥) भूमि संरक्षण, भूमि सुघार आदि 
(भर) कृषि जमीनों में भूमि 


संरक्षण लाख एकड़ ]0 
(ब) सूखी खेती के ” 220 
(स) भूमि सुघार हर 36 
(द) छोनो ओर क्षारीय * 
भूमियों का सुधार ण £ 
(॥) उन्‍लत बीज़ों-खाद्यान्न 
का अतिरिक्त क्षेत्र हर प् 480 
(९) रासायनिक उर्वरकों की खपत 
(भर) नेत्रजनयूु कत (न) हजार ठन 4000 
(ब) फास्फेट युवत (पी/मझ्रोई)... » 400 
(स) पोटाशयुक्त (के, ओो) हम 200 
(५) काबंनिक और हरी खाद 
(श्र) गहरी छूड़ा-खाद लाख टन 50 
(ब) ग्रामीण कूड़ा-खाद स 4500 
(स) हरी खाद लाख एकड़ ,. 390 
(शं) बनस्पति संरक्षण लाख एकड़ 500 


2 पति न रन मम 
ऊपर जिन विभिन्‍्तर कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है, उन्हें स्थानीय जनता के 
अधिक से भ्रधिक सहयोग से कार्यान्वित करना होगा और ग्राम उत्पादन योजनाओं द्वारा 
यथासंभव झधिक से अधिक परिवारों तक पहुंचाना होगा। अ्रपनी झनुकूल परि- 
स्थितियों के कारण चुने गए 5 जिलों में विशेष तौर पर भरपूर विकास का कार्य किया 
जाएगा । 


92 


2... ऊपर जिन कार्यत्रमों की चर्चा की गई है उनमें से प्रत्येक के बारे में हाल के वर्षो 
में जिन भुख्य त्रुटियों का सामना करना पड़ा है, उनका योजना में उल्लेख किया गया है, 
ओर साथ ही यह भी बताया गया है कि तीसरी मोजना में किस प्रकार से कार्य का संगठनु _ 
किया जाता चाहिए। धिचाई के छोटे कार्यक्रमों के सम्बन्ध में जित पहलुओं पर जोर दिया 
गया है उनमें ये बाते सम्मिलित हे--सिंचाई के छोटे कार्यों का, सामुदायिक कार्यत्रम के 
रूप में विकास करने की भ्रावश्यकता जिसमें स्थानीय लोगो द्वारा रुपया-पैसा अथवा श्रम के 
रूप में योगदान देने का बड़ा महत्व है, व्यवस्थित पर्यवेक्षण शौर जांच का महत्व, सिंचाई 
के छोटे का्णो को देखभाल एवं रक्षए के लिए स्थादीय-समाजो तथा उन लोगों पर जो इनसे 
लाभ उठाए, कुछ कानूनी दायित्व डालने की श्रावश्यकता, तथा सिंचाई कार्यों के पूरा होने 
सथा उनसे लाभ उठाने में समय का जी ध्यवधान पड़ता है, उसमें कमी ॥ तीसरी योजना में 


इ्थानीय खाद के साधनों, विश्वेषत. काबंनिक खाद के विकास पर और अधिक जोर 
देना होगा। 


पहली और दूसरी योजना में जो कृषि कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए उन में एक बड़ी 
भारी फमी रह गई थी और वह थी उन्नत प्रकार के कृषि उपकरणों का प्रयोग । उस्तत 
भ्रकार के कृषि उपकरणों के प्रयोग में प्रगति करने के लिए कई दिशाओं में कदम उठाने 
की आवश्यकता है ! सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा जिन अधिक महत्वपूर्ण दिशाओ में कदम 
उठाए जाने चाहिए, उनका सम्बन्ध निम्न बातो से है : 


]-कृषि उपकरणों के लिए जिस प्रकार के लोहे और इस्पात की ग्रावश्यकता हो, 
उसकी पर्याप्त आपूर्ति; 


2-अ्रत्येक राज्य में उल्तत प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए अनुसन्धान, परीक्षण 
तथा प्रशिक्षण केखों की स्थापना; 


3-उननत प्रकार के कृषि उपकरणों का प्रदर्शन करने झौर उन्हें लोकप्रिय बनाने के 
पलिए जिला और खण्ड स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा उपयुक्त विस्तार व्यवस्था; 


4-राज्यीय कृषि विभागो के कृषि इजीनियरिंग अधिभागो को सुदृढ़ करना; 
5-उननत प्रकार के उपकरणों की आपूर्ति के लिए ऋण सम्बन्धी निश्चित प्रबन्ध 
करना और समस्त विस्तार प्रशिक्षण केद्धो में कृषि कारखानों की स्थापना 


उत्पादन के लक्ष्य 


8. कार्यान्दित किए जाने वाले विभिन्‍न विकास कार्यक्रों कौ दृष्टि से तीसरी 
योजना के अन्त तक उत्पादन के जो लक्ष्य सामने रखे गए हूं, वे निम्न हे : 


बडे 
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क्व 


उत्पादन में इन वृद्धियों का अर्थ यह है कि प्रति एकड़ पैदावार को काफी हद तक 
बढ़ाना होगा अर्थात्‌ दूसरी योजना की झौसत पैदावार से प्रति एकड़ चावल की पैदावार 
लगभग 27.5 प्रतिशत, भेहूँ की लगमंग 20 प्रतिशत, तेलहन की लगभग ॥] प्रतिशत, 
कपास की लगभग 4 प्रत्तिशत, पटसन की लगभग 6 प्रतिश्यत और गन्‍्ते की पैदावार 
लगभग 8 प्रतिशत बढ़ानी होगी । पैदावार में ये अधिकांश वृद्धियां उन क्षेत्रों में करनी 
होगी जिनमें सिचाई होती है झौर जहा वर्षा निश्चित रूप से होतो है, किन्तु प्र. .तीत्रों में 
भी भूमि संरक्षण और सूखी खेती के द्वारा ग्रोसत पैदावार में कुछ वृद्धि जरूर होनी 
चाहिए। 

ऊपर जो लक्ष्य दिए गए है उनके ग्रनुसार कृषि उत्पादन का निदेशनांक 960<6[ 
में 35 से बढ कर [965-66 में ]76 हो जाना चाहिए यानी 5 वर्ष की प्रवधि में कुल 
युद्धि लगभग 30 प्रतिश्मत होनी चाहिए। खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धि [960-6] 
में 6 ओस से बढकर 965-66 मे 7.5 ऑंस हो जाने की आशा है। और कपड़े की 
खपत प्रति ब्द 5.5 गज से वढकर 7.2 गज हो जाएगी ॥ तीसरी योजना की अवधि में 
प्रति दिन खाद्य तेलो की खपत 0.4 औंस से 0.5 औंस हो जाने को आशा है । 


कृषि कार्यक्रमों के अन्य पहलू 


9. यह आवश्यक है कि तीसरी योजना में व्यावसायिक फसलों, विशेषतः कपास, 
पटसन और तेलहनो का उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रौर अधिक प्रयत्न किए जाएं |, 
इन फसलों के लिए विभिन्‍न वस्तु समितियों द्वारा विस्तृत कार्यक्रम बनाए गए है ।« 
इन फसलो झौर बागान फसलो, विशेषतः चाय, काफ़ो और रबड़ के लिए पर्याप्त वित्त 
और उ्ेरकों को उपलब्ध करना होगा। योजना में कई सम्बद्ध कृषि कार्यत्रमो की व्यवस्था 
की गई है जिनमें फल, सब्जियां और सहायक अन्‍्नों के उत्पादन के कार्यक्रम सम्मिलित है । 
40. इस समय देश के कुल 2500 बाजारों मे से 725 भडियो का नियमत 
किया जा रहा है । तीसरी योजना में शेष मडियो को भी नियमन की योजना के श्रन्तर्गत 
के लिया जाएगा और हाट-व्यवस्था सूचना सेवा के अन्तगंत सूचना-केम्द्रों की सख्या 
काफी बढाई जाएगी । लगभग 500 हाट-बाजार इन केन्द्रों के अन्तर्गत है । 

इस समय सरकार के पास कुल भण्डारण क्षमता 25 लाख टन है, जिसमें से एक 
तिहाई पर उसका स्वामित्व है । इस क्षमता को बढ़ाकर 50 लाख टन करना होगा, जिसमें 
से लगभग 35 लाख टन क्षमता पर सरकार का अपना स्वामित्व होगा । गोदाम निगमो की 
भण्डारण क्षमता को लगभग 3 छाख 50 हजार टन से बढ़ा कर 6 लाख टन से प्रधिक 
करना होगा । भौर सरकारी समितियों के ग्रोदामों की क्षमता को 8 लाख टन से बढ़ाकर 
लगभग 20 लाख टन करना होगा। 
4], कृषि कालेजों की संख्या 53 से बढ़ा कर 57 करनी होगी और इनमें प्रति 
वर्ष दाखिल होने वाले विद्याथियों की संख्या 5,600 से वदाकर 6,200 करनी होगी । 
उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जा चुका है, उसो के ढंग 


प5 


पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। 
कृषि अनुसन्धान के कार्यत्रमों में जो बातें सम्मिलित की भई है, वे ये हँ--राज्यों 
में अनसन्धान संगठनों को सुदृढ़ बनाना, क्षेत्रीय आधार पर अनुसंघान का विकास, 
अभि विज्ञ न और भदा विज्ञान की नई सस्थाओ्रो की स्थापना, चारा और घास-भूमियों के 
सम्बन्ध में अनुसन्धान, विषाणु अनुसन्धान तथा सिंचाई प्रणालियों तथा सिंचित क्षेत्रों में 
उर्वरकों के प्रयोग से सम्बद्ध समस्या्रों का यहन अध्ययन । राज्यों में कृषि प्रशासन को दृढ़ 

बनाने वाले कार्यक्रमों को सर्वाधिक प्राथमिकता दे कर कार्यान्वित करने की आवश्यकता है । 

सूरतगढ के राजकीय फार्म के ढंग पर एक या सम्मवतः दो और राजकीय यात्रिक फार्म 

स्थापित करने का भी विचार है । 


]2.. योजना की भ्रवधि में महत्वपूर्ण भ्रनन और कपास, तेलहन तथा पटसन जैसी 

व्यावसायिक फसलों के लिए न्यूनतम लाभकारी दाम निरिचित कर देने से उत्पादन बढाने के* 
लिए आवश्यक उद्दीपक प्राप्त होंगे और इस प्रकार तीसरी योजना में विकास के जो विभिन्‍न 

कार्यक्रम रखे गए हैँ वे और भ्रधिक प्रभावशाली हो जाएगे । इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते 

हुए सरकार को जिन मूल्यों पर खरीदना और बेचना चाहिए उनका निर्णय बुवाई के मौसम 

से काफ़ी पहछे ही कर लेना चाहिए । 


गा पशुपालन, दुग्ध-उद्योग ओर मछली-उद्योग 


पूरक तथा सहायक अन्‍्नों के उत्पादन को बढ़ाने की तुरन्त आवश्यकता के कारण 
विश्ेषतः प्रोटीन का उत्पादन बढाने की श्रावश्यकता के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में 
पशुपालन, और मछली-उद्योग के विकास के लिए बनाएं गए कार्यक्रमों का महत्व और 
ब्रधिक बढ जाता है। 


पद्ु-पालन 


2... विभिन क्षेत्रों में विभाजित कृषि की एक ठोस प्रणाली के अभिन्‍न अंग के रूप 

में पशुपालन के विकास की परिकल्पना की गई है। फार्मो के उप-उत्पादनों के झ्रधिकः 
अच्छे उपयोग के लिए, भूमि की उवेरता बनाए रखने के रिए, साल भर कृपकों को पूरा 
रोजगार दिलाने के लिए और ग्रामीण आयों में वृद्धि करने के लिए मिली-जुली खेती पर 

बल दिया जायगा। तीसरी योजना में पशुपालन के विकास के लिए 54 करोड़ रुपये कौ 

व्यवस्था की गई है, जब कि दूसरी योजना में यह राशि लगभग 2] करोड़ रुपया थी। 

3. भारत में पशुओं की एक वहुत बड़ी संख्या है, किन्तु उनकी उत्पादकता बहुत कम 

है। इस प्रकार प्रति दोहन गायों का औसत दूध लगभग 400 पोड है और भैसों का 

लूगभग ,400 पोड, जबकि अधिक उन्नत परिचिमी देशों में दुध की यह मात्रा 5,000. 
पौंड या इससे भ्रधिक है। इस समय दूघ का कुल उत्पादन लगभग 2 करोड़ 20 लाख 
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उन है और यह आया है कि योजना के अन्त तक यह बढ़ कर 2 करोड़ 50 लाख टन हो 
जाएंगा। बुनियादी नीति यह है कि इस प्रकार की नस्‍्लें तैयार की जाएं भौर उनका 
विकास किया जाए कि जिनसे अच्छी खेती के लिए तगड़े बैल और मानवीय खपत के लिए 
और अधिक दूध की प्राप्ति, ये दोनों ही उद्देश्य पूरे हों । 


“4... पहली दोनों योजनाओं में केन्द्र ग्राम योजना पशुओरों के भरपूर विकास का एक मुख्य 
कार्यक्म रही है। इस योजना पर हाल ही में सावधानतापूर्वक फिर से विचार किया गया 
है। केन्द्र ग्राम क्षेत्रो में बंधिया करने के कार्यक्रम को और बढाया जाएगा। बछड़े तैयार 
करने की सुविधाओं में वृद्धि की जाएगी, वर्तमान चारे के साधनों का प्रौर झ्रधिक भ्रच्छा 
उपयोग करने की भर विशेप ध्यान दिया जाएगा, शर सीमान्त तथा उपसीमान्त भूमियों 
में चारे की फसले बोने पर भी ध्यान दिया जाएगा। परीक्षण के तोर पर यह भी विचार 
है कि ऊचाईवाले क्षेत्रों मे भौर जहा भारी वर्षा होती है, वहा नस्ल सुधारने के लिए 
अच्छी जाति के विदेशी सांडो से गर्भाधान कराया जाए भौर एक ऐसा फार्म खोला 
जाएं कि जहा अच्छी नस्ल के पशु रखे जाएं । सभी महत्वपूर्ण तस्लों के लिए एक ऐसी 
योजना निरन्तर छागू वी जाएगी जिससे पैदा होने वाली नस्ल की जाच की जा सके । 

3. मुख्य प्रजनन क्षेत्रों में प्रजनन सोसाइटियों को प्रोत्साहन देना होगा। ये पशुझो 
के पजीकरण भर दुग्ध उत्पादन के हिसाब-क्ताब की व्यवस्था करेंगी ग्रौर प्रस्य क्षेत्रों 
में प्रजवन साडो की आवश्यकता होने पर उनकी पूर्ति करेगी । कृत्रिम ग्र्माधान के विस्तार 
के अतिरिक्त, प्रजनन साडो की कमी को पूरा करने के लिए यह विचार है कि प्रजनन 
क्षेत्रो में सांड तैयार करने के ] फार्म खोले जाएं। 30,000 सांड बछडे तैयार करने 
के लिए झधिक सहायता दी जाए। मोजूदा 33 सरकारी पशु-प्रजनन फार्मों मे जो पशु 
मौजूद हे उनकी सल्या बढाई जाए और कई नए पशु फार्म स्थापित किए जाए। 

6 श्रतिरिक्‍त तथा अनुत्पादक पद्युओ की समस्या की गम्भीरता को व्यापक रूप से 
स्वीकार किया जाता है, यद्यपि इस प्रकार के पशुझों को सख्या के श्राकडे भिन्‍न-भिन्‍न हैं ! 
पशुओं की सख्या भ्रधिक होने के कारण उन्हे पौष्टिक चारा नहीं मिलता झौर पौष्टिक 
चारा न मिलने से उत्पादकता बढाने के प्रयत्त विफल हो जाते हैं । इसलिए पशुओ के 
ुधार और व्यवस्थित प्रजनन के कार्य क्रम की सफलता के लिए यह भ्रावइयक है कि घटिया 
किस्म के पशुओं को हटा दिया जाए। मौजूदा 59 गो-सदनों के भ्रतिरिकत, 23 और गो- 
सदन स्थापित किए जाएगे। किन्तु इस कार्यत्रम में कुछ कठिनाइया हे, जिनमे से सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण भह है कि वन क्षेत्रों के अन्तरवर्ती भागो में उपयुक्त स्थान नही मिलते 
जहां कि आवश्यक चरागाहो की सुविधाएं उपलब्ध हों । बेकार नर पशुओं को हटा देने के 
लिए तीसरी योजना में वधिया बनाने का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर क्रियान्वित करने का 
विचार है। पहले उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से बधिया करने का कार्य क्या जाएगा जहा 
चशुओो के भरपूर विकास का्यंत्रम चालू किए गए है भौर बाद में अन्य क्षेत्रों मे भी यह 
नकार्य किया जाएगा। 


4 तीसरी योजना के थन्त तक पशु-चिकित्सा के लिए 8,000 अस्पताल और श्ष- 


7 


धालय हो जाएंगे । 963-64 तक देश के समस्त मवेशियों को खूनी दस्तों की बीमारी 
से बचाने के लिए टीके लगा दिए जाएंगे । 

8... जो अन्य कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाएँगे, उनमें से कुछ ये है-दो प्रादेशिक 
सुपर प्रजनन तथा सुअर के मांस को फंक्टरियों, 2 सुपर प्रजनन एकक और [40 सुअर 
प्रजनन विकास खण्डों की स्थापना । एक अद्व प्रजनन फार्म भी स्थापित किया जाएगा 
जिसमें 0 अभिजनन केन्द्र होगे। एक राष्ट्रीय श्रभिजनन सहकारी योजना तथा एक निजी 
ग्रभिजनन योजना पर विचार किया जा रहा है। ऊन की किस्म सुधारने और स्थानीय 
भेड़ों की नस्लों का विकास करने के लिए 5 भेड प्रजनन फार्मो की स्थापता करने और 
7 मौजूदा फार्मों का विस्तार करने का विचार है। जो विभिन्‍न उपाय बरते जाएंगे, 
उनके परिणामस्वरूप यह श्राशा है कि ऊन का मौजूदा उत्पादन 7 करोड़ 20 लाख पौंड' 
से बढ कर तीसरी योजना के अन्त तक 9 करोड़ पौड हो जाएंगा। कुंककुट पालन के 
विकास के कार्यत्रम में 60 राज्य कुक्कुट फार्मों, 3 क्षेत्रीय कुक्कुट फार्मों और 50 विस्तार 
तथा विकास केद्धों में वृद्धि करना सम्मिलित है 


9... अपने आप मरे हुए पशुओं की खालें झौर अधिक अच्छे ढंग से इकदुटा करने भर 
उन्नत तरीकों से चमड़ा उतारने के कार्यक्रमों को बड़े पैमाने पर कार्यान्वित किया जाएगा 
इसके लिए समय पर मृत पशु का मिल जाना और उप-उत्पादनों का पूरा उपयोग, उन्नत 
तरीको से खालों भर चमड़ों को कमाई तथा चुने हुए केन्द्रो में पर्माप्त प्रशिक्षण सुविधाश्ों" 
की व्यवस्था करनी होगी । एक बड़ा और 4 छोटे खाल उतारने श्चौर उसे बनाने तथा 
पशु शव का उपयोग करने वाले केन्द्रो की स्थापना की जाएगी तथा 2 चलते-फिरते हड्डियों 
के चूरा करने वाले एकक एवं खाल उतारने, वनाने और उसके उपयोग के लिए एक क्षेत्रीय 
प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाएगा ॥ 

0. 4960 में गोसंवद्धंत की केन्द्रीय परिषद का पुनःसगठत किया गया था। इसे 
परशुओ्रों के संरक्षण और विकास से सम्बद्ध क्रियाकलाप को समस्वित करने का विश्येष दायित्व 
सौंपा गया था, खास तौर पर गायों के विकास का। अपने अन्य कार्यों के अन्तर्गत, यहे 
परिपद्‌ गोशाला और चर्मालय के कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था करेगी | 

तीसरी योजना में 68 गोशालाग्रों की सहायता की जाएगी जिससे कि वे पशु प्रजनन 
तथा दुग्ध उत्पादन एककों के रूप मे विकसित हो सके | 

7], . हूसरी योजना की अवधि में 5 पशु-चिकित्सा कालेजों का विस्तार किया गयाः 
था और 3 नए कालेज स्थापित किए गए थे। तीसरी योजना में 2 नए पशु-चिकित्सा 


कालेज स्थापित किए जाएगे। रगभग 70,000 पशु रखनेवाले लोगो को प्रशिक्षित 
करने के छिए भी प्रवन्ध किए जाएंगे । 


दुग्ध उद्योग ओर द्र्घ को आपर्पुत्ति 


82.. भारत में दुश्ब उधोग के सामने कई समस्याएं है जैसे कि बिखरे हुए तथा छोटे 


78 


चैमाने पर दूध का उत्पादन, देश के अ्धिकाश भागों में यातायात की भ्रपर्याप्त सुविधाएं, 
दुध इकट्ठा करने, तैयार करने और बनाते के लिए आवश्यक मशीनरी तथा संयंत्र के 
आयात पर निर्भरता, प्राविषिक तथा कुशल कर्मचारियों की कमी तथा उचित रूप से संगठित 
हाट-व्यदर्था का अभाव | इसलिए एक संगठित आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त 
दूघ का सम्रह करने तथा उपभोक्ताओं के लिए उचित मूल्य पर दूब की बनी चीजों तथा 
अच्छे प्रकार के दूध की झापूत्ति को बढ़ाने की दिशा में प्रयत्त करने होगे । 
3... दुग्ध उद्योग के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति का उद्देश्य दुग्ब उद्योग की 
'भरियोजनामो में चूद्धि करना है जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध उत्तादन करने पर शोर 
अधिक जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही झहरी क्षेत्रीं में भ्रतिरिक्त दूध की विक्य-व्य- 
वस्या के लिए योजनाएं बनानी होंगी। दूघ की आपूर्ति तया संग्रह का कार्य गांवों में 
अनेक उत्पादको की सहकारी समितियी द्वारा किया जाएगा। दूथ तैयार करने तथा उसके 
वितरण और दूध को बनी चीजों को दैयार करने का कार्य सहकारी भ्राधार पर चलाए 
जाने वाले सयत्री द्वार संगठित किया जाएगा। सावेजनिक क्षेत्र में जो विकास क्रिया 
जाएगा, उसके भ्रतिरिश्त निजी क्षेत्र में भी दूध की बनी चीजों को तैयार करने के कार्य 
'को बढावा दिया जाएगा। 
44., . तीसरी योजना की अबधि में | लाख से अधिक आबादी वाले शहरों और 
निरन्तर बढ़ने वाले औोगिक उपनगरो में दुग्य झपपूत्ति की 55 नई योजवाएं चालू की 
जाएंगी। ग्रामीण दुग्ध बस्तियों का विकास करने के लिए 8 मलाई मक्खन निकालने के 
केर्द्र, 4 दुग्ध घूर्ण की फैवटरिया और 2 पनीर फैक्टरिया स्थापित की जाएंगी। दूघ वी 
आपूत्ति करनेवाले बड़े संयंत्रों के पास 4 पश्चु चारा तैयार करनेबाली फंक्टरिया भी 
लगाई जाएगी । तीसरी योजना में दुग्ध उद्योग के विकास के लिए लगभग 36 करोड़ 
रुपये की व्यवस्था की गई है। दुग्ध उद्योग के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए दुग्ध 
उद्योग के लिए आवश्यक साज-सामान और मशीनरी को देश में ही बनाने के छिए प्रबन्ध 
“किए जाएंगे । ह 
45. दुग्ध उद्योग के कार्यक्रम प्रभावशाली रूप से आसपास के गावीं की भर्थ॑-व्यवस्था 
के साथ सम्बद्ध होगे, ताकि ऐसे पशुओ के विकास को बढ़ावा मिल सके जिन से दौहरे उद्देश्य 
पूरे हों। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रजनन नीति को सफ़ल बनाने की दिल्ला में 
दुधारू पशु खरीदने के लिए ऋणों की सहायता दी जाएगी। गायों की अच्छी नस्‍्लों को 
बढ़ावा देने के लिए जहां तक संभव हो, स्यंत्रों द्वारा ग्रार्यों का दूध भी उसी दाम पर 
खरीदा जाना चाहिए जिस दाम पर भेसो का दूध । 
76, .. तीसरी योजना की अवधि मे करनाल स्थित राष्ट्रीय दुग्य उद्योग अनुसन्धान 
संस्था का विस्तार किया जाएगा । बगलौर, इलाहाबाद, आनन्द तथा आरे में भारतीय डेरी 
डिप्लोमा के लिए और करवाल में डेरी उद्योग में वी० एस-सी० पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण 
सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा । गुजरात में आनस्द नामक स्थान पर एक दुग्ध विज्ञान 
कालेज स्थापित किया जाएगा । 
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मछलो पालन 
“]7. भारतीय समुद्रों के जलीय साधन बहुत से हे श्रोर विस्तृत हैं । मछली पकड़ने और 
उससे संबद्ध उद्योगों से लयभग [0 लाख मछियारों को रोजगार मिलता है, जिनमें से अधि- 
कांश भत्यन्त गरीबी की हालत में रहते है । तीसरी योजना के लिए मछली पालन की 
योजनाएं बनाने का मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि उत्पादन बढ़ाया जाए किन्तु इसके साथ ही 
मछियारों की झाथिक परिस्थितियों को सुधारने की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा गया 
है। निर्यात व्यापार को विकसित करने पर भी जोर दिया गया है| 


8. अब बड़े पैमाने पर अन्तदेशीय मछली पालन में विस्तार करना सम्भव हो गया 
है क्‍योंकि भारतीय मछलियों पर न्‍्यासर्ग उपचार हारा सफलतापुर्वंक परीक्षण करके एक 
ऐसी तकनीक का विकास हो गया है कवि जिससे मछलियों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता 
है। यह एक ऐसी महत्वपूर्ण बात है कि जिसके परिणामस्वरूप देश के किसी भी भाग में, 
चाहे वह स्वाभाविक रूप से मछलियों के अण्डे देने के अनुकूल हो या मं हो, मछलियों से 
अण्डे प्राप्त हो सकते हैँ और मछलियां पंदा हो सकती है । इस सम्बन्ध में एक ग्रन्य महत्व- 
चूर्ण बात यह है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया से “कॉमन कार्प” मछली की किस्म भी लाई गई है 
जो बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । विभिन्‍न राज्यों में लगभग 50,000 एकड़ जलीय क्षेत्र का 
अदर्शन-मछली-फार्मों के रूप में उपयोग किया जाएगा । 20 करोड़ छोटी मछलियां भर 
मछली के बीज जमा करने का भी विचार है। नदी घाटियों में भी नियमित रूप से मछलियों 
को रखा जाएगा, क्योकि इनमें भी मछली पालन के विकास के लिए काफी गुंजाइश है । 
एक महत्वपूर्ण स्थानीय साधन के रूप में, पंचायत समितियों श्ौर पंचायतों को मछली 
तालाबों का भी विकास करना चाहिए । 
]9.. तोसरी पंचवर्षीय योजना में मछलो पालन की सहकारी समितियों का निर्माण 
और संचालन मछली पालन के विकास कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है । इस समय मछली 
पालन की लगभग 2,00 सहकारी समितियां है, जिनके सदस्यों की कुल संख्या लगभग 
2 लाख 20 हजार है । मछली पालन की सहकारी समितियों को अपने कार्य में जो सफ- 
लता मिली है वह एक जैसी नहीं है, उनमें से केवल 800 सहकारी समितियों का ही कार्य 
सन्तोषजनक कहा जा सकता है। तीसरी योजना में मछली पालन की सहकारी समितियों 
को, सूटुद, चलाएए, जगरएए,, पनक़ा, छोर, ग्रनिक- जिम, लिए, प्यपएगा, और उन्हे, हमूट-व्यजसूथा, 
तथा उत्पादक सहकारी समितियों के साथ सम्बद्ध किया जाएगा। ये काये निस्सन्‍देह बड़े 
महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाएगा । 
20." देश की रूगभग दो तिहाई मछलियों का श्रनुमानित उत्पादन समुद्र से होता है। 
तीसरी योजना में मछली पकड़ने के लिए 4,000 नई यंत्रसज्जित नावें चालू करने का 
विचार है | गहरे समुद्र में मछली मारने के मोजूदा 4 केन्द्रीय स्टेशनों के मछली पकड़ने के 
प्रारम्मिक कार्यक्रमों में विस्तार किया जाएगा, और अतिरिक्त ' एकको की स्थापना की 
जाएगी । 35 बड़े जहाज भी चलाए जाएंगे और 6 बन्दरगाहों पर मछलियों को लादवते 
और उतारने को सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी 3 
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्ः मछली एक ऐसी चीज है, जो बहुत जल्दी खराब हो जतती है, इसलिए उसको 
हाट-व्यवस्था की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करना अत्यन्त आवश्यक है । विभिन्‍न राज्यों में प2 
आइस और कोल्ड स्टोरेज प्लाट वितरित किए जाएंगे, जिससे मछलियां खपत केन्द्रों तक 
अच्छी हालत में पहुच सके। मुख्य मार्गों पर लगभग 20 नए रेफ़ीजरेटेड डिब्बे चलाए 
जाएगे । ऐसी आशा है कि मछलियों का उत्पादन [4 लाख टन से बढकर ॥8 लाख दन 
हो जाएगा । मछलियों के निर्यात का मूल्य 6 करोड़ रुपये से बढकर लगभग ]2 करोड़ 
रुपया हो जाने की आशा है | तौसरी योजना में मछली पालन के विकास के लिए लगभग 
29 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। 

22. समुद्र में मछली पालन, समुद्रश्ास्त्र सम्बन्धी अध्ययन, ऊंचाई बाले क्षेत्रों मे 
मछली पालन, ताजे पानी में मछली पालन और समुद्र के इधर-उघर जमा जल में मछली 
पालन झादि के सम्बन्ध में नई जाच-पडताल की जाएगी। जिला स्तर पर मछली पालन प्रवन्ध- 
कीय कर्मचारियों के लिए एक मछली पालन प्रशिक्षण सस्या ने अपना कार्य करना शुरू 
कर दिया है। कोचीन में विभिन्‍न स्तरों पर मछली पाछन में लगे लोगो के प्रशिक्षण के 
लिए एक सस्था स्थापित की जाएगी । तीसरी पचवर्षीय योजना में मछली पालन विकास की 
विभिन्‍न योजनाओं को चलाते के लिए जिन लोगो की आवश्यकता होगी झनुमानतः उनको 
कुल संख्या लगभग 2,00 होगी । उनके प्रशिक्षण के लिए उचित प्रवन्ध किए गए है! 


गा बन ओर भूमि-संरक्षण 
वन-साधनो का विकास भूमि के श्रधिकतम उपयोग के कार्यक्रम का प्रभिन्न अंग 
है । भारत में भूमि-सरक्षण भ्रौर उत्पादन की दृष्टि से वनों का बहुत महत्व है । 
देश को कुल भूमि के केवल 22 प्रतिशत में ही वन है, जबाके एक-तिहाई क्षेत्र मे 
वन होना वाछनीय है। प्रीद्ोगिक उपयोग झौर घरेलू कार्यों के लिए वनों में पंदा होने 
वाली विभिन्‍न वस्तुओं को माग छगातार बढ रही है । इस समय औद्योगिक लकड़ी, जिसमें 
लुगदी बनाने के काम आने वाली लकड़ी भी शामिल्र है, की मांग 45 लाख टन होने का 
अनुमान है ॥ यह माय 975 तक लगभग 95 लाख टन हो जाने की सम्भावना है। जन- 
संख्या बढने, साक्षरता में वृद्धि होने श्रोर रहन-सहन का स्तर ऊंचा उठाने के साथ-साथ 
कयज ओर रेयन बनाने के काम आने काली लुगदी की मांग काफ़ी बढ काने की सम्भावण 
है । इस दिशा में यदि विशेष प्रयत्त न किया गया, तो [975 तक उत्पादन 35 लाख टव 
से भ्रधिक बढ सकता है और इस प्रकार 975 में 40 लाल टन की कप्ती रह जाएगी 
इंघन की कमी 0 करोड़ ठन हो जाने की सम्भावना है । 
2... पहली और दूसरी योजनाओं में 55 हजार एकड़ क्षेत्र में दियासलाई बनाने के 
दिए उपयुक्त लकड़ी और 3 लाख 30 हजार एकड़ क्षेत्र में इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाने 
.का काम शुरू किया गया । लगभग 8 हजार वर्गमील क्षेत्र का सर्वेक्षण और सीमांकत 
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किया गया, वनजक्षेत्रों में 9 हुजार मील लम्बी सड़कों का विकास किया गया और हीन 
दशा में पड़े हुए लगभग 4 लाख एकड़ वनो का युनरुद्धार किया गया। वृक्ष काटने के 
श्सुधरे तरीको का भी प्रदर्शन किया गया । 


3. तीसरी योजना में उन कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा, जिनसे देश की दीघें- 
कालीन झावश्यकताओो की पूर्ति में सहायता मिले और उपलब्ध बनोत्पादनों का, जिनमें 
घटिया लकडी गौर लछुगदी के काम आने वाद्दी लकड़ी भी भामित है, किफायत और 
कुशछता से उपयोग किया जा सके । ग्रविलूम्व जिरा लक्ष्य वी पूर्ति करनी है, वह यह है 
कि इमारती लकड़ी निकालने के बेहतर तरीकों का इस्तेमाल कर उत्पादन बढ़ाया जाए, 
वन संघार का विकास क्या जाए ओर सरक्षण तथा परिपद्वता की क्रक्रियात्रो का 
भ्रधिक उपयोग कर लकढ़ौ का बेहतर इस्तेमाल किया जाए। योजना मे विभिन्‍न विकास - 
कार्यक्रमों कै लिए 5] करोड़ रु० के व्यय की व्यवस्था की गई है । 

4, उद्योगों की बढती हुई ग्रावश्यकताओ को पूरा करने के लिए नए वन लगाते का 
व्यापक कार्यक्रम शुरू करना श्रावश्यक है। इन व्मों में केवल धीरे-धीरे बढ़ने वाले पुरानी' 
किस्म के वृक्ष नहीं लगाते चाहिए, बल्कि ऐसे वृक्ष भी लगाने चाहिए, जो जल्दी बढ़े । 
तीसरी पच्रवर्षीय योजना में नए वन लगाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 7 लाख एकड़ क्षेत्र 
में टीक, दियासलाई के उपयोग को लकड़ी, बास, वाटल और कजूवरिना श्रादि के वृक्ष 
लगाए जाएंगे। इसके भ्रलावा 3 लाख एकड क्षेत में जल्दी बढ़ने वाले इमारती लकड़ी 
के वृक्ष लगाने का कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा । 


5. यह अनुमान है कि तीसरी योजना में 2 लाख एकड क्षेत्र में वन लगाने का काम 
होगा । इस कार्यक्रम को व्यापक्र रूप से चलाने में पंचायत समितियों और पचायतो की 
- सहायता की जानी चाहिए और वन-विभागों को इस बात का प्रबन्ध करना चाहिए कि 
प्रत्येक क्षेत्र के लिए वीज और नए पौधे उपलब्ध हो। राज्यो के और राष्ट्रीय राजपथो, 
नहूरों और रेल की पटरियो के किनारे पेड उगाने के कार्यक्रमों को बढाया जाना चाहिए । 
6... वृक्ष काटने के उन्‍्नत झजार बनाने के उन्‍्नते तरोको से छीजन कम होती है श्रौर 
लकडी का अधिक उपयोग होता है। ग्रतेक राज्यों में वन-विभागो के कर्मंचारियो को इन 
उन्नत तरीकों का इस्तेमाल करने को शिक्षा दी गई है। देहेरादुन की वन-अनुसन्धान सरथा 
में उल्तत उपकरणों को तैयार करने का काम शुरू किया जा चुका है । हिमाछय पर्वत श्रेणी 
में बहुत ऊचाई पर जो घने वन है, उनसे या तो लाभ नहीं उठाया गया है, या बेबल 
आशिक लाभ उठाया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि इन वनो तक पहुचना कठिन 
है । वनो के बेहतर उपयोग के लिए योजना में इस बात की व्यवस्था की यई है कि बनो में 
5 हजार मील लम्बी वन-सडकें बनाई जाए और इन सड़को को मुख्य सड़नो और नदियों 
के घाटों से जोड दिया जाए । 
है अव्वल दर्जे की इमारती लकड़ी कम है, इसलिए उसके बदले दोयम दर्ज की लकड़ी 
को अच्छी तरह से पकाने के वाद इस्तेमाल किया जा सकता है। योजना में यह व्यवस्था 
की गई है कि लकड़ी को परिपक्व करने के 27 और परिपक्वता एवं सरक्षण के 3 संयंत्र 
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लगाए जाए । यह बहुत जरूरी है कि बढ़िया किस्म कौ इमारती लकड़ी का इस्तेमाल 
ऐसे महत्वपूर्ण कामो के लिए ही किया जाए, जिनके लिए कोई दूसरी लकेड़ी काम में नहीं 
लाई जा सकती । 
8. लगभग 43 हजार वर्गमोल क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन का काम करने का 
प्रस्ताव है। जिन क्षेत्रो का सर्वेक्षण और सीमाकन पहले हो चुका है, उनमें पुनर्वास का काम 
बढ़ाकर 6 लाख एकड़ में बिया जाएगा | 
9. विनियोग से पहले वन-साथनो और उद्योगो के व्यापक सर्वेक्षण की एक परियोजना 
तीमरी योजना में शामिल कर ली गई है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देंदय यह है कि जल्दी 
बढ़ने वाछे वृक्ष लगाने का दीर्घकालीन कार्यक्रम वनाया जाए, अन्तप्रदेश में स्थित वनों तक 
पहुचा जाए और वनो पर झाधारित उद्योगो की आधिक दृष्टि से उन्नति की सम्मावना वा 
निश्चय किया जाए | विभिन्‍न उद्योगो के अगले पन्दह वर्ष या अधिक की आ्रावश्यकतापों का 

इस सर्वेक्षण में श्रधिक ध्यान रखा जाएगा । इस सर्वेक्षण के वाद परिवहन की सुविधाप्रों को 
सुबारने, लकड़ी का उपयोग करने, बोर्ड बनाने आदि के विस्तृत कार्यक्रम शुरू करने का 
विचार है। इस सर्वेक्षण के भ्राथार पर जो कदम उठाए जाएंगे, उनसे इमारती लकड़ी श्रौर 
आधिक महत्व वी अन्य वस्तुओं वी पूि और उनकी माग के बीच के अन्तर को कम करने 
में मदद मिलेगी । 

]0. . देहरादूब की वन-अनुसंघान सस्वा में होने वाले काम को विस्तृत करने के लिए 
तोन प्रादेशिक अ्नुसधान केन्द्र खोले जाएगे । इन केन्द्रों में विभिन्‍न प्रकार की लकड़ी की 
मजबूती, दीघंजीवन और किफायती इस्तेमाल के विषय में व्यापक अध्ययन होगा । कौमती 
उत्पादन, जैसे मन्दल, अगर झ्रादि की उपज को प्रभावित करने वाले तत्वों का भी अन्वेषण 
किया जाएगा। विविध प्रकार के वासों और वेंठों को उयाने और उनका उपयोग करने के हि 
विषय में परीक्षण किए जाएगे ॥ 

44, यह अनुमान है कि विभिन्‍न राज्य-बन-विमायो के 480 अ्रधिकारियो और 
,520 रेंजरो को प्रशिक्षित करवा होगा । देहरादुत शोर कोबम्बदूर-स्थित वर्तमान संस्था्रों 
में प्रवेश मी तदनुसार बढा दिया जाएगा। फारेस्टरो और फारेस्ट-गाड्ों जैसे 0 हजार 
क्षेत्र-कर्म घारियों की प्रशिदा की राज्य व्यवस्था राज्यो की ओर से होगी । 

३2. प्राशतिक सरक्षण वन-विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और देश में पाए जाने 
बाले जन्तुओं और वृक्षों की रक्षा और उनका उचित प्रवन्ध इसके अन्तर्गत है। तीसरी 
योजना में 5 चिड्ियाघरों, 5 राष्ट्रीय उपनचनो ओर 0 वन्य-जन्तु-शरण्यों की स्थापना 
और विकास का कार्यक्रम घ्ामिल किया गया है। दिल्‍ली के चिडियाघर को और अधिक 
विकसित किया जाएगा । 

46६: बनो में काम करने वाले कमंचारियो की सहकारी समितिया दनाने और इनको 
उचित रियायत देने का प्रस्ताव है । राज्यो की योजनाओं में इस दात की व्यवस्था भी वी 
गई है कि इस वर्ग के कर्मंचारियो को आवास, ड्ाक्टरी सहायता, पीने के पानी की पृढि 
और प्रायमिक शिक्षा जंसी सुविधाएं दी जाएं । 

्‌ 
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]4... वनों के विकास में जनता के सहयोग का बहुत महत्व है। वृक्ष चाहे जनता द्वारा 
लगाए जाएं या सरकारी अ्रभिकरणों द्वारा, उनकी देखभाल और रक्षा तमी हो सकती है, 
जब सम्पूर्ण जनता वृक्षों के महत्व की समझे और उनके संरक्षण के लिए प्रयल करे। 
गांवों में ईंघव के लिए जो वन लगाए जाते हे, वे सारे गांव को मूल्यवान सम्पत्ति हे । 
इस पूजी को पैदा करनले में ग्रामीण समाज को मदद की जानी चाहिए और इन वनो के 


प्रबन्ध का अधिकाधिक उत्तरदायित्व जल्दी से जल्दी पचायत समितियों श्रौर पचायती पर 
डाल देना चहिए । 


भूमि-संरक्षण 


है 6. मै यह अनुमान है कि इस समय लगभग २० करोड एकड़ क्षेत्र भू-क्षरण से भ्रसित है । 
भूमिन्सरक्षण और भूमि में नमी को बनाए रखने की व्यापक योजना बनाने श्रौर उससे लाभ 
उठाने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने की जरूरत है । 


]6.... पहली योजना में 7 लाख एकड खेती की जमीन में मेड बनाने और उत्तलन का 
काम शुरू किया गया | भूमि और जल-संरक्षण की समस्याओं के अध्ययन के लिए 8 
प्रादेशिक अनुसन्धान एवं प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किए गए। इसके अलावा रेगिस्तान की 
समस्याओ के अध्ययन के लिए जोधपुर में मरुभूमि वनरोपण और अनुसन्धान केद्ध स्थापित 
किया गया । दूसरी योजना में मेंडबन्दी और भूमि-उत्तलन के कार्य मे अच्छी प्रगति हुई और 
20 लाख एकड़ का लक्ष्य पूरा हो गया। भूमि-सरक्षण और भूमि के उपयोग के सम्बन्ध 
में एक अखिल भारतीय एकीकृत सर्वेक्षण शुरू किया गया। लगभग | करोड़ 20 छाख 
एकड़ भूमि का सर्वेक्षण किया जा चुका है, जिसमे से 20 लाख एकड भूमि नदियों के जल- 
ग्राहक क्षेत्रों में है। सूखी खेती के तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए धूसरी योजना के 
अन्तिम दो वर्षों में नदियों के जलग्राहक क्षेत्र मे 40 प्रदर्शन-परियोजनाओो के लिए मजूरी दी 
गई। इनमें से कुछ परियोजनाएं शुरू को जा चुकी हे और तीसरी योजना मे इत परि- 
मोजनाओं का काम और भी बढाया जाएगा। विभिन्‍्त अनुसन्धान-केन्द्रो में जो अनुसन्धान- 
कार्य हुआ है, उससे बहुत मूल्यवान व्यावहारिक परिणाम निकले हे । इन केन्द्रों मे चलायमान 
रैतीले टीलों को अचल करने के तरीके निकाले गए और लगभग ,800 एकड़ भूमि में 
ऐसे टीलो को स्थिर किया गया । राष्ट्रसंधीय ग्राथिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक सगठत के 
सहयोग से जोधपुर के मरुभूमि वतरोपण एवं अनुसम्धान-केन्द्र का केख्रीय शुष्क-क्षेत्र 
अनुसन्धान सस्था के रूप में पुनर्गठन किया गया । राजस्थान में चरागाहो के विकास की 
एक योजना शुरू की गई! अब तक 8 विकास-खण्डो में लगभग 50 छोटे चरागाह 
बनाए गए है । 
37 कृषि-साधनो के विकास के लिए यह जरूरी है कि भूमि-सरक्षण और शुष्क खेती 
का कार्यक्रम व्याएक रूप से शुरू किया जाए और देहात के लोग बड़े पैमाने पर उसमें 
भाग लें । तीसरी योजना मे लगभग | करोड़ 0 लाख एकड़ खेती की जमीन मे मेड़बन्दी 
होगा और लगभग 2 करोड़ 20 लाख एकड़ को शुप्क खेती के तरीको से लाभ पहुचेगा। * 
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8. ” बड़ी नदी-धादी परियोजनाओं के जलग्राहक क्षेत्रों में मूमि-मरक्षण का कार्य 
तुरन्त करने की श्रावक््यकता है, वर्योककि उन पर काफ़ी घन लगाया जा चुका है। अन्तत, 
लगमग ] करोड 50 लाज एसड़ क्षेत्र में भूमिन्सरक्षण-कार्य करने वी जरूरत होगी। 
दूसरी योजना में यह काम लगभग ई लाख 40 हजार एकड में हुआ ॥ तीसरी योजता में 
यह कार्यक्म और 40 लाज़ एकड़ में शुरू करने के लिए ] करोड़ रु० रले गए है । 
49... भिचाई वाली भूमि के वियडने का एक प्रधान कारण भूमिगत पानी के स्तर का 
ऊठता और लोनी और क्षारीय भूमि का बढना है। जैसेन्जैसे सिंचाई वढ़मी जाएगी, वँसे- 
वैसे सूमि के विवदने वी सम्भावना भी बढेगी। अतः जल-प्लावन बाठ़े क्षेत्रों से जल 
वी निकासी की व्यवस्था आवन्यक है। तीसरी योजना में लगभग 2 लाख एक्ड जलन 
प्लावित, लोती और क्षारीय मूमि को लेती-योग्य दनादे का लक्ष्य रखा गया है । 

20. यह अत्ताव है कि ऐसी भूमि का सर्वेक्षण क्रिया जाए और उसके तल-रूप नहझे 
तैयार किए जाए, जिममे उन्हें खेती-योग्य बताने की परियोजनाएं तैथार करने और शुरू 
करने में सुविधा हो। ठीसरी योजना में, प्रभावित राज्यों में, 40 हजार एकड़ भूमि को 
खेती-योग्य बनाया जाएगा । न 
2]. केंद्रीय शुष्क छ्ेत्र ग्रनुसघान समस्‍या ने रेतीले क्षेत्रों और त सम्बन्धित विभिन्‍न 
समस्याओों के अनुसंधान का कार्य नुरू किया है। रेठीली भूमि को सेती-योग्य बनाने के 
तरीक़ो के ग्रध्ययद के लिए एक झजमाइशी परियोजना शुरू करने का भी प्रस्ताव है। 
लगभग | लाख एकड़ महमूमि में भूमि-सरक्षण सम्बन्धी कदम उठाएं जाएगे। इसमें 
विभिन्‍न राज्यों मे वनरोषण झौर चरागाहों के विकास का काम भी झामिल हैं 

टेट पहाड़ी क्षेत्र, काट डाछ़े गए वन ओर बजर भूमि एक गम्भीर समस्या वन ग्रए 
है । इन क्षेत्रों में भू-क्षरण का पदाडों और मैदानो, दोनो वी खती पर वूरा असर पड़ना है। 
यह स्थिति मवेश्वियों के ज्यादा चरने, अदल-वदल कर खंती करने और निरंदुश रूप से पेड़ो 
के ग्रिरुएं जाने के कारण उत्पल्त हुई है। मू-क्षरण को रोकने और उत्लादकता पुन- 
स्सस्थाप्रित करने के लिए वनरोपण और चरयागाहों के विकास का दाम लगभग 7 लाख 
एकड़ क्षेत्र में फँ वाया जाएगा, जिसके अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्र काटे गए बन और वँजर मूमि 
आ जाएगी । 

23. तीसरी योजना में । करोड़ 50 लाख एकड से भी अधिक क्षेत्र के सर्वेक्षण का 
प्रस्ताव है । इसमें से अधिवाश क्षेत्र नदी-घादी परियोजनाओं के जलप्राहक क्षेत्रों में है। 
कैल्दीय मूझि-सरक्षण मप्डद ने देहरादुव, चदीगड, कोटा, दक्ताड़, आगरा, बेब्लरी, उद- 
कमण्डलम, छत्र और जोधपुर में जो प्रादेशिक अनुसवान एवं प्र.्त-वेन्द्र स्थापित विए है, 
उन्हें मू-क्षरण की प्रादेशिक समस्याग्रो के अ्र्ययत के लिए दृढ़ किया जाएगा। छाल मूमि 
वाले क्षेत्रों की समस्याग्रो के प्रध्ययन के लिए दो और वेन्द्र स्वापित किए जाएगे, जिनमें 
से एक उडीसा भर दूसरा आंत प्रदेश में होगा। केन्द्रीय शुप्क प्रदेश अनृसंघान सस्‍्या 
शुष्क क्षेत्रों की मूल और व्यावहारिक समस्याओं के वियय में अ्नुसथात करेगी ! रेगिस्तान 
बी चलायमान रेत को स्थिर रखने के लिए चरागाहो के विकास वी एक योजना भी चत 
रही है ! तीसरी योजना में भूमि-संरक्षण-व्रार्यों के लिए लगभग 350 अधिकारियों, ,700 
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सहायकों और 9,000 उप-सहायकों की आवश्यकता का अनुमात है। इन जरूरतों को 
ध्यान में रखकर प्रश्चिक्षण को वर्तमान सुविधाओं को समुचित रप से बढाया जा रहा है । 


24. नदी-घाटी-परियोजनाओ में, जहां काफी लागत वाले कार्यक्रम शुरू किए गए हे, 
और शुष्क क्षेत्रों में भूमि-सरक्षण के अत्यधिक महंत्व को ध्याव मे रख यह जरूरी होगा कि 
प्रत्येक राज्य में एक भूमि-सरक्षण-सगठन स्थापित किया जाए। यह संगठन आवश्यकवा- 
नुसार एक विभाग ही सकता है या किसी वर्तमान विभाग की एक झाखा और उसे भूमि- 
संरक्षण-कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हे चलाने का भार सौपा जा सकता है। 
विभिन्‍न सम्बद्ध विभागों के बीच समन्वव भी होना चाहिए । 


25, मेंडबन्दी और सूखी खेती जँसे भूमि-सरक्षण के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करते 
समय लक्ष्य यह रहना चाहिए कि भूमि के स्वामियों अथवा उसका इस्तेमाल करने वालों 
को स्वेच्छा से भूमि-सं रक्षण के उपाय अधिक से झधिक मात्रा में अपनाने के लिए प्रोत्साहित 
कर जतता का सहयोग प्राप्त किया जाए । पर्याप्त और सामयिक जनसहयोग प्राप्त करने के 


लिए स्थानीय नेताओं को अपने पक्ष में करने से भूमि और जल-सरक्षण का कार्यक्रम तेजी 
से चल सकेगा । 


26... इस बात की सिफारिश की गई है कि उपयुक्त कानून बनाकर राज्य सरकारों को 
बडी भ्रथवा छोटी बदियों के क्षेत्र या गावों के समूह के लिए भूमि-सरक्षण-योजनाए तैयार 
करने का अ्रधिकार दे दिया जाए। इन योजनाओं से जिन लोगो को लाभ पहुचता है, 
यदि वे उसे पूरा करने के लिए स्वयं काम न करें, तो यह काम सरकार पूरा करे या 
उसकी ओर से पंचायद समिति करे और लागत उन लोगों से वसूल कर छे, जिम्हे लाभ 
पहुचे। कुछ राज्यो में इस प्रकार के कानून पहले से हे और प्रन्य राज्य भी ऐसे ही कानून 
बनाने का विचार कर रहे हें । 


[५ सामुदायिक विकास 

इस समय सामुदायिक विकास कार्यक्रम 3,/00 से अधिक विकास खण्डों में लागू 
किया ज चुकर है जिनमें 3 लाख 70 हजार गाव शामिल हे । इनमे से लगभग 880 खण्ड 
सामुदायिक विकास कार्यक्रम के 5 से अधिक वर्ष पूरे कर चुके हें और दुसरे सोपान मे 
पहुंच गए है । अक्तूबर 3963 त्तक यह कार्यक्रम देश के समस्त ग्रामीण क्षेत्र में प्रसारित 
हो चुकेगा । पहली दो योजताओं में सामुदायिक विकास के लिए कुल छगभग 240 करोड़ 
रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई थी। तीसरी योजना में कुल 294 करोड़ रुपये के व्यय 
की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त लगमग 28 करोड़ रुपये पचायतों कें लिए रखे 
गए है। गे 

दूसरी योजना की अवधि में सामुदायिक विकास कारयेक्रम मे 3 महत्वपूर्ण बातें 
हुई :--() राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास संगठनों को सामुदायिक विकास की 


86 


एक योजना में मिला दिया जाना, (2) पचायती राज का प्लारम्भ, (3) खण्ड को 
प्रायोजन एवं विकास की इकाई के रप में स्वीकार करना । 

# जिला योजना के सामान्य ढाचे के अ्रन्तगंत खण्ड योजना में उन समस्त सामाजिक 
तथा झाविक किया-कलापो बो सम्मिलित करने का विचार है जिनके लिए (]) खण्ड 
और ग्राम स्तरों पर स्थानीय रूप से आयोजन झुरू करना आवश्यक है, और (2) खण्ड के 
भीतर क़ियान्वित होने वाली विभिन्‍न विभागो की योजनादो का समन्‍्वय स्थापित करने वी 
आवश्यकता है। खण्ड योजना की परिधि में आने वाली मुख्य वारंवाइयों के प्रकार ये हैं 


() सामुदायिक विकास खण्ड के योजनावद्ध वजट में, जिस दौर में काम पहुंच 
हो ५ हुआ द् 
गश हो, उसके अनुसार आने बाली मसर्दे; 
(2) विभिन्‍न विभागों के बजट में झामिल होने वाली ऐसी मदे जिन पर खण्ड 
सस्या के द्वारा अमल होता है; 
(3) स्थानीय समुदाय या लाभान्वित होने वाछो के द्वारा कानूत से निर्धारित 
जिम्मेदारियों के अनुसार शुरू किए ग्रए काम; 


(4) खण्ह में शुरू किए गए ऐसे काम, जिनमें झकुशल और अर्-कुझल मजदूर 
काम करते हें; भर 
(3) खण्ड में खण्ड सस्या द्वारा इस उद्देश्य से शुरू की गई कार्रवाइया, ताकि 

विभिन्‍न क्षेत्रों में विक्रास योजनाओं के निमित्त स्थानीय समुदायों का भौर 

अधिक योगदान प्राप्त किया जा सके । 
3. ध्रामीण अर्थ-व्यवस्था का पुन.सगठत करने के लिए इस समय जो बुनियादी अश्त 
है वह ग्राम-स्तर पर क्रपि सम्बन्धी प्रयत्व का संगठन करना है। कृषि और सहकारिता 
के क्षेत्र में तीसरी योजना में बडे महान कार्य सामने रखे गए है जिनके लिए ग्राम-स्तर 
पर अत्यन्त भरपूर प्रयत्तों का सगठन करवा होगा । उत्पादन बढाने के लिए ग्रामीण 
समुदाय को तैयार करने में जिस हद तक प्रयत्ति होगी उसी हृद तक ग्रामीण क्षेत्रो की हर 
समस्या को सुरूफादा ग्रामान होगा कौर जन्य दिशाओं में विज्येपतः ग्रामीण उच्चोग भर 
सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करने में श्रधिक उन्नति की जा सकती है । कृषि उत्पादन 
को बढाने का इतना अधिक महत्व है कि तीसरी योजना के तात्कालिक दृष्टिकोण की सामने 
रखते हुए, सामुदायिक विकास आन्दोलन को जिस महत्वपूर्ण कसौटी पर पूरा उतरना है वह 
यह है कि यह आन्दोलन कृषि विस्तार प्रभिकरण के रुप में व्यावहारिक रूप से प्रभावशाली 
सिद्ध हो । इसछिए यह आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में अपने को सुदृढ करने के लिए 
सामुदायिक विकास सगठत को समस्त आवश्यक कदम उठाने चाहिए और यथासम्भव 
अ्रधिक्तम स्थानीय प्रयत्न के भ्राघार पर इपि उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 
अपना दायित्व स्दीवार करना चाहिए | इसके साथ ही रृषि विभागों तथा कृषि उत्पादन 
से सम्बद्ध अन्य विभागो के लिए यह जरूरी है कि दे सामुदायिक विकास संगठन की जिला 
और खण्ड स्तर पर झावश्यक विशेषज्ञ, निरीक्षण भौर पयप्रदर्शन तथा आपूर्तियां, प्रशिक्षित 
जनशक्ित तथा अन्य जरूरी साधन मुहैया करें। 
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4... ग्राम उत्पादन कार्यक्रम, गांव के समस्त किसानों को कृषि कार्य में जुटाने भर 
स्थानीय समुदाय के साधनों को प्रभावशाली रूप से गतिशील करने का मुख्य साधन है। 
विस्तार के क्षेत्र में तीसरी योजना में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा वह यह 
है कि ग्राम की उत्पादन योजनाएं तैयार की जाएंगी । कृषि विकास के लिए अब तक कार्य 
की साधारण पद्धति के रूप में इस प्रकार की योजनाएं बनाते के विचार को क्रियान्वित 
नहीं किया गया था । ग्राम की उत्पादन योजना में जो कार्यक्रम सम्मिलित हे उनके दो 
मुख्य वर्ग हे--जैसे (अर) ऋण, उवेरक और उन्नत बीजों की आपूर्ति, वनस्पति सरक्षण के 
लिए सहायता, छोटे सिंचाई कार्य ग्रादि, जिनके लिए गाव के बाहर से कुछ सहायता देनी 
होगी, भ्ौर#$व) बड़ी योजनाओं से सिंचाई करने के लिए खेतों में नालियो का रख-रखाव 
कंदूर बांध बांधवा, गाव में तालावो का खोदगा और उनकी देखभाल, खाद के स्थानीय 
साधनों का विकास और उपयोग, गांवों के ईंधन के लिए पेड़ छग्राने ग्रादि का कार्यक्रम, 
जिनके लिए ग्रामीण समुदाय श्रथवा लाभान्वित होने वाछे लोगो के प्रयत्त करने की भाव- 
श्यकता है । दूसरे वर्ग के कार्य क्रमो को पूरा करने में ग्राम समुदाय का उत्साह और सहयोग 
अधिकाश रूप से आपूर्तियो एव ऋण झादि के कुशल संगठन तथा विस्तार कार्यकर्ताओं 
द्वारा दिए गए प्राविधिक परामर्श की उत्तमता पर निर्भर होगा। ग्राम उत्पादन योजनाश्रों 
को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए जिन विभिन्‍न तत्वों की आवश्यकता है उनके 
लिए तीसरी योजना में पहले से ही व्यवस्था की जा चुकी है। 


पंचायती राज 


5. पंचायती राज का महत्व इस बात में है कि यद्यपि परथप्रदर्शन और निरीक्षण का 
कार्य तो राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा किन्तु ग्रामीण विकास कायंक्रमों को कार्यान्वित 
करने का दायित्व अब खण्ड पंचायत समित्ति का होगा जो ग्राम तथा जिला रतर पर क्रमशः 
पंचायतों और जिला परिपदों के साथ मिल कर कार्य करेगी । पचायती राज का मुख्य 
उद्देश्य यह है कि प्रत्येक क्षेत के लोग समस्त आवादी के हित में भरपूर और निरन्तर 
जारी रहने वाली उन्नति प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों 
को पंचायती राज के विकास का महत्व इस रूप में समझना चाहिए कि उससे जनता की 
सेवा के लिए नए-नए मार्ग मिलते हे, न कि इस रूप में कि वह अधिकार का प्रयोग करने 
का झवसर देता है। पंचायती राज में लोकतस्त्रीय संस्थाएं और विस्तार सेवाएं, ये दोनों 
हो सम्मिलित हे, वयोकि इन्ही के द्वारा विकास कार्यक्रम चालू किए जाते है । खण्ड तथा 
ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले विस्तार कर्मचारी यद्यपि पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र 
के अन्तर्गत कार्य करते हे किन्तु वे उन अनेक प्रशासनिक और प्राविधिक कर्मचारियों के 
अंग है जो जिला और उससे भी परे तक फैले हुए है । पचायती राज की स्थायी सफलता 
के लिए यह बड़ा जरूरी है कि सरकार ने जिन प्राविधिक तथा प्रद्यासनिक सेवाओं को 
व्यवस्था की है वे पूरी ईमानदारी से काम करें और उन पर जो कार्य और जिम्मेदारियां 
डाली गई है उन्हे पूरी तरह से निभाए । इसके साथ ही जिला और खण्ड स्तरों पर चनी 
हुईं सस्थाश्रो को उनके ज्ञान और अनुभव के लाभ उपलब्ध होने चाहिए । बैक, हाट- 
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व्यवस्था, प्रोसेसिंग, वितरण, शिक्षा और प्रशिक्षण आदि के क्षेत्र में राज्य और जिला स्तरों 
पर कार्य करने वाले संघीय सहकारी संगठनो का जिले में क्या कार्य है, इसको स्पष्ट रूप 
से समझा जाना चाहिए और सहकारी आन्दोलन के रवेये तथा सिद्धान्तों के अनुकूल सह- 
कारी समितियों को अ्रपने दायित्व पूरा करने में सहायता दी जानी चाहिए । 


6, जित मुख्य कसौठियों पर कस वार समय-समय पर पंचायती राज की सफलता 
आाकने की झ्रावश्यकता है वे नीचे दी गई हे : 

() तीसरी योजना में सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में कृषि उत्पादन; 

(2) ग्रामीण उद्योग का विकास, 

(3) सहकारी संस्थाझ्नो का विकास; 

(4) स्थानीय जनशकिति एवं अन्य साधनों का पूरा उपयोग; 

(5) शिक्षा तथा वयस्क साक्षरता की सुविधाओं का विकास; 

(6) प्रचायती राज की सस्थाओ के लिए उपलब्ध साधनों का, जहां तक लाभप्रद 

».. हो, वहा तक उपयोग, जैसे वित्त, कर्मचारी, प्राविधिक सहायता और उच्च 
स्वरो से अन्य सुविधाएं तथा उनके द्वारा अपने साधन बढाने के प्रयल; 

(7) ग्राम समुदाय के आधिक दृष्टि से पिछडे हुए वर्गों को सहायता; 

(8) स्वयंसेवी सगठनो के दायित्व पर विश्येप जोर देते हुए, अधिकार और साहस 
का! प्रगतिशील वितरण , 

(9) व्यापक शिक्षा के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियो और सरकारी कमंचारियों के बीच 
एक दूसरे को समभने की भावना और दालमेल पैदा करना, कार्यो तथा 
जिम्मेदारियो का स्पष्ट निर्धारण, और सरकारी तथा गे रसरकारी कमंघारियो 
की योग्यता में निरन्तर वृद्धि करना, और 


(0) समुदाय में मेलजोल झौर स्वयं अपनी तथा परस्पर एक-दूसरे की सहायता 
की भावना । 


2... श्रव तक प्राप्त सीमित अनुभव के आधार पर पचायती राज संस्थाप्ो के प्रभाव- 
छाली और सफल कार्य सम्पादन के लिए निम्न सुझाव दिए जा रहे हे : 


() उच्च स्तरों पर सस्थाओ्रो का विकास करते हुए ग्राम स्तर पर ग्राम सभा 
और पच्चायत के कार्य पर सब से अधिक जोर दिया जाना चाहिए; 

(2) जिला स्तर के प्राविधिक अफसरों को, खण्ड विकास अफसरों और पंचायत 
समितियों को अपदी सलाह और सहायता उपलब्ध करानी चाहिए; 

(3) एण्ड में विस्तार अफसरों को खण्ड विकास अफसर के नेतृत्व में मिल कर 
काम करते रहना चाहिए भौर उन योजनाओ के तैयार करने में सत्रिय रूप 
से भाग, लेना चाहिए जिन पर पंचायत समिति विचार करदी है; 
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(4) अच्छी तरह सोच कर बनाई गई खण्ड योजनाओं को व्ैयार करने और 
कार्या त्वित करने पर जोर दिया जाना चाहिए; हि 

(5) राज्य स्तर पर प्राविधिक विभागों द्वारा पचायती राज की संस्थाओं का 
पयप्रदर्श न; और 


(6) जिलाधीश (कलक्टर) को इस बात का ध्यान रसना होगा कि जिला स्तर 
पर जिला परिपद तथा विभिनन क्षेत्रों के प्राविधिक अफसरों के बीच समत्वय 
हो तथा प्राविधिक अफसरों एवं सण्ड स्‍तर पर पचायत्॒ समितियों तथा 
विस्तार अफसरों के वीच घनिप्ठ सम्पर्क हो और राज्य स्तर के विभागों से 
प्राविधिक परामर्श गौर पथप्रदर्शन मिरनन्‍्तर प्राप्त होता रहे। उसे छोकतानिक 
सस्याझ्रो की और सार्वजनिक सेवामों की सहायता करनी चाहिए ताकि वे 
रोजमर्रा के काम में और प्रशासनिक सम्बन्धों मे ठीक प्रकार की परम्पराप्रों 
का विकास कर सकें | 

8... पंचायती राज की स्थापना से जिला प्रशासन को पुन संगठित करने का और वडा 
सवाल पैदा होता है। कई जिलो मे निम्न समठन समानान्तर रूप से कार्य कर रहे है 
जिनके क्रियाकलाप में अधिफाशत. कोई समन्वय नहीं है : 
(१) राजस्व प्रसाशत जो कुछ विशिष्ट विकास कार्यो की देखभाल करता है जैसे 
कि तकावी, ऋण, वसूली भ्रादि; 

(४) जिला, ताल्लका और भ्रन्‍्य स्तरों पर स्थापित विकास विभाग; 

(7) सामुदायिक विकास संगठन जिनमें खण्ड श्फसर झौर ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता 
है, श्रौर जो ग्राम स्तर पर पचायतों और सहकारी समितियों से सम्बन्धित 
है; और 

(५) स्थानीय बोर्ड (जहा ये अभी तक खत्म नहीं किए गए हे ) । 

अ्रब कुछ हद तक वेज्ञानिकन दथा कार्यो तथा सम्बन्धो की नई परिभाषा करना 

जरूरी हो गया है। 


कपम्रजोर वर्ग और रोजगार की समरया 
9... ग्रामीण अर्धव्यवस्था के अन्तर्गत विकास के अधिक व्यापक दृष्टिकोण से कमजोर 
वर्गों के कल्याण की समस्या पर विचार किया जाना चाहिए क्योकि एक तरह से ग्राम समुदाय 
का अधिकाश भाग ऐसे लोगों का है जिन्हे झ्राथिक दृष्टि से कमजोर कहा जा सकता 
है | कम आय, कम उत्पादन और निरन्तर बने रहने वाले रोजगार का ग्रभाव--ये वर्तमान 
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुख्य कमजोरियां हे । जब तक कि समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था 
का काफी श्ीघ्रता से विकास व हो तब तक ग्राम समुदाय की अथवा उसके कमजोर वर्गों 
की समस्या का सुलभाना कठिन है। इसलिए मुस्य उद्देश्य यह रहा है कि एक भ्रधिक 
उत्पादक कृषि अर्थव्यवस्था का निर्माण क्रिया जाए और गावो में बहुत बड़ी संव्या में 
कृषि-भिस्न धन्धो को व्यवस्था की जाए जिससे कि उत्तादन और रोजगार मे बृद्धि हो । 
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इसके साथ ही समस्त क्याक्लाप में कम रियायत प्राप्त बयों की आवश्यकताओं वी शोर 
और अ्रधिक ध्यान दिया जाना चाहिए । 


0... सामुदायिक विकास बौर ग्रामदान झ्राद्दोलनों के कुछ सामान्य उद्देह्य है जिनमें 
ग्राम समुदाय द्वारा अपने समस्त छोपो के कल्याण, रोजगार और झाजीबिका की जिम्मेदारी 
की स्वीकार करना सम्मिलित है। गाव के कमजोर वर्णों की दृष्टि से यह वात सत्र से अधिक 
महत्व की है ॥ 

].. छण्ट संगठन, भूमि सुघार कानून को लागू करने में सहायता देकर उपयोगी सेवा 
कर सता है। यह कानून सार्वजनिक मत तेयार करके और लोगी को उनके अधिवारो 
और दायित्वों के बारे में शिक्षा देकर पहले हो दनाया जा चुका है ॥ जनता के कमजोर 
वर्गों के दात्मालिक लाभ के लिए खण्ड समठन जो श्रन्य कार्य कर सबता है, वे ये हे: 
गांवों में सहायक रोजगार बढाना, ग्रामीण उद्योगों और ग्रामीण कारीगरों का उत्पादन 
बढ़ाना, श्रमिकों की सहकारी समितियों का सगठन करना और क्षेत्र के जनशकित सम्बन्धी 
साधनों के यथाउम्भव पूर्ण उपयोग को बढ़ाना) जिस ग्राम निर्माण कार्यक्म से तीसरी 
योजना के अन्तिम वर्ष तक विशेपत इपि के मन्‍्दे मौसम में लगभग 25 लाख व्यक्तियों वो 
रोजगार के अवसर प्राप्त होगे वह एक बड़ी हृद तक सामुदायिक विकास संगठनों द्वारा 
कार्पान्वित किया जाएंगा । यह कार्वेक्रम पहले उन क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाएगा जहां 

बहुत अधि आवादी है झौर काफी अड्धं-रोजगार की स्थिति है ओर वाद में अन्य क्षेत्रों में 
भी यह कार्यक्रम लागू क्या जाएगा । 


५ सहकारिता 


सहकारिता और योजनावद्ध विकास 

समाजवाद और लोक्तज के मूल्यों पर आधारित एक योजनावद्ध अर्थव्यवस्था में 
सहकारिता आधिक जीवन की अनेक झाखाओं के, विश्येपत कृषि और छोटे सिंचाई कार्य, 
छोटे उद्योग, प्रोसेसिग, क्रय-विक्रय, विवरण, आपूर्तिया, गांव में विजली लगाना, मकात और 
निर्माण तथा स्थानीय समुदायों के लिए आवश्यक सुविधाओं की ध्यवस्था सम्बन्धी संगठत 
का मुख्य आषार हो जानी चाहिए। मब्यम और वे उद्योगों और यातायात में भी अधिकांश 
क्रियाक्लाप सहकारी आधार पर किए जा सकते है । इस प्रकार क्षीज्रता से विकसित होने 
वाला एक सहवारी क्षेत्र, जिसमें दिसाल, मजबूर और उपभोवता वी आवश्यकताओं पर 
विशेष बल दिया गया हो, सामाजिक स्थिरता, रोजगार के अवसरो में दिस्तार और झी घता 
से झ्राथिक विकस के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक कारण वन गया है । 
2 भारत के सामाजिक और आ्ाथिक ढाजे के पुननिर्माण के लिए आर्थिक विकास और 
सामाजिक परिवर्तन, ये दोनों ही समान रुप से महत्वपूर्ण तत्व है । सहकारिता अर्थव्यवस्था 
में बुनियादी ढग के परिव्तंत लाने के लिए सुख्य सावनों में से एक है। जैसा कि दूसरी 


9 


योजना में कहा गया था, किसी ऐसे देश में, जिसके आर्थिक ढाचे की जड़ें यावों में हों, सह- 
कारिता केवल सहकारी आधार पर संग्रठित कुछ क्रियाकलाप-मात्र नही है, बल्कि यह उससे 
कही अधिक बड़ी चीज है। बुनियादी तौर पर इसका उद्देश्य एक ऐसी योजना बनाना 
है, जिससे एक सरकारी सामुदायिक संगठन की स्थापता हो और जिसमें जीवन के सब 
पहलुओं का समावेश हो । खास तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था मे सहकारिता उत्पादन 
का स्तर बढाने, प्रौद्योगिकी में सुधार करने भर रोजगार बढाने का मुख्य साधन है, जिससे 
समुदाय के प्रत्येक सदस्य की बुनियादी आावश्यकताए पूरी हो सकें । 

है: ग्राम स्तर पर सहकारिता का अर्थ यह है कि समूचे ग्राम के सर्वसामान्य हित की 
दृष्टि से भूमि तथा अन्य साधनों श्रौर विभिन्‍न सेवाओ का विकास किया जाए श्रौर भ्रपने 
समस्त सदस्यों के प्रति ग्राम समुदाय मे निरन्तर बनी रहने वाली दायित्व की भावना पैदा 
हो । यह सोचा गया है कि एक और अधिक बडी सहकारी ग्रामीण भ्रर्थ-ब्यवस्था के श्रंग के 
हूप में नीति का व्यापक ध्येय यह होना चाहिए कि कृषि तथा ग्रामीण जनता के कल्याण से 
घनिष्ठ रूप से सम्बद्ध कई अन्य आथिक और सामाजिक संगठनों की प्रारम्भिक इकाई के 
रूप में ग्राम का विकास किया जाए। इसके साथ ही कारीगर तथा अन्य व्यक्ति श्रपने 
सामान्य हितों की दृष्टि से सरकारी सघ बनाएगे, जो उनकी विद्येप आावश्यकतामो की पूर्ति 
करेंगे । भूमि सुधार और ग्राम तथा छोठे उद्योगो के लिए कार्यक्रम पंचायतों का विकास, 
सामुदायिक विकास में समुदाय के दायित्वों तथा कार्यो पर बुनियादी तौर पर दिया गया 
जोर, थे सभी बाते इन्ही दिशाओ्रो मे सकेत करती है । धीरे-धीरे कृषि सम्बन्धी ग्राधार 
के दृढ़ हो जाने पर तथा ग्रामीण क्षोत्रो के व्यावसायिक ढाचे को और अधिक क्षेत्रों में 
क्रियाकलाप के लिए निरंतर और अधिक संख्या में सरकारी समितियों के संगठन की आाव- 
इ्यकता होगी। सामाजिक और झ्राथिक परिवतंन की प्रक्रिया के तेज हो जाने पर झौर 
ग्राम समुदाय द्वारा कुशलता और उत्पादन के उच्च स्तर प्राप्त कर लेने पर सहकारिता को 
और अधिक बडी और पेचीदा मागो की पूर्ति करनी होगी। नई आ्रावश्यकताओो एवं 
संम्भावनाओं के झनुकूल सहकारी सगठनो के विभिन्न स्वरूप विकसित होते रहेगे । 

4. तीसरी योजना मे सहकारिता के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था की 
गई है, जब कि दूसरी योजना में 34 करोड रुपये के प्रत्याशित व्यय की व्यवस्था गई थी। 


सहकारी उधार ऋण 
5 मं सहकारी उधार ऋण विषयक समिति के भ्रस्तावों पर विचार करके राष्ट्रीय विकास 
परिषद ने यह सामान्य नियम बनाया है कि ग्राम समुदाय को प्रारम्भिक इकाई भानकर 
उसके आधार पर सहकारी समितियों का सगठन किया जाना चाहिए । किन्तु यह बात 


स्वीकार कर ली गई है कि जहा गाव बहुत छोटे हों, वहा सुचारु रूप से कार्य सचालन के 
लिए सहकारी समिति सगठित करने के निमित्त गादो की सख्या मे वृद्धि की जा सकती है । 
उद्देश्य यह होना चाहिए कि कार्य ठीक रूप से किया जा सके और गाव की आवश्यक न्यूनतम 
सख्या सम्मिलित की जानी चाहिए, जिससे सहकारी समितियां ठोक प्रकार से कार्य कर सकें 
और उनमें सहकारिता के आवश्यक दत्व, जैसे स्वयंसेवी आधार, तिकट सम्पर्क, सामाजिक 
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घनिप्ठता और पारस्परिक दायित्व का वातावरण कायम हो सके ! किस्तु गांवों 58॥ 
सस्या में यह वृद्धि एक निश्चित अधिकतम हद ही होनी चाहिए, अर्थात 3,000 से भ्रधिक 
लोगो (600 परिवार या लगभग 500 कृपक परिवार) वी वृद्धि नहीं होनी चाहिए और 
वे हेडववार्टर गाव से 3 या 4 मील ये अधिक की दूरी पर नहीं होने चाहिए। यद्यपि 
एक प्रारम्मिक गांव सोसाइटी के लिए 3,000 लोगों की संस्या साधारणतया बहुत गधिक 
है, फिर भी सहकारी समितियों के संगठन और प्राकार के बारे में अयुव्तिसंगत ढंग के क्डे 
नियम बनाना वाध्चनीय नही है । इस व्यापक ढाचे के अन्तर्गत सहकारी समितियों वो स्वयं 
ही विकसित होने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। संगठन की इस योजना में उपयुक्त 
परिस्थितियों में शाज्य द्वारा हिस्सा-पूजी में शरीक होने के लिए भी व्यवस्या की गई है। 
प्रारम्भिक समितियों और केन्द्रीय वेंको के कोष में एकमुश्त रकमे देने के भी प्रस्ताव है. 
जिससे सहकारी समितिया सब प्रकार के किसानो को सदस्य बना सकें और उत्पादन की 
भावश्यकताओं तथा उनवी न्दायग्री की क्षमता के आधार पर उन्हे उघार ऋण की पर्याप्त 
सुविधाए दे सके । प्रारम्भिक समितियों को 3 से 5 दर्प तक की झवधि के लिए अधिक से 
अधिक 900 ₹० के प्रबन्ध अनुदान भी दिए जाते हे । 

6. पहली दो योजनाओ की अ्रवधि मे प्रारम्भिक कृषि उधार ऋण समितियों की 
सस्‍््या 05 लाख से बढ कर लगभग 2.0 लाख हो गई है और उनकी सदस्यता 44 
लाख से बढ कर लगभग | करोड 70 लाख हो गई है और इनके द्वारा दिए गए ऋण 
लगभग 23 करोड रु० से बढकर लगभग 200 करोड रु० हो गए है। तीसरी योजना में 
प्रारम्भिक कृषि उधार ऋण समितियों की सख्या बढ़कर लगभग 2 लाख 30 हजार, 
सदस्यता 3 करोड 70 लाख (इृपको का 60 प्रतिशत) हो जाएगी और छोटे त्तथा मध्यम 
ऋष देने का वाधिक स्तर 530 करोड तथा दीघेकालीन ऋण (रकम बकाया) 50 
करोड़ रुपया हो जाएगा। जहा-जहां सहकारी आन्दोलन कमजोर है, वहा इसे मजबूत बनाने 
ओर इसका सगठन करने एर तीसरी योजना में काफी जोर दिया गया है श्वौर लगभग 52 
हजार प्रारम्भिक समितियों को मज़बूत बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसके झतिरिकत 
दूसरी योजना में लगभग 42 हजार समितियों को पुन. सगठित किया गया था। इने लक्ष्यों 
को निर्धारित करने में मुख्य वात यह रही है कि तीसरी योजना मे और अधिक कृषि 
उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किए जाते बाले प्रयत्नों को पूरा बल मिले । 


सहकारी क्रप-विक्रय 
5 दूसरी योजना की अवधि में 869 प्रारम्भिक त्रय-विक्रय समित्तियो की सहायता 
की गई। तीसरी योजना मे 600 और प्रारम्भिक त्रय-वित्रय समितियों की स्थापना हो जाने 
के बाद देश की 2,500 मण्ियों में से प्रत्येक में अथवा प्रत्येक के पास एक ऋष-विक्रम समिति 
हो जाएगी । कृषि पैदावार के विक्रम के भ्रतिरिक्त क्रय-विक्रय समितिया कृषि के छिए 
आवश्यक सामान के वितरक के रुप में भी कार्य करती हे । इसके लिए प्रयत्त किए जाएंगे 
कि सहवारी समितियां बिली के योग्य फालतू खाद्यान्तों और व्यावसायिक फसलों का भी 
काये अधिक से अ्रधिक परिमाण में करें । कय-विक्रय समिति[ कुछ मुख्य समस्याएं ये की 


है] 
5 
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हे--पर्याप्त वित्त प्राप्त करना, प्रबन्ध में सुधार करना और अपने सदस्यों से निरब्तर 
समर्थत प्राप्त करवा । मूल्य को स्थिर करने वाली नीतियो के परिणामस्वरूप ऋय-विक्रय की 
सहकारी समितियों के विकास और उधार ऋण में विस्तार के लिए बडी सहायता मिलेगी। 
8. क्रय-विक्रय के कार्यक्रम के साथ गोदामों के कार्यक्रम का बडा घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
दूसरी योजना के भ्र्त तक मण््डी केन्द्रों मे लगभग [,670 और ग्रामीण क्षेत्रों मे 400 
गोदाम स्थापित किए जा चुके थे । तीसरी योजना में 990 अतिरिवत गोदाम मण्टडियों में 
श्र 9,200 भोदाम ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे । 


सहकारी प्रोसेसिंग 

9. ग्रामीण आय बढाने और उत्पादन के लिए सहकारी उत्पादन का विकास भ्रत्यन्त 
आवश्यक है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले मे सहकारी पहलुझ्नी की दृष्टि से ग्रामीण आथिक 
ढाचे को सुदृढ़ बनाने के लिए भी यह आ्रावश्यक है । 960-6] में 30 सहकारी चौवी 
कारखाने उत्पादन काये कर रहे थे, और तीसरी योजना में च।नी कारखानों की प्रगति को 
प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के, अनुसार ऐसे भोर 25 कारखाने स्थापित किए जा 
सकते हे । 

दूसरी योजना में चीनी कारखानो के ग्रतिरिवत 378 सहकारी प्रोस्ेसिग एककों को 
सहायता की गई | तीसरी योजना के लिए बनाए गए कायंत्रमों में 783 सहकारी श्रोसेसिंग 
एककों की स्थापना सम्मिलित है, जिसमे 48 कपास को सफाई करने और गाठें बाधने के 
संयंत्र और 36 चावल मिलें और 29 पटसन के कारखाने, 33 तेल मिलें, 63 मूगफलोी 
कारखाने, 77 फल-डिब्वावन्दी एकक, 4]] धान कूटने की मिलें और 86 अन्य एकक होंगे। 
0. योजना में चीनी को छोड वर ग्रन्य प्रोसेसिय एक्को के संगठन के बारे में दो- 
तरफा दृष्टिकोण रखा गया है | पहला यह कि उद्योग की प्रत्येक शाखा मे एकको की सस्या 
के बारे मे कार्यसम बनाए जाने चाहिए। इस योजना के अन्तयंत सहकारी क्षेत्र का कितना 
विकास किया जाए. इसका निर्णय व्यापक बातो के श्राधार पर किया जाना चाहिए। विशिष्ट 
कार्यक्रम कार्यान्िवित करने के लिए सयत्रो के नमूने, पूजी निवेश के अनुमान और कार्यान्वयन 
लागत तथा अन्य प्राविधिक सामग्री आसानी से उपलूब्ध होनी चाहिए। सहकारी चीनी 
कारखानों की भाति प्रन्य प्रकार के उत्पादन एकको की वित्तीय सहायता के लिए प्रबन्ध 
किए जाने चाहिए । इस पृष्ठभूमि में विभिन्‍न क्षेत्रो के व्यक्तियों और संहकारी समितियों 
से निश्चित प्रस्ताव मगाए जा सकते हे। यदि आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हो, तो व केवल 
नए एकको की दृष्टि से सहकारी प्रोसेसिय के विकास का बडा भारी क्षेत्र है, बल्कि जो 
एकक निर्ज, व्यक्तियों के स्वामित्व में हे, उनका सहकारी आधार पर पुनर्गठन करने के लिए 
भी बडा भारी क्षेत्र है । व्यापक बातो पर विचार करते हुए यह पिछला पहलू बड़ा महत्व- 
पूर्ण है, बयोकि, सावंजनिक नीति का उद्देश्य यह है कि निजी श्राधार की बजाय सहकारी 
आधार पर प्रोसेसिग उद्योगो के संग्रठव में परिवर्तत किया जाए और यह पहलू इसलिए भी 

महत्वपूर्ण है, क्योकि बहुत्त से उद्योगों में इस समय या तो अतिरिक्त क्षमता है या उनकी 

वर्तमान क्षमता को बढाने का केवल सीमित छेन है ) 
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], .. पहली और दूसरी, दोनो ही योजनाओं में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुतसंगठित 
करने में सहब्परी खेती का जो योगदान हो सकता है, उस पर वल दिया गया था। दूसरी 
योजता मे यह लक्ष्य रखा गया था कि ऐसे आवश्यक कदम उठाए जाएगे, जिनसे सत्तारी 
खेती के विकास के लिए सूदृढ़ आधार प्राप्त होगे, जिससे कि 0-]5 वर्षों की अवधि में 
ग्रधिकाश क्ृपि भूमि में सहकारी श्राधार पर खेती होने लगेगी ॥ आवादी वी वृद्धि तथा 
कृषि उत्पादन मे और ग्रामीण रोजगार में छीघ्रता से वृद्धि करने की आवश्यकता के कारण 
यह आवश्यक है कि समूचे देश में सहकारी आवार पर खेती का विकास करने के लिए गौर 
ग्रध्िक प्रयत्न किए जाए और विशेषत- दूसरी योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जाएं । 
मुख्यत, सहकारी खेती का विकास सामान्य हुपि प्रयत्व की सफलता के परिणामस्वरूप होगा 
अर्थात सामुदायिक विकास आन्दोलन, उधार ऋण, क्र-विक्रप, वितरण भौर प्रोसेटिंग मे 
सहकारिता की प्रगति, ग्रामीण उद्योग की उन्‍नति तथा भूमि सुधार के उद्देश्यों की पूर्ति के 
द्वारा होगा। ग्रामीण प्रगति में सहकारी खेती का योगदान तभी महत्वपूर्ण होगा, जब वह 
ईमानदार स्थानीय नेताञ्रो के ग्रधीत एक स्वथवसेवी जन झ्ान्दोलन के रूप में विकसित हो 
और आम के स्तर पर सामुदायिक विकास तथा सहकारिता वी एक युक्तियुवत परिणति 
हो । यदि सामुदायिक विक।|स का दृष्टिकोण मौजूद हो, और ग्राम समुदाय अपने स्व सदस्यो 
की खुशहाली की जिम्मेदारी स्वीकार कर ले, तो सहकारी खेती की मुख्य समस्याएं केवल 
प्रबन्ध सम्बन्धी, प्राविधिक और शैक्षणिक रह जाएगी | 


]2.,. सहकारी खेती के सम्बन्ध से कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर 
सितम्बर 960 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने सहकारी कृपि समितियों के सगठन सम्बन्धी 
व्यापक सिद्धान्तो को तथा उन्हे दी जाने वाली सहायता को स्वीकार कर लिया था। 
सहकारी खेती के विकास के लिए सगठत का जो सामान्य स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, उसके 
अस्तर्तत इस सिद्धान्त पर जोर दिया जाता है कि सहकारी खेती एक स्वयसेवी झ्रास्दोलन है, 
और इसलिए किसी सहकारी खेती समिति में सम्मिलित होने के लिए दिसी भी किसान 
को मजबर करने का कोई सवाल नही होना चाहिए । इस स्वरूप में इन सवालों के प्रति जो 
दृष्टिकोण है, उसका सकेत किया गया है--सहकारी खेती का प्लाकार, प्रारश्भिक योजनाओं 
में राज्य के शामिल होने का आधार तथा सहकारी खेती योजना के अन्य सगठन सम्बन्धी 
और आशिक पहलू | प्रारम्भिक योजनाओो के रूप में 3,200 सहकारी खेती समितिया 
स्थापित करने का विचार है ! लगभग प्रत्येक जिले मे ऐसी [0 समितिया होगी | सहकारी 
खेती के विकास कार्यक्रम की यह पहली अवस्था होगी । ज्यो-ज्यों योजना में प्रगति होगी, 
प्रारस्भिक क्षेत्रों तथा अन्य स्थानों पर प्राप्त व्यावहारिक अनुभव की दृष्टि से सहकारी खेती 
को बढ़ावा देने'के लिए भ्रौर झ्रधिक व्यापक कार्यकम बनाए जाएंगे, ऐसी झाश्ा है। सहकारी 
लेती के विकास में और झ्रधिक उत्नति हो जाने पर ऐसे अतिरिवतत साधनों को उपलब्ध 
करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, जो इस प्रयल को सफल बनाने के लिए 
आवश्यक हें । 
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83. सहकारी खेती के विकास में सामान्य पथ-अ्रदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय 
सहकारी खेती सलाहकार बोर्ड स्थापित किया गया है। 


उपभोवता सहकारी समितियां 

]4.. 959-60 में 7,68 प्राथमिक दुकाने थी, जिनमें सदस्यता लगभग |4 लाख 
थी और जिनको कुल प्रदत्त पूंजी 2.4 करोड़ रु० थी। इन ढुकानो में से एक तिहाई से कम 
मुनाफे पर चल रही थी । तीसरी योजना के कार्य्रमो में अस्थायी तौर पर 50 थोंक और 
2,200 प्राथमिक उपभोवता दुकानों की सहायता करने के लिए व्यवस्था की गई है। किन्तु 
इन लक्ष्यों पर उपभोक्ता सहकारी समितियों विषयक समिति की हाल की रिपोर्ट को ध्यान 
में रखते हुए और भ्रधिक विचार करने की आवश्यकता होगी । ये उपभोक्‍षता दुकाने न 
केवल फुटकर मूल्यों को स्थिर करने में बल्कि खाद्य वस्तुओं मे मिलावट को रोकने मे भी 
ग्रत्यन्त सहायक सिद्ध होगी । 


औद्योगिक सहकारी समितियां 

१5... भ्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास तथा उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र के निर्माण, इन 
दोनों प्रकार के कार्यो के लिए औद्योगिक कार्यों में औद्योगिक सहकारी समितियों का एक 
बहुत बड़ा योगदान है । करघा उद्योग, नारियल जटा उद्योग तया कुछ ग्राम उद्योगों से 
औद्योगिक सहकारी समितियों को पर्याप्त सफलता मिली है । पिछले दो या तीन सालों में 
कई रियायतें और सुविधाएं दी गई है, जिनके परिणामस्वरूप सगठन के एक सामान्य रूप 
में औद्योगिक सहकारी समितियो के विकास को भ्रोत्साहन मिलना चाहिए । इन सुविधाओ्रो 
को औद्योगिक सहकारी सप्तितिया बनाने में प्रभावशालों रूप से प्रयुवत करना चाहिए। 
तीसरी योजना में इस दिज्ञा में और भी अ्रधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता है। 


श्रसिक और निर्माण सहकारी समिति 
6. तीसरी योजना में स्वयंसेवी सग्रठनों के साथ-साथ निर्माण कार्य करने के लिए 
यह झावश्यक है कि श्रमिक सहकारी समितिया एक बड़ा पार्ट अदा करें। 


श्रप्िक और तिर्माण सहकारी समितिया तथा स्वयसेवी सगठनो को ये चीजे बनाने 
का कार्य सौपा जा सकता है --सिंचाई तथा बाढ नियन्त्रण योजनाओं से सम्बद्ध सब प्रकार 
की मिट्टी से बनाई जाने वाली चीजें और सामान्य राजगीरी की चीजे, मामूली सरकारी 
इमारते जैसे होस्टल, स्कूल के भवन तथा पत्थर और रेत आदि इमारतती सामान की बड़ी 
मात्रा में झापूर्ति । सच्ची श्रसिक सहकारी समितिया और ऐच्छिक सगठन इस प्रकार के 
कार्य कर सके, इसके लिए कुछ आवश्यक प्रशासकीय शर्तों का पालन करना होगा । योजना 
में इसका सकेत किया गया है और उद्देश्य यह रखा गया है कि विकास कार्य करने और 
मुख्यतः सरकारी विभागों, पचायत समितियों और पंचायतो द्वारा किए जाने वाले निर्भाण 
द्वारा रोजगार दिलाने के महत्वपूर्ण साधनों के रुप में श्रमिक सहकारी समितियों और 
ऐच्छिक संगठनों का निर्माण किया जान चएहुए | एक बार शुसे संगठनों की स्थापना हो 
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जाने के बाद उनके कार्यक्षेत्र को बहाने ग्रौर समुदाय तक उतके लाभों को पहुचाने की नई 
सभावनाए पैदा हो जाएगी । 


आवाध सहकारी समित्तियां 

47.. ग्रामआवास योजना के अन्तर्गत चुने हुए गांवों में ईटें, दरवाजे, सिडकियां तया प्रल 
आवश्यक चीजे बनाने के लिए शझरवास समिनिया सगठित करने की व्यवस्था वी गई है। इसे 
प्रकार कम झाय वाले लोगो के लिए आवास योजना वया शहरों में चालू की जाने वाली 
अन्य योजनाशो के अन्तर्गत सहकारी समितियों को ग्रनुझूल शर्तों पर या तो जमीन दी जाती 
प्रथवा निजी जमीन प्राप्त करने मे सद्यायता दी जाती है। इन विभिन्‍न व्यवस्पामों हा 
सोह्देश्य रुप से तथा एक निरन्तर गतिशील नीति के रूप में प्रयोग करने की ग्रावश्यकता है, 
जिसमे कि शहरों झौर गावो, दोनो में ऋवास तथा जीवन सम्बन्धी परिस्थितियों में पर्याप्त 
सुधार किया जा सके । 


अन्य ऋण भिन्‍य सहकारी समितियां 

8 ऊपर जिन विभिन्‍न प्रकार की सहकारी समितियों की चर्चा की गई है, उनके 
अतिरिक्त गर्ना आपूर्ति समिदिया, दुग्ध आपूर्ति समितियां, मछनी पालन समितियां श्रादि का 
भी उल्लेख कर देना चाहिए, जिनको सदस्य सख्या ]959.60 में क्रमशः 23 लाख 40 
हजार और 2,33,000 और 2,20000 थी । दूसरी योजना के अन्त तक 6 कोल्ड 
स्टोरेज स्थापित किए गए थे और तीसरी बोजना में 33 और स्थापित किए जाएगे। तीसरी 
योजना में मछली पालन तथा दुग्ध उद्योग के बडे कार्यक्रम सम्मिलित हे। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हें 
जिनमें सहकारी क्रिया-कज्ञाप के विकास के लिए पर्याप्त गुजाइश है । पढे लिखे बे रोजगार 
व्यक्तियों को नए ग्रवसर प्रदान करने के साघनो के रूप में यातायात सहकारी समितियों को 
भी प्रोत्साहन देना चाहिए । केन्द्रीय सरकार ने एक समिति नियुक्त की है, जो इस बात १९ 
विचार कर रही है कि आदिम जाति क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों 
के अनुकूल सहकारिता को बढावा देने के लिए क्या-क्या प्रणालियवा और कानून बनाते 
चाहिए | इन क्षेत्रो में, विशेषत कल क्षेत्रों में, कार्य करने तथा परम्परागत धन्ध्रों का विकास 
करने के लिए सहकारी समितिया बनाने की काफी गुजाइश है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों 
के बहुत से नए-नए क्रिया-कलापो को करने के निमित्त सहकारिता के सिद्धान्त का विस्तार 
किया जा सकता है । 


सहकारिता का प्रशिक्षण और प्रशासन 
9. तीसरी योजना के लिए राज्यो ने जो कार्यक्रम बनाए है, उनमें अन्य बातें भी 
सम्मिलित हूँ : कनिष्ठ सहकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए 3 और स्कूलों वी 
स्थापने[ तथा परिगामी दलो के द्वारा सहकारी समितियों के सदस्थो की शिक्षा की योजना की 
जारी रखता | सहकारी प्रशिक्षण विपयक अध्ययन दल ने अभी हाल में अपने प्रस्ताव 
प्रस्तुत किए है, जिनमें मध्यवर्तों कर्मचारियों के प्रश्चिक्षण केन्द्रो वी सख्या को ]5 से बढ़ाकर 
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20 करने का प्रस्ताव है। इस दल की इस तथा अन्य सिफारिश्ञों पर इस समय विचार 
किया जा रहा है । 

दूसरी योजना में राज्य सहकारी विभागों को सुदृढ बनाने के लिए कारंबाई की 
गई है। इस कार्य के लिए तीसरी योजना में भी व्यवस्था की गई। 
20. ग्रामीण क्षेत्रों में भरपुर विकास का आयोजन करने तथा उसे क्रियान्वित 
करनें में पंचायती राज की सस्थाओं और सहकारं सगठनों का एक पूरक दायित्व है और 
उन्हे प्रत्येक पपर पर धनिष्ठ रूप से सहयोग वरना चाहिए। जिला परिपदों, पंचायत 
समितियों और ग्राम पचायतो को सहकारी समितियों के विकास को बढ़ावा देना चाहिए 
और सामूहिक प्रयत्त तथा क्षामाजिक जिम्मेदारी का वातावरण तैयार करना चाहिए, क्योंकि 
ये चीजें प्रत्येक स्तर पर सहकारी समितियों के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए भ्रावश्यक 
है । सहकारी सगठनों के सम्बन्ध में नियामक अधिकार तो सरकार के पास ही रहने चाहिए, 
किन्तु उनमें से कुछ भ्रधिकार निरन्तर संघीय सहकारी संगठनों को सौंपे जा सकते हे । 
इनसे अपने श्लापको स्वयं विभित करने में इस आन्दोलन को सहायता मिलेगी औौर 
स्थानीय नेतृत्व को भी बढ़ावा मिलेगा । 

सहकारिता जबता का ही एक आज्दोलन है, इसलिए सहकारिता के विकास के लिए 
साहस और श्रान्दोलन के कार्य को नियमित करने की जिस्मेदारी निरत्तर सहकारी संस्थाओं और 
उनके उच्चतर संघीय सगठनों पर ही डाली जानी चाहिए । इस सम्बन्ध में सहकारी 
क्रिया-कलाप के सभी क्षेत्रों में कुशल संघीय संगठनों के निर्माण करने का कार्य बड़ा 
महत्वपूर्ण हो जाता है। इन सगठनों की स्थिति बढ़ने पर उन्हे और अधिक अधिकार सौपे 
जा सकते है तथा विभागीय मशीनरी का कार्यक्षेत्र घट कर केवल कुछ न्यूनतम अ्रयुविहित 
कर्तव्यों का निष्पादन मात्र रह जा सकता है। ये भ्रनुविहित कर्तव्य ये हे--पंजीकरण, लेखा 
परीक्षण, भगड़ो का निबटारा करना और निरीक्षण | सहकारिता, सहकारी प्रशिक्षण, शिक्षा प्रौर 
प्रचार सम्बन्धी विकास कार्य सहकारी सघों के विशेष श्रधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत है। राज्य 
तथा जिला स्तरों पर सहकारी सघो को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिए और उन्हे इन दायित्वो 


का पालन करने में सहायता दी जानी चाहिए तथा निचले स्तर से एक मजबूत संघीय 
ढाचे का निर्माण किया जाना चाहिए। 


५] भूमि सुधार 
तीसरी योजना के उद्दे इय 


भूमि सुधार कार्यक्रमों के, जिन्हे पहली ओर दूसरी योजनाझों में विशेष महत्व दिया 
ग़मा था, दो विशिष्ट उद्देश्य हे। एक तो यह कि पुराने जमाने से विरासत में मिल्े खेती- 
बाड़ी के ढाचे के कारण खेती की पैदावार बढाने मे आते वाली रुकावटों को हटा दिया 
जाए। इससे ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न करने में सहायता मिलती है, जिनमें कृषि की 
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अर्थव्यवस्था का विकास झीघ्रलापूर्वक हो, किसान अधिक कुशलता से खेती करने लगें 
और खेती की उत्पादकता बढ जाए । दूसरा उद्देश्य यह है कि इृपि व्यवस्था में से सामाजिक 
शोषण और अन्याय को निकाल दिया जाए और जमीन जोतमने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदात 
की जाए तथा इस प्रकार गाव के सब लोगो को यह विश्वास दिला दिया जाएं कि सबका 
दर्जा बरावर का है और सव को आगे बढ़ने का एक सा मौका मिल सकता है ।- 

2. ये उद्देश्य पूरे करने के लिए प्रधानतया ये उपाय किए गए थे--() विचौलियो 
या लगान उगाहने वाछो की समाप्ति, (2) जमीन के कानूनों मे सयोधन, जिसमें लगात 
को नियमित करना व कम करना, काइत की सुरक्षा तथा अन्त मे किसानों को भूमि की 
मालिकी देता शामिल है, भौर (3) जोत की अ्रधिकृतम सीमा निर्धारित करना। यह 
प्रनुभव किया गया कि झ्राजकल खेती की जमीन का जैसा वितरण है तथा छोटी-छोटी 
आराजियो की बहुतायत है, उसके रहते हुए, एक नियत परिमाण से अधिक जमीत भूमि- 
हीनो में वाठ देने का निश्चय कर लेने पर भी वाटने के लिए फालतू जमीन बहुत प्रधिक 
नहीं मिलेगी। फिर भी, सोचा गया कि सहकारिता पर आधारित प्रगतिशील ग्रामीण 
अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए उक्त विपमता का निवारण एक आवश्यक शर्ते है । 
यहां यह भी जोर देकर बतला देना श्रावश्यक है कि जिन सिद्धान्तों के झ्राधार पर 
भूमि सुधार की योजना बनाई गई है, उनका प्रयोजन भूमि पर आश्चित लोगो के विभिन्‍न 
वर्गों का पुनगर्ठंन कर देना ही नही है, अपितु वे एक व्यापक्त सामाजिक और झ्राथिक 
विचारधारा के भाग हे और उन्हे योड़ा-बहुत देश की अर्व्यवस्था के श्रत्येक अंग पर लागू 
करना होगा । 

3. एक के वाद दूसरे राज्य में भूमि-सुधार सम्बन्धी कानून बन जाने के बाद से भूमि 
सुधारों की भ्रावश्यकता तथा उससे जिन उद्देश्यों की पूति की अपेक्षा की जाती है, उन्हें 
ग्रधिक भ्रच्छी तरह समभा जाने छगा है। अनेक कारणो से भूमि सुधारो का प्रभाव उतदा 
नहीं पड़ा है, जितना पढने की आज्ञा की गई थी। यह वात वहुत ही कम समझी गई है 
कि भूमि सुधार एक सचेष्ट विकास कार्यक्रम भी है। यह भलीभाति अनुभव नही किया 
जाता कि भू-स्वामित्व मे सुधार करना तथा जोत की अधिकतम सीमा शीघ्र लागू करना 
सहकारिता पर आझावारित ग्राम्य भर्य-व्यवस्था के निर्माण की आवश्यक नीवें हें । यही नही, 
भूमि सुधारों के प्रशासकीय अग की झोर पर्याप्त ध्यान ही नही दिया गया। मिलनमलाकर 
कानून की उपेक्षा करने या झ्रमल न करने की चेष्टाए बेरोक टोक चल रही हूँ भ्रौर कानून 
को कारगर तौर पर लागू करने के छिए ग्राम समाज का समर्थन तथा अनुमति भी हासिल 
नहीं वी जा सकी है। कानून या उसके अबीन बने नियमों में पाई जाने वाली खामिया दूर 
करने के साथ-साथ यह भी बहुत आवश्यक है कि मूमि सुधार का कार्यक्रम जल्दी से जल्दी 
पूरा किया जाए, जिससे इन पर अमल करने में विलम्व से पैदा होते वाली भ्रनिश्चितता 
की भावना समाप्त की जा सके । भूमि सम्बन्धी कानूनों तथा अन्य सुधारों पर कारगर रूप 
से भ्रमल करते के लिए जरूरी है कि सरकारी अभिकरण विशेष रूप से जोरदार तेथा 
अनवरत प्रयास करें, क्योकि सामान्यतः वर्तमाव स्थितियों श्रौर अवस्थाओं को जारी रखने 
की शोर झुकाव रहता है। काझ्तवारों को उनके अधिकारों से परिचित कराने के लिए ही 
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नही, वरन्‌ प्रत्यक भाग के लोगों को भूमि सुधारों का उद्देश्य अधिक अच्छी तरह समभामे 
और अविलम्ब ये सुधार कार्य पूरे करने की आवश्यक्ता बताने के लिए भी विज्येप प्रयास 
किए जाने चाहिए । 


बिचौलियों की समाप्ति 

4... जमीदार, जागीर और इनाम झादि विचौलियो के पास देश की करीब 40 प्रतिशत 
जमीन थी। कुछ गौण विचौलियों को छोडकर शेष सबकी समाप्ति का काम पूरा किया 
जा चुका है । विचौलियो की समाप्ति होने से 2 करोड से अधिक किसानों का सीधा सम्बन्ध 
राज्य से जुड़ गया है और काइत योग्य परती पडी पर्याप्त जमीन तथा निजी जंगलात 
सरकार के प्रबन्ध में आ गए है ! लेकिन हरजाने की कुल 670 करोड २० की रकम में 
से केदल 64 करोड ु० मुख्य रूप से बाण्डों में अदा किया जा सका है। यह नितान्त 
आवश्यक है कि तीसरी पचवर्षीय योजना की झवधि मे सव सम्बन्धित राज्य मुआवजे के 
रूप में बाण्ड इन बिचौलियों को दे दें। 


लगान व्यवस्था में सुधार 


5. लूगान : पिछके कुछ सालो में सभी राज्यों में लगान नियत्रित करने के कानून 
बने चुके हे । कई राज्यों में, पहली तथा दूसरी योजना मे दिए गए सुभावो के अनुसार 
अधिकतम लगान, कुल पैदावार का एक चौथाई या पाचवा भाग या उससे कुछ कम नियत 
किया गया है । कई राज्यो में लगान को घटाकर योजना में सिफारिश किए हुए स्तर तक 
लाना बाकी है। आ्ाश्ञा की जाती है कि इन राज्यों मे लगान घटाकर इस' स्तर तक कर 
दिए जाएंगे, जिससे किसानों की ग्राथिक दशा मे तेजी से सुधार होना आ्ासान हो जाए। 
जैसा कि दूसरी योजना मे सुझाव दिय्रा गया था, फसल के रूप में लिए जाने वाले लगान 
के बदले नकद रुपयो में लगान ऊेना वाछनीय है। प्रत्येक जिले की स्थिति का उचित 


“ खयाल रखते हुए, लगान को, यदि लगान चालू भू-राजस्व आकलन का गुणक घोषित कर 


दिया जाए तो, नकद लगान झ्ुरू करने में झरासानी हो जाएगी । 

6... कॉइत की सुरक्षा : काइत को सुरक्षित कर देने के कानून ]] राज्यों तथा सभी 
संधीय प्रदेशों में बन चुके हे । चार राज्यो में विधान मंडलो के समक्ष तत्सम्बन्धी विधेयक 
विचाराधीन पडे हे और शीघ्र ही उनके कानून बर जाने की आशा है। जब तक कातूव 
न बन जाए तब तक के लिए काइतकारों की बेदखली रोक दी गई है । काइत की सुरक्षा 
प्रदान करने वाछे कानूनो के तीन अनिवाये उद्देश्य है :--प्रथम, कानूनी तरीको के अलावा 
और किसी भी तरह से काइतकार बेदखल नही किया जा सकता; दूसरे, जमीन का मालिक 
केवल स्वेय खेती करने के लिए ही जमीत पर फिर से काविज हो सकता है; और तीसरे, 
मालिक द्वारा जमीन फिर ले लिए जाने पर भी काइतकार को जमीन का न्यूनतम टुकड़ा 
मिलना निश्चित बना दिया गया है । 

2... पिछले कुछ वर्षो में अनेक राज्यों मे 'खुशी से जमीन छोड़ देने! के नाप्त पर खासे 
बड़े पैमाने पर काइतकारों की बेदखली हुई है। काइत पर से खुशी से जमीन छोड़ देने 
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के अधिकांश मामलों में कार्रवाई के वास्तविक झौर महीं होने में सदेह है। खुद काव्त 
करने की ठीक-ठोक परिभाषा उपलब्ध न होने के कारण भी काइ्तकारों के हकों को सुरक्षित 
करने के कानूनों पर श्रमल करने में कठिनाइया झ्राई है। कुल मिलाकर कानून तथा 
प्रशासकीय कार्रवाई, दोनो ही योजना के अन्तर्गत की गई सिफारिशों पर अमल करने के लिए 
नाकाफी रहे हे । यह जरूरी है कि अपनो खुल्छी से जमीन छोड देने और उन पर जमीदार 
के फ़िर काबिज होने की रजिस्ट्री करने से सम्बन्धित सभी कानूनी एवं प्रशासवीय खामिया 
दूर करने के लिए झीत्र कदम उठाए जाए। राज्य रारफारों को 'खुद काइत करनेवी 
वर्तमान परिभाषा पर पुनः विचार करना चाहिए श्र उसमे' श्रावश्यक संशोधन करने 
चाहिए । 

8... दूसरी पचवर्षीय योजना में छुद काइत करने' के नाम पर झाराजियों पर फिर से 
अधिकार करने को नियमित करने के छिए विस्तृत सुभाव दिए गए थे। इस सम्बन्ध में 
विभिन्‍न राज्यों में भ्रछुग-प्रलग प्रकार की व्यवस्था की गई है । इन व्यवस्थाओ्रो के प्रचलन 
से हुए अनुमव मे मोटे तौर पर कुछ परिणाम निकाले जा सकते हैँ । झ्राराजी पर फिर से 
मालिक द्वारा कठ्जा करने के भ्रधिकार से अ्निश्चितता पैदा होती है झौर कानून द्वारा 
प्रदत्त काइत की सुरक्षा कम होती है। पहली और दूसरी, दोनो योजनाश्रों में यह सोचा गया 
था कि झाराजी पर मालिक द्वारा फिर से कब्जा किए जानते की प्रक्रिया को 5 वर्ष से झागे 
हे जाने की ग्रावश्यकता न होगी । यह समझा गया है कि जिन लोगों के पास कानूनी श्रनु- 
मति के प्रनुरूप ही परिवार की खेती के लिए जमीन है या इससे कम जमीन है, उनको 
छोड़कर, बाकी किसी को श्राराजी पर पुनः काविज होते का श्रधिकार न रहे, क्योकि 5 
वर्ष का समय समाप्त हो गया है। यही नहीं, किसान की स्थिति की अनिश्िचत अवस्था भी 
खेती के विकास के हक में अच्छो न होगी। जमीन के छोटे मालिक, यानी जिनके पास परिं- 
बार के लिए ही खेती की या इससे कमर जमीन है, उनका विशेष रूप से खयाल रखने की 
जरूरत है। उनको काइतकार की आघी जमीन, जो किसी भी हालत में बुनियादी प्राराजी 
से कम न हो, फिर से अपने कब्जे में लेने दिया जाए। ऐसी अवस्था में जब काइतवार 
के पास जमीन रहे हो नही, या बुनियादी आराजी से कम जमीव रह जाए, तो सरकार कों 
यह कोशिश करनी चाहिए कि उसे खेती करने के लिए जमीन मिल सके! * 

रे लुद काइत करने' के लिए जमीन पर फ़िर से कब्जा ले लेते वी इस व्यवस्था 
का बड़ेववढे तया मजे ग्राकार वाले जमीन मालिक दुरुपयोग कर सकते है शौर पपमे 
सम्बंधियों तथा अन्य लोगो को जमीन देकर स्वयं छोटे जमीन मालिकों की परिभाषा के 
अन्तगंत भ्रा सकते है । इसके लिए सामान्यत- इस तरहे के हस्तांतरण पर वियमन को 

व्यवस्था करना वादनीय है, जैसा कि गुजरात, महाराष्ट्र तथा केरल में किया गया है। 

]0. काइतकारों को स्वामित्व के अधिकार : दूसरी पचरवर्षीय योजना में यह सुभाद 

दिया गया था कि पत्येक राज्य में एक कार्यक्रम बताया जाए, जिसके अनुसार जिन जमीनो 

पर जर्मीदार फिर से कब्जा नही कर सकता, उनके काइतकारों को उनका मालिक बना 

दिया जाए और इस प्रकार जमींदार-काइतदार-सवध के अवशेषों को समाप्त कर दिया 

जाए। काइतकारों को ग्पवी जोत को जमीन खरीदने वा ऐच्छिक हक देने के स्थान पर 
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जमीदार द्वारा कब्जा फिर न ली जा सकते योग्य जमीनों के काइतकारों का संबंध सीधे 
सरकार के साथ स्थापित कर दिया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में काइतकारों को 
भूस्वामित्व के अधिकार देने के कानून बनाने में कुछ प्रगति हुई है। यह सिफारिश है कि 
तीसरी पंचवर्षीय योजना में जमीदारों द्वारा कब्जा फिर न ली जा सकने योग्य जमीनों पर 
काइतकारों को भूस्वामित्व के अधिकार देने का कार्यक्रम पूरा करने के लिए कदम उठाए 
जाने चाहिए। 

7].* प्रश्न उठता है कि क्‍या छोटे जमीदारों के काश्तकारों को भी भूस्वामित्व के 
अधिकार दिए जाएं । सिद्धान्त रूप में यह वांछनीय हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत 
बड़ी सख्या में छोटे जमीदारों पर पड़ेगा । इसे देखते हुए इस सम्बंध में एक सी नीति अपनाना 
सभव नहीं भी हो सकता है। राज्यों को इस समरया को अपनी-प्रपनी स्थिति के भ्रमुसार 
अध्ययन करना चाहिए और तय करना चाहिए कि इसके लिए व्या कार्रवाई करने की 
जरूरत है । 


जोत की श्रधिकतम सीमा का निर्धारण 

]2. दूसरी पंचवर्षीय गोजना में जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए 
आध्र प्रदेश, असम, गृजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब के पेप्सू भाग, 
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, प० बंगाल तथा संघ शासित भ्रदेशों में कानून बन गए हूँ । जम्मू- 
कदप्तीर राज्य एव हिमाचल प्रदेश में इससे पहले ही इस प्रकार के कानून बन गए थे 
जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के विधेयक बिहार, मद्रास तथा मैूर के विधान 
मंडलों के समक्ष प्रस्तुत हैं। पजाव के पेप्सू वाले भाग को छोड़कर शेष भाग में वर्तमान 
कानून के अनुसार सरकार को यह अधिकार है कि बेदखल छोगों या बेदखल होने बाले 
काश्तकारो को फिर से बसाने के लिए उन लोगों से जमीन ले ले, जिनके पास स्वीकृत 
सीमा से श्रधिक जमीन है। कानून बन जाने के बाद ब्रावश्यक काम यह रह जाता है कि 
उन पर तेजी से तथा कारगर तौर पर अमल किया जाए | 
43. हस्तांतरण : इस सम्बध में सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बात है उस जमीदारों 
द्वारा जमीन के हस्तातरण की, जो जोत की अधिकतम सीमा निर्धारण के अन्तर्गत आते है। 
कुल मिलाकर यह कहना सही होगा कि हाञ़् के वर्षों में जमीनों के हस्तातरण द्वारा जोत 
की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कानूनों का उद्देश्य तथा उनका ग्राम्य श्रथेव्यवस्था 
पर जो प्रभाव पड़ना चाहिए था, वह प्रभाव विफल हो गया है। चूकि परिवार के सदस्यों 
के सब्य जमीत का हस्तातरण तो अवसर होगा, इसलिए यह सुझाव दिया गया है कि जोत्त 
की प्रधिकतम सीमा एक परिवार के लिए निर्धारित की जाए, न कि व्यवितयों के लिए । 
लेकिन चूकि अधिकांश राज्यों मे जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के कानून बन 
चुके हे, उनकी खामिया था कप्जोरियां दूर करने के सभी प्रयास चत्तेम्तान कानूनों के ढाचे 
में ही फिद करने होगे । जमीनों में हस्दावरण का प्रश्न संभवत: निम्न तरीको से हल किया 
जा सकता है: 

() जहां हस्तांतरणों को मान्य न करने की कोई तारीख काजूत सें नियत नहीं 


402 


है, बड़ी संख्या में हस्तांतरण होने के कारण, एफ तारीप निश्चित कर दी 
जाए, जिसके बाद हुए हस्तातरणों को ने भावा जाए। इसके लिए यदि 
आवश्यवा हो तो बानून में संझ्ोधन वर दिए जाएं। यह तारीफ़ जोत 
की अधिवतम सीपा निर्धारित करने के प्रस्ताव प्रसाशित होने की तारीफ 
था रघानीय श्रवस्थाओं के प्रनुगार उरागे भी पहले की कोई नियत तारीख 
हो सकती है। 
इस नियत तारीए के दाद हुए हम्धांएरणो में भी विम्न प्रकार के हस्तांवरणो 
में भेद रफना ही होगा : (क) परिवार के सदस्यों के बीच हुए हरतांतरण, 
(स) बनामी हरतातरण या श्रन्य हस्तांतरण, जिनके लिए कोई मूल्य न 
दिया हो श्रौर म कोई रजिरट्री की गई हो, और (ग) रजिस्ट्री परके 
बाकायदा धन लेकर जगीन हस्तातरित थी गई हो | (क) श्रौर (छ) के 
ग्रस्तगंत भ्ाने याले हस्तांतरणों वी तो श्रवहेलना वी जा सती है। (ग) 
कोटि में भ्राने वाले हस्तांतरणों को मिसन प्ररार से तिब्रटाना होगा, क्योकि 
हस्तांतरणकर्ता छोटा जमीदार हो या छेने बाला स्यवित भूमिहीन विशान 
हो, जिसमे घोडी शी भूमि परीदी हो । इस तरह के हस्तातरणों को हर हालत 
में सुरक्षा प्रदान करती होगी, बच्चें कि वे एक निर्धारित रीमा गरानी 
पारिवारिक आराजी तक ही हो । 
उपयुक्त प्रबिकारी द्वारा इन हस्तातरणों पर ऊपर बणित ढंग से पुनविघार 
करने की व्यवस्था रहनी भाहिए । 
34. जोत की प्रधिशततम सीमा से छूट : दूसरी पथवर्षीय योजना में जोत की 
प्रधिवतम सीमा से निम्न श्रेणियों के कार्यों को मुक्त रसने का विचार किया गया था : 

(4) चाय, काफी तथा रबड के बगाने । 

(2) फल श्रादि के बाग, जहा वे उचित रूप से एक चक हों, 

(3) परशु-पालन, दुस्य या ऊन वैदा फरने शादि के विशेष फार्म, 

(4) चीनी कारयानों के यस्‍्ने उगाने के फार्म ध्ौर 

(5) गुशछ प्रव्ध व्यवस्था में चल रहे फार्म, जो बड़े-बड़े घत्रों के रूप में हों, 

जिनमें काफी रुपया छगाया गया हो या स्थायी इमारतें ध्रादि बनाई गई 
हो ध्रौर जिन फार्मों को प्रतम करने ये उत्पादन व होने वी गंमावना हो ) 

राज्यों में जोत थी सीमा निर्धारित बरने बाड़े जो कायून बनाएं गए है, उनमें बगायों 
को इस स्ौमा से अ्रभियाय रूप थे मुक्त कर दिया गया है। विशेष प्रकार कै फार्मो को 
रुपने के लिए भी व्यवस्था उनमें है। चीनी कारणखातों द्वारा चलाए जाने वाले गस्ने के फार्मो 
तथा युशलताएूर्वक संचालित फार्मों के प्रति रस के राम्बध में एनरुपना गद्दी है। पुशनता- 
पूर्वक संचालित फार्मों तथा गन्ना कारप़ानों द्वारा सचालिद फार्मों के स्ंध में दूसरी 
पचवर्षीय योजना, में जो सात सयाल रपा गया था श्रौर इस सम्बंध में जो सिफारिशों की 
गई थी, वे तौंसर पंचवर्षीय योजना के लिए भी वैध रहेंगी श्रौर प्रस्तावित मार्ग अपनाने 
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में लाभ रहेगा। इसके विपरीत, यदि कोई राज्य व्यावहारिक कठिनाइयों या किन्‍्ही अन्य 
कारणों से भिन्‍न रास्ता अपनाना चाहे, तो उसे कुछ बातों का अवश्य खयाल रखना होगा। 
ये बातें है : एक, फार्मों की अभिन्‍नता नष्ट न हो तथा उनकी कार्यकुशलता न गिरने पाए, 
और दूसरे, गस्‍्ता कारखानों के फार्मों के सम्बंध मे यह खयाल रखना होगा कि कारखानों को 
कच्चा माल वराबर मिलने की व्यवस्था की जा सके । 


5, यह महत्वपूर्ण बात है कि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित कर देने के कानूनों 
के फलस्वरूप जो फालतु जमीन सुलभ हो, वह परती जमीन तथा भूदान में मिली 
जमीन, भूमिहीत किसानों को फिर से बसाने की व्यवस्थित योजना के अनुसार बिना 
विलम्ब दे दी जानी चाहिए। भूमि देते समय इस बात का खयाल रखना चाहिए कि उन 
लोगों को आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी सुलभ की जाए, जिससे उस 
जमीन को छेने वाले लोग उच्च स्तर पर खेती कर सके । 


चकबन्दी 


6. करीब 2 करोड 30 लाख एकड़ जमीन की चकबन्दी [959-60 के भ्र्त तक की 
जा चुकी है श्लोर करीब ] करोड 30 लाख एकड़ जमीन की चकबन्दी का कॉम हाथ में था। 
राज्यों ने जो कुछ बताया है, उसके भ्रनुसार तीसरी योजना में करीब 3 करोड़ एकड़ जमीन 
की चकबदी का काम हाथ में लिया जाएगा! चकबंदी के काम में प्रगति मुख्यतः पंजाब, 
जत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मुभरात तथा मध्य प्रदेश में हुई है। अन्य राज्यों में घुसरी योजना 
की अवधि में भ्रपेक्षाइत कम प्रगति हो पाई है। यह अध्ययन करने का विचार है कि देश 
के दक्षिणी तथा पूर्वी भागो में चकबन्दी कार्यत्रम का विस्तार करने में आने वाली बाधाओं 
को सर्वोत्तम ढंग से केसे निबटाया जा सकता है और इन क्षेत्रों में चकबन्दी करने के वर्तमान 
तरीकों एवं प्रणाली मे क्या परिवर्तन या हेर-फेर करने जरूरी हे । 


भृत्रि प्रबंध व्यवस्था सम्बंधो कानून 


7. भूमि प्रबंध व्यवस्था सम्बंधी कानूनों का वया स्थान रहे, उनको किस तरह लागू 
किया जाए, इस पर प्रथम दो योजनाओं में हुई बातों को देखते हुए विचार करने की 
श्रावश्यकता है। भूमि प्रवंध व्यवस्था संवधी कानून केवल दो राज्यों तथा एक संघ शासित्त 
प्रदेश में बने है और उनमे भी इसको लागू नहीं किया गया है) लेदिन राज्यों में विश्विष्ट 
कि कार्यों, यथा बजर जमीब के उपयोग, उन्नत बीजों का उपयोग, बीमारियों या कीट 
रोगों झ्रादि के नियंत्रण के लिए बहुत से कानून विद्यमान हे । इपि-विकास के वर्तमान 
कार्यक्रमों तथा सामुदायिक विकास खडों में सुलभ विस्तार सेवा को ध्यान में रख कर इन 
कानूनों में सशोधन किए जाने को श्रावश्यकता है । कानूनी भ्रनिवा्यता को लागू करने तथा 
पंचायतों एवं पंचायत समितियों का इसमें क्या हाथ रहे, इस प्रइन का वर्तमान कानूनों से 
भराप्त अनुभव के आधार पर और अध्ययत किया जाना चाहिए । 
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असल करने की समस्या 


8. .. राज्यों द्वारा बनाए गए भूमि सुधार सम्वस्धी कानूनों पर अमल करने से संबंधित 
समस्याओं का भूमि सुधार सम्बन्धी अध्ययन-दल ने अध्ययन क्या था। ग्रध्ययन-दल ने 
इस बात पर विशेष बल दिया है कि भूस्वामित्व संबंधी अधिकारों के सही तथा नवीनतम 
रिकाई तैयार किए जाए। राजस्व प्रशासन को और भी सुदृढ करने की आ्रावश्यकता पर भी 
उसने बल दिया था । अनेक क्षेत्रों में खाते खसरो को सारी दुष्टियों से पूरा कर-दिया गया 
है। कुछ में और गहन कार्यक्रम अपनाने की भ्रावश्यवता है। कई राज्यों में इस खाते खसरे 
में काइतकार, उपकाश्तकार और फसल के साभेदार आदि के नाम नही होते है, इसलिए काबून 
पर भ्रमल करना कठिन होता है। भूस्वामित्व सम्बन्धी सर्वेक्षणों तथा भूस्वामित्व संम्बन्धी 
खाते खसरों को तैयार करने भर उनको ठीक करने के लिए खर्चे की राशि बुछ राज्यो की 
योजना में सम्मिलित की यई और इसके लिए वे केन्धीय सहायता की भी हकदार है । जैसे- 
जैसे काम आगे चलेगा, इसके लिए की गई घन की व्यवस्था बंढानी पड़ेगी । 


49... वित्त आयोग की कार्यक्षम गवेषणा समिति ने देश के विभिन्‍न भागों में भूमि सुधार 
सम्बन्धी भनेक सर्वेक्षण किए हे । इनमे भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनों को लागू करने में प्राने 
वाली समस्याएं बताई गई है। भूमि सुधार सम्बन्धी कयनूनों का क्षेत्र व्यापक होने तथा 
स्थितियों में भिन्‍नता होने के कारण यह वाद्धनीय है कि इन अध्ययनों का विधिवत विस्तार 
किया जाए। इसके लिए विश्वविद्यालयों तथा प्रमुख ग्वेपणा केन्द्रों की पूरो-पुरी सहायता 
ली जानी चाहिए । इसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि ,एक सार्वजनीन योजना के भनुसारा' 
विभिन क्षेत्रो को लिया जाए और भूमि सुधारो का, परिवर्तनकालीन दौर तथा उसके दूर- 
ग्रामी झ्थिक एवं सामाजिक परिणामों की दृध्दि से मूल्याकत कराया जाएं । 


शा खेतिहर मजदूर 


खेतिहर मजदूरों की दो प्रमुख समस्याएं भावी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनके स्थान 
भ्रौर उनके लिए काम की व्यवस्था से सम्दन्धित है + यद्यपि खेतिहर मजदूरों और सामान्य 
रूप से सभी पिछड़े वर्गों के मार्ग की सामाजिक असुविधाएं बहुत कम हो गई है, उनकी 
आधिक समस्याएं, विशेषकर उनके लिए काम के अधिक अवसर प्रदान करने की झाव- 
* इ्यकता ग्रधिक प्रखर रूप से सामने आई है । परचवर्षीय योजनाओं का एक प्राथमिक लक्ष्य 
यह है कि ग्रामीण समाज के सभी वर्गों के लिए काम के पूर्ण अवसर जुटाए जाएं झौर 
उनके रहन-सहत के स्तर को ऊंचा किया जाएं और विशेष रूप से खंतिहर मजदूरों तथा 
दूसरे पिछड़े वर्गों को भ्रन्‍्य वर्गों के स्तर तक उठने में सहायता दी जाए। उनकी समस्याएं 
निश्चय ही एक चुनोती है भौर इन समस्याश्रों का सत्तोषजनक हल दूंढवा पूरे समुदाय 
का उत्तरदायित्व है 
2... खेतिहर मजदूरों की समस्या देहाती क्षेत्रों में व्याप्त वेरोजगारी भौर श्रत्प-रोगगार 
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की व्यापकतर समस्या का अंग है। कृषि व सिंचाई के विकास से उत्पादन और काम 
की कुल मात्रा में वृद्धि हुई है। परन्तु इसमें बहुत ज्यादा लोग हिस्सेदार हैँ। यह 
हमेशा अनुभव किया गया है कि ग्रामीण जनता के हित के लिए जो विभिन्‍न कार्य किए 
जाते हे, उनकी अनेक प्रकार से अनुपूर्ति की जानी चाहिए और खेतिहरं मजदूरों के रहन- 
सहन की स्थिति सुधारने और ग्रामविकास तथा अन्य कार्यक्रमों द्वारा ग्रावो मे बढ़ाए जा 
रहे प्रवसरों का उन्हे भी उचित अश्य दिलाने के लिए विशज्ञेष कदम उठाए जाने चाहिए । 

3. पहली योजना मे खेतिहर मजदूरों को जमीन देने, जिन खेतों मे वे काम करते थे 
वहां से न हटाए जानें और न्यूनतम वेतन, विद्योप कर विभिन्‍न राज्यों के उन क्षेत्रों में जहाँ 
वेतन बहुत कम है, लागू करने के प्रस्ताव शामिल किए गए थे । दूसरी योजना में राज्य पुनर्वास 
की उन योजनाओं को चलाते रहे जो उन्होने तैयार की थी और इनमें से भ्रगेक योजनाओं 
के लिए केन्द्रीय सरकार ने सहायता दी। कुछ राज्य सरकारो ने मकान बनाने के लिए 
मुफ्त जमीन दी या जमीब खरीदने के लिए सहायता दी। कृषि, सिंचाई, सामुदायिक 
विकास और आस तथा ऊघु उद्योगों के विकास कार्यत्रमो से खेतिहर मज़बूसे को भी 
देहाती क्षेत्रो के भ्रन्य लोगो के साथ-साथ काफी हद तक लाभ पहुंचने की झ्राशा थी । 


4. तीसरी थोजना में देहाती पभ्रथ॑व्यवस्था के विकास के लिए बहुत बड़ी राशि 
व्यय करने की व्यवस्था की गई है। कृषि, सामुदायिक विकास और सिंचाई-कार्यो पर 
सरकारी क्षेत्र में 700 करोड़ रु० से भी अधिक व्यय किया जाएगा । इससे श्र ग्राम 
तथा लघु उद्योगो के विकास, ग्रावो में बिजली लग्राने और उनके लिए पीने के पानी का 
प्रबन्ध करने, देहातो में मकान बनाने और पिछडे वर्गों की भलाई के कार्यक्रमों से, जिनके 
लिए तीसरी योजना मे पर्याप्त व्यवस्था की गई है, खेतिहर मजदूरो तथा देहात के श्रन्य 
कमजोर वर्गों को काफी फायदा पहुचेगा। इसके झरलछावा, योजना श्रायोग द्वारा हाल ही में 
स्थापित केन्द्रीय खेतिहर मजदूर सलाहकार समिति की सिफारिश के अनुसार, 50 लाख 
एकड़ से भी प्रधिक क्षेत्र में भूमिहीव खेतिहर मजदूरों के 7 लाख परिवारों को बसाने का 
प्रयत्व किया जाएगा। राज्यों ने खेतिहर मजदूरों को बसाने के लिए 4 करोड़ रु० की 
योजनाएं बनाई है । इसके अलावा राज्य सरकारो को जमीने देने की योजनाम्ो के लिए 
केन्द्र भी 8 करोड़ रु० देगा। 
है खेतिहर मजदूरों के लाभ के लिए तीसरी योजना मे जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम 
उठाया गया है, बह है--देहाती क्षेत्रों मे सका्य॑ परियोजनाओं का कार्यक्रम । इस कार्से- 
क्रम के अन्तगंत तीसरी योजना के अन्तिम बर्ष तक देहाती क्षेत्रों में लगभग 25 छाख 
लोगो को वर्ष मे लगभग 00 दिन के लिए, विज्येषकर उस समय जब खेती का काम 
भन्‍्दा हो, अतिरिवत रोजगार देने की व्यवस्था की जा सकेगी । उन क्षेत्रों मे, जहां बहुत 
भधिक लोगों के लिए अल्प रोजगार रहता है, खेती की मन्दी के दिनों में सिंचाई, बाढ़- 
नियंत्रण, भूमि को खेती योग्य बनाने, वन छग्राने, भूधि का सरक्षण करने भ्रौर सड़को 
का विकास करने जैसी कृषि-विकास को योजनाओ पर जीर दिया जाएगा। 
6... सहकारी ढंग पर ग्रामीण भ्रचंव्यवस्था का पुनगेठन करने भ्ौर ग्रामीण समुदाय 
के अपने कतंव्यो पर जोर देने का उद्देश्य केवल कृषि उत्पादकता बढ़ाना भौर ग्रामीण 
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आधिक ढांचे में विविधदा पैदा करना ही नही है, वल्कि यथासम्भव शीघ्र एक एकीकृत 
समाज की स्थापता करना भी है, जिसमें प्रत्येक व्यवित को जात-पांत या दर्जे के भेदभाव 
के विना समान पश्रवसर मिलें । दूसरे शब्दों में, पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा देहाती श्रथ- 
व्यवस्था का जो ढाचा खडा करने का प्रयत्त क्या जा रहा है, उसमें खेतिहर मजदूर 
पूरी तरह और बराबरी के श्राघार पर भाग लेंगे और उनका ध्राथिक श्रौर सामाजिक 
दर्जा शेप देहात! जनता के वरावर हो जाएगा। इस दिला में वास्तविक प्रयर्ति कितनी 
हुई, इस पर पूरी नजर रखी जानी चाहिए भौर इसके छिए विशेष अध्ययन और मूल्याकन 
तथा केन्रीय सलाहकार समिति और राज्यों में स्थापित किए जाने वाले ऐसे ही प्रन्य 
निकायों द्वारा समीक्षा होनी चाहिए । 


अध्याय 3 
सिंचाई ओर विजली 
सिंचाई 


देश में लगभग [ श्ररव 35 करोड़ 60 लाख एकड़ फुट नदी-पानी-साधत उपछब्ध 
है । प्राकृतिक-भूवृत्त कारणों से, इनमें से केवल 45 करोड़ एकड़ फुट का ही सिंचाई के लिए 
उपयोग हो पाता है। दूसरी योजना के भ्रन्त तक 2 करोड़ एकड़ फुट का उपयोग हो सकेगा। 
तीसरी योजना में और 4 करोड एकड़ फुट का उपयोग किए जाने की सम्भावना है। 
# पहली और दूसरी योजना के भ्रन्त तक सिंचाई में हुई प्रगति ओर तीसरी योजना 
के लक्ष्य भीचे दिए गए हे : 
फसिचित क्षेत्र 
(वास्तविक क्षेत्र लाख एफड़ में) 
950-5[ 955-56 960-6] 965-66 





बड़ी ओर मध्यम सिंचाई 220 249 30 425 
छोटी सिंचाई 295 343 390 475 
जोड़ 55 562 400 900 


बड़ी शोर मध्यम सिंचाई-योजनाओं से भन्ततः कुल लगभग ,000 लाख एकड़ 
और छोटी घिचाई से 750 लाख एकड़ क्षेत्र की सिंचाई का प्रनुमान है। 
3. पहली ओर दूसरी योजनाओं में शामिल की गईं बड़ी और मध्यम सिंचाई-योजनाओं 
की समस्त अनुमित लागत ,400 करोड़ रु० है और इन योजनाओं के पूर्णतः विकसित 





* वास्तविक सिचित क्षेत्र वह क्षेत्र हें, जिसकी एक वर्षे में स्िचाई हुई और जिसमें एक से 
अधिक फसल के लिए एक बार सीचा गया क्षेत्र शामिल है। 

+ जिन सिंचाई-योजनाप्रों पर 5 करोड़ रु० से अधिक लागत आती है, वे बड़ी मानी जाती 
है भोर जिन पर [0 लाख रु० से 5 करोड रु० तक लागत आती है, वे मध्यम मानी 
जाती है । [0 छाख रु० या उससे कम लागत की योजनाएं छोटी मानी जाती हे, बशर्तें 
वे किसी बड़ी या मध्यम योजना का अंग न हों । 

६ कुल सिचित क्षेत्र एक वर्ष में सीचे गए बुवाई वाले क्षेत्रों का जोड़ होता है, भर्थाव 
वास्तविक सिंचित क्षेत्र में वर क्षेत्र जोड दिया जाता है, जिसमें एक वर्ष में और फसलें 
भी बोई गई हों १ 
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होने पर लगभग 380 लाख एकड भूमि को सिंचाई होते की झ्राज्षा है। दूसरी योजना के 
प्रनन्‍्त तक सिंचाई पर लगभग 800 करोड रु० खर्च किए जा चुके थे। इसमें बाढ-नियंत्रण 
का काम भी झामिल था। पहली और दूसरी योजवाओ के ग्नन्त में इन सिंचाई-योजनाओ से 
जो लाभ हुआ, वह निम्नलिखित सारिणी में बताया यया है : 








सिंचाई योजनाग्रों से हुए छाम 
जलूमार्य से निकासी कुल सिंचित निकासी वास्तविक सिंचित 
अन्त में पर बुछ सिचाई- क्षेत्र पर सिंचाई. क्षेत्र (लाख 
क्षमता (लाख एकड में) क्षमता एकड़ में) 
(लाख एक्ड में ) का प्रतिशत 
पहली योजना 
(955-56) 65 3 48 29 
दूसरी योजना 
(960-6) 32 300 76 90 
(अनुमितत) 


4... तीसरी योजना का कार्यक्रम : तीसरी योजना में निम्नलिखित योजनागों पर जोर 
दिया गया है :- 

() दूसरी पंचवर्षीय योजता से जो काम होते चछे आ रहे हे, उनको प्रूरा करके 
किसानों के खेतो तक पानी पहुचाया जाए, यानी खेतो तक नालिया। बनाने 
क्य काम पूरा होना चाहिए; 

(2) जल-निकासी को श्रौर जल-प्लावन रोकने वी योजनाएं; और 

(3) मध्यम सिंचाई-परियोजनाए । 

तीसरी योजना में जो नई परियोजनाएं शुरू की जानी हे, उनमें लगभग 95 भई 

मध्यम सिचाई-योजनाएं शमिल है । सिंचाई और वाद-नियंत्रण-कार्यत्रम पर तीसरी योजना 

में 66] करोड ₹० खर्च होगा । इसमें से 436 करोड रु० उन सिचाई-परियोजनाओ पर 

सर्च होगा जो दूसरी पच्वर्षीय योजना से चली झा रही हे, 64 करोड रु० नई परि- 

योजनाओं पर और 6] करोड रू० बाढ-नियत्रण, जलननिकासी, और जल-प्छावन तथा समुद्र- 

तट-क्षरण रोकने की योजनाग्रों पर खर्च होगा । तीसरी योजना में विभिन्‍न मदों से जो लाभ 

होने का अनुसाव है, वह इस प्रकार है :- 

+  भमिचाई-क्षमता उस क्षेत्र से मानी जाती है, जो जलमार्य से निकासी के स्थल पर उप> 
लब्ध पानी से सीचा जा सकता है! 

| खेत वालियों से तात्ययें उत नालियों से जिनके जरिए वम्बों या रजबाहों से खेतों 
को पाती पहुंचाया जाता है ) 
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तोसरी योजना के कार्यक्रम श्र उनके लॉस 








च्गे अ्नुमित्त व्यय आंतरिक्त लाभ 
(करोड २० में) सिचाई-क्षमता. कुल सिचित क्षेत्र 
(लाख एकड में) 
पा न न का हम काका 
चालू योजनाएं 436 38 )65 
नई योजनाएं 464 24 काल 
600 62 28.00 


वास्तविक क्षेत्र [45 
2६ बाढ़-नियत्रण 


जल-निकासी, जल-प्लावन लगभग 50 लाख एकड़ क्षेत्र को लाभ 
और समुद्र-तट-क्षरण रोकने पहुचेगा और 25 मील समुद्र तटवर्ती 
की योजनाएं _0 भूमि की रक्षा हो सकेगी । 

कुल 66[ 


'क्ृषि' की मद में नदी-घाटी जलग्राहक क्षेत्रों मे भूमि के कटाव को रोकने के काम 
के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और इसके ग्रन्तगंत लगभग 0 लाख एकड़ क्षेत्र आ 
जाने का अनुमान है। 
5... बाढु-निपंत्रण, जल-निकासी तथा जल-प्लावन और झमुद्र-तद-क्षरण रोकने की 
गोजनाएं : बाढ़-नियत्रण, जल-निकासी और जल-प्ल/वन रोकने के काम का सिचाई से 
गहरा सम्बन्ध है ओर व्यापक विकास-योजनाए बताते समय इन सब पर एक साथ विचार 
करते की आवश्यकता है। देश के कुछ भागों में, विशेषकर पजाब में, जल-प्लावन की समस्या 
गम्भीर बन गई है श्रौर तीसरी योजता में जलू-प्लावन रोकने का काम बडे विस्तृत पैमाते 
पर करना होगा । इसी प्रकार कुछ समुद्र-तटवर्ती क्षेत्रों, जैसे केरल, में समुद्र से भूमि के 
कटाव को रोकने पर भी समुचित ध्याव देना होगा । 
6... आथिक लाम : प्रायः सभी राज्यों मे सचाई-योजनाएं इस समय धाटे मे चल रही 
हैं । सिचाई-कार्यों से हो सकते वाला आर्थिक लाभ काफी बढे, इसके लिए जिन विशेष 
कदमों की तुरन्त आवश्यकता है, वे हैं : सिचाई-सुविधाओ का त्तेजी से उपयोग; पानी की 
दरों मे सशोधन और अनिवाये जल-शुल्क; खुशहालौ-कर लगाने के लिए कानून और इस 
कर की वसूली और सिचाई के लिए मिलने वाले पानी के इस्तेमाल मे किफायत। पानी 
की दरों से मूलतः चालू खर्चे और ऋण-प्रभार निकल आना चाहिए । अधिकत्तर राज्यों मे 
प्रावी की वर्तमान दरें अपेक्षतथा केस है और उन्हे बढाने की जरूरत है। इसके झलावा 
जिन राज्यों मे पानी का प्रभार वैकल्पिक है, वहा एक अनिवाय जल-शुल्क उस पूरे क्षेत्र पर 
लगता चाहिए, जिसके लिए सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था की गई हो--चाहे किसान 
पादी लें या न ले । तीन राज्यो को छोड़, बाकी सब मे खुशहाली कर सम्दन्धी कानून पस 
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किए जा चुके है, परन्तु ऐसे सभी राज्यो में इस कानून को लागू करने का काम पिछड़ गया 
लक लगाने का कावून भी अनेक राज्यों में पास किया जा चुका है। तीसरी 
गोजना में खुशहाली कर और वाढ़-शुल्क से 39 करोड रु० की प्राप्ति का जो अनुमान है, 
उसे पूरा करने के लिए दाकी राज्यो में बावश्यक कानून बताना और जिन राज्यों में कानूत 
बत बुक है, वहा इस कानून को लायू करना जरूरी है। 
7... सिचाई-ब्यवस्था का उपयोग : सिचाई-परियोजनाओं से श्षीत्र लाभ उठाने के 
लिए जो मुख्य कदम उठाए जाने चाहिए, वे सुप्रिचित हे । ये कदम है + हेडबवस, नहरें, 
सहायक नदिया, अल-मार्ग और खेतो की नातिया बनाने का काम एक साथ सम्पल करना 
ताकि जैसे ही हेडबवर्स से पानी मिलने छगे, उसे क्सिानों के खेतो तक पहुंचाया जा सके; 
समूचे परियोजना-क्षेत्रों में विकास-छ्षण्डो की स्थापना; परियोजना-अधिकारियों हारा गाँव 
के नक्ये पर जल-मार्गों और खेतों की दालियो का रेखाकन और इन नवझों को जिला तथा 
खण्ड अधिकारियों को भेजना अन्य विकास-काये करना और यानी के इस्तेमाल में किफायत 
करना; सम्बद्ध विभागों हारा अपने-अपने क्षेत्र की योजना पहले से तेयार करना, जैग्े 
अच्छे बीज ओर उर्वरक मुहैया करता, ऋण और हाट की सुविधाए प्रदान करना आदि] 
किसी नई सिंवाई-परियोजता के शुरू के दो-तीन सालो में पानी की दरो में रियायत् भी 
जहरी है । 
8, .पभ्रस्वेषण, झनुसधान शभ्ौर डिजाइन : प्रत्येक राज्य में सिंचाई के दीघंकालीन 
विकास के लिए वुहत्तर योजनाएं तैयार कर छी जानी चाहिए। राज्य सरकारें जिन 
योजनाओं को चौथी योजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखना चाहे, उन योजनाओं का 
काफी समय रहते अन्वेषण हो जाना चाहिए और परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट तीसरी योजना 
के दौरान में ही सब प्रकार से पूरी कर ली जानी चाहिए । इस कार्य के लिए ओर तीसरी 
योजना में शामिल की गई योजनाओं के लिए भी राज्यों में अन्वेषण-दलो को दृढ़ करना 
चाहिए । 

तीसरी योजना में सिंचाई सम्वन्धी बुनियादी अनु सधान के कार्य ज्रमो के लिए [20 
छाख २० रख गए हे । यह अनुस घान-कार्य पूना के केन्द्रीय पानी थौर विजली अनुसघोन 
केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों में स्थित अन्य 5 अनुसंधान-केन्द्रो मे चल रहा है। डिजाइन 
आदि तैयार करने के लिए भी प्रत्येक राज्य में एक उपयुक्त सगठन होना चाहिए, क्योकि 
वह अनुसबान सगठत के साथ-साथ काम करके सर्वाधिक उपयुक्त और कम खर्चीले डिजाइन 
तैयार कर सकता है| 
9... उद्दी-मण्डल : जल-सावनो के एकीकृत झौर लाभपूर्ण विकास के लिए यह आवश्यक 
है कि नदी-क्षेत्रो, विशेषकर बड़ी नदियों के क्षेय्ों, के विकास में राज्यों में परस्पर सहयोग 
हो । जल-साधनो के विपय में दीघंकालीन योजना वदावे समय उद्योगों और बढ़ती हुई 
शहरी जनसंख्या की पानी की आवश्यकता भी विकास वी एक प्रमुख समस्या बने जाएगी । 
प्रमुख नदी-क्षेत्रों के लिए नदी-मण्डल नियुवत करने से समस्त नदी-क्षेत्र को आवश्यकताग्रो 
और जछग्राहक क्षेत्र में भूक्षरण को रोकने के प्रश्न पर समन्वित रूप से विचार हो सकेगा । 





है अ॥ 


]0,. जनसहपोग : बाढ़-नियंत्रण, जल-विकासी और जल-प्लावन तथा समुद्र-तद-क्ष रण 
रोकने की योजनाग्रो और सिंचाई-कार्यों से जिन लोगो को लाभ होगा, उन्हें इस बात के 
लिए तैयार करना चाहिए कि वे स्वेच्छा से श्रमदान कर अ्रयवा धन देकर इन योजनाओं 
को पूरा करने में मदद दे । ये योजनाएं स्थानीय निर्वाचित निकायो के सहयोग से पूरी की 
जानी चाहिए। जहा तक सम्भव हो, श्रमिक सहकारी सस्थाओ ओर स्वयस्तेवक संगठनों 
से काम लेना चाहिए । 

, श्रमिकों और मज्ञीनों का इस्तेमाल : जब तक श्रमिकों के इस्तेमाल से काम 
में अत्यधिक देरी होने या बहुत ज्यादा लागत श्राने का भय न हो, तब त्तक सामान्यतः 
निर्माणकार्य के लिए श्रमिकों से ही काम लेना चाहिए। जहां आवश्यक हो, वहां मशीनों 
और श्रमिकों के काम में सहायक अन्य औजारों का मी विवेकसगत इस्तेमाल किया जा 
सकता है। 

]2.. बर्ताव सिचाई-सुविधाओं को सुरक्षित रखना : वर्तमान सिंचाई-सुविधाओं को 
भली भाति सुरक्षित रख उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। 

।8; नियंत्रण-मण्डल : तीसरी योजवा के ग्रन्तर्गंत अनेक बड़ी परियोजनाएं शुरू की 
जा रही है । इनमें से कुछ के लिए नियत्रण-मण्डल नियुकत करमा अच्छा होगा, जिससे इन 
परियोजनाओ को कुशलतापूर्वक श्र किफायत से कार्यान्वित किया जा सके । जिन अन्य 
बड़ी योजनाओों के लिए नियत्रण-मण्डल नियुक्त न किए जाएं, उतकी बिजली और पानी 
मंत्रालय द्वारा समीक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे काम मे कही गत्यवरोध न हो 
और इन परियोजनाओं पर तेजी से अम्ल किया जा सके) 


बिजली 

4... पहली, दूसरी और तीसरी योजनाओं के आरम्भ में देश मे बिजली उत्पादन की 
स्थापित क्षमता क्रमशः 23 लाख किलोवाट, 34 छाख 20 हजार किलोवाट पर 57 लाख 
किलोवाद थी। दूसरी योजना में प्रतिव औसतन 4 लाख 50 हजार किलोबाट की अति- 
रिक्त बिजली उत्पादन-क्षमता स्थापित की गई। तीसरी योजना में प्रतिवर्ष औसतन 4 
लाख किलोबाट की बिजली उत्पादन-क्षमता स्थापित कर इस कार्यक्रम को तेजी से आगे 
बढ़ाने का प्रस्ताव है । 975-76 तक देश में बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता 3 करोड़ 
50 लाख किलोवाट तक हो जाने की सम्भावना है । 

5. . ठीसरी योजना के अन्त तक चालू और बन रहे और परीक्षाधीन बिजलीघरों की 
कुल उत्पादन-क्षमता | करोड़ 34 लाख किलोवाट हो जाएगी, जिसमे से | करोड़ 26 लाख 
90 हजार किलोवाट बिजली व्यापारिक उपयोग में लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम के 
पूरा हो जाने पर बिजली का प्रतिव्यक्ति उत्पादन 95] के 8 किलोवाट से बढ़कर 
]956 में 28 किलोवाट, 96] में 45 किलोवाट और 966 में लगभग 95 किलोवाट 
हो जाएगा । बिजली पहुंचाने की व्यवस्था भी और मजबूत की जाएगी और तीसरी योजना 
भें बिजली पहुचाने वाली 66 हजार मील लम्बी लाइनें (] किलोचाट और उससे अधिक 
की) लगाई जाएगी। 
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बम्बई के निकट तारापुर मं 300 मैंगरावाट की स्थापित क्षमता का एक अशुविजली 
केन्द्र बनाने वी योजना है 


46. . बिजलो पर खर्च : दूसरी योजना के अन्त तक विजली पर ,0[7 करोड र₹० 
खर्च होने का श्रनुमान है। इसमें से 790 करोड़ रू० राज्याधिकृत सावेजनिक प्रतिष्ठातों, 
49 करोड़ र० कम्पती-अधिट त सावजनिक श्रतिप्ठानों और 78 करोड र० स्वयं बिजती 
दंदा करने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर खर्च होगा । 

तोसरी योजना में विजली-उतादन के कार्यक्रम पर ,089 करोड़ २० (,039 
करोड़ र० सरकारी क्षेत्र में ओर 50 करोड़ रु० गेर-सरकारी क्षेत्र में) खर्च होने का भरत 
मान है। इसमें से 320 करोड रु० की विदेशी मृद्रा की आवश्यकता होगी । सरकारी क्षेत्र 
में जो व्यय होगा, उसका विभाजन मोटे तोर पर इस प्रकार है : पनविजली और तावीय 
विजलीशयोजनाओं पर 66| करोड रु०; परमाणु-श्क्ति पर 5] करोड़ रु०; और संचरण 
तथा वितरण वी योजनाओं पर लगभग 327 करोड २०, जिसमें गावों में विजली लगाते 
के काम पर खर्च होने वाला 05 करोड रु० भी झामिल है । 


47. क्षमता में वृद्धि निम्नलिखित सारिणी में अ्रकित वी गई है :-- 


स्यापित क्षमता तया उत्पादित विजछौ का विकास 


किसडसस कस ्७सफ स-++-______महम_+ 


950 955 960-64 965-66 
(अनुमित).. (अवुमित) 
(लाख किलोवाट में स्थापित क्षमता) 








राज्याधिकृृत सा्वंजनिक प्रतिब्झन 6.3 45.2 33.2 982 
कम्पनी -अधिझत सार्वजनिक 
पतिप्ठान 08.. ].8 3.6 445 
खुद विजली पैदा करने वाले 
ओऔद्योग्रिक प्रतिप्ठान 5.9 72 02 ]42 
जोड़ : 23.0 34.2 57.0 269 « 


उनननननमनान--+ममनन-+मनाननन-+ मन नमन ना नान+ बम +ननन-----ननन-न नमन ना न- ५ +»+-न-----न-न-न--न-नन--.<नननननननन---++ कक कनन- ५33 “--+मन-मनकनमंनीना 


बिजली का कुछ उत्पादन दुसरी योजदा के अन्त में 20 प्ररव किलोबाट घंटे से 
बढ़कर तीसरी योजना के अन्त तक 45 अरव क्लोवाट घटे हो जाएगा । कुल उत्यादित 
बिजली के 63 प्रतिशत वी खपत उद्योगों में होती है दूसरे झब्दों में, 72 प्रत्तिशत बिजली 
उपभोकताग्रों को बेची जाती है । 
ई8. गांवों में बिजलो : तीसरी योजना में ग्ावों में विजलो लगाने पर 05 करोड 
रू० खर्चे किए जाएँगे । विभिन्‍न योजनाओं के अन्तर्गत जिदने गावो और कस्बो में बिजली 
लगी है, उनवी संख्या नीचे दी गई है: 


् 443 
बिजलो पाले गांव श्रौर कस्बे 





आबोदी वर्ग 95] की भार 95] मार्च 4956 मार्च 96! मार्च 966 
जनगणना. तक इतने. तक इतने... तक इतने... तक इतने 
के अनुसार गांवो-कस्वो गांवों-कस्वों गावो-कस्वों. गांवों-रस्‍्बों 
संख्या में बिजली में विजली में बिजली में बिजली 

लगाई गई लगाई गई लगाई गई. लूमाई जा 
(झनुमित ) चुकेगी 





(अनुमित) 
] लाख से अधिक. 73 49 73 73 73 
50 हजार से 
] लाख तक |]] 88 ॥ह | ॥] ॥ है है | 
20 हजार से हर 
50 हजार तक 40] 240 366 399 40[ 
]0 हजार से 


20 हजार तक 856 260 350 756 856 
5 हजार से 

0 हजार तक 3,0] 258 ,200 ],800 3॥0 
5 हजार से कम 3,56,565._ 2,792 5,300 49,86[ 38,458 





बोड: 5,6..07. 3,687 7,490. 23,000. 43,000 





]9... ग्रलग-थलग पडे हुए ऐसे बहुत से क्षेत्र है, जिनमे 0 से 00 किलोवाट तक के 
पनबिजली संयत्र मामूली लागत पर लगाए जा सकते हूं । 00 किलावाद तक की क्षमता 
के छोटे-छोदे पनचिजली संयत्र भव देश में बनाए जाने लगे है । आगे चलकर इनसे डीजल 
आह्टरनेटर सैठों के मुकाबले किफामत भी रहेगी और उन्हे हासिल करने या चलाने के 
लिए विदेशी मुद्रा की भी कोई आवश्यकता नही पडेगी ! 

20. गांवों तक विजली छे जाना अपेक्षाकृत महंगा पड़ता है। इसका मुख्य कारण यह 
है कि एक गांव से दूसरे गाव के वीच दूरी बहुत होती है, विजली की त्रपत कम होती है 
और बिजली की जरूरत--विश्ेप रूप से खेती मे--खास मौकों पर ही पड़ती है । बिजली 
के भार-ग्रनुपात को सुधारने के लिए यह जरूरी है कि प्रत्येक जिले मे विभिन्‍न प्रकार के 
आधिक कार्यों का, जिनके लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है, समन्वित रूप से विकास किया 
जाएं। गांवों में बिजली लगाने की योजना पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए. जिससे कि 
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सभी क्षेत्रों में उचित समय पर एक साय काम शुरू किया जा सके | राज्यों से यह सिफारिश 
की गई है कि जिन जिलों में बिजलो की सुविधा उपलब्ध है, या उपलब्ध होने वाली है, 
उनमें ग्राम-विकास-कार्यक्रमो के बारे में सलाह देने के लिए एक छोटी-सौ समित्ति दना देनी 
चाहिए। ग्रामोद्योगो और छोटे उद्योगों के विकास, विजली से पानी खीचने वाली छोटी 
सिंचाई और देहाती क्षेत्रों में बिजली के उत्पादन ओर वितरण के कार्यत्रमो के बीच समस्वय 
होना चाहिए । 


शा. देहाती भार-अनुपात से पर्याप्त बिजली की सप्लाई, विजली सप्लाई करने वी 
दरें श्लौर बिजली के वितरण में पंचायत समितियों और ग्राम-पचायतों के सहायक होने जैसे 
विभिन्‍न पहलुझों पर श्रौर आगे विचार हो रहा है। 


22... बिजलो के विकास के भ्रन्य पहलू : 948 के (पूत्ति) अधिनियम में कहा गया 
था यह झावश्यक है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी, पर्याप्त और एकरूप नीति बनाई जाएं, 
जिसके ग्राधार पर बिजली क्के राष्ट्रीय साघनो का नियन्त्रण भौर उपयोग करने वाले प्रमि- 
करणों के काम में समन्वय किया जा सके । इसके लिए यह जरूरी है कि राज्य की सीमाग्रों 
का बन्घन न माना जाए और प्राकृतिक साथनों का सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए श्रधिक से झ्धिक 
किफायती ढंग से उपयोग किया जाए। भाखडा-नगल, मचकुड, तुगभद्रा, चम्बल श्रादि 
परियोजनाभ्रो को चलाने में अ्न्तर्राज्यीय सहयोग रहा है। इस प्रवार के सहयोग का भौर 
विस्तार झावश्यक है, जिससे बिजली उत्पादन का कार्य, प्रादेशिक और क्षेत्रीय श्राधार पर 
किया जा सके, न कि केवल एक राज्य की जरूरत पूरी करने के लिए किया जाए। केद्धीय 
वानी और बिजली श्रायोग में एक विश्येष विभाग खोला जा रहा है, जो राज्य विजली मंडलों 
और अन्य दिजली सभरण प्रतिष्ठानों के सहयोग से प्रादेशिक 'सुपरग्रिडो” के भ्रष्ययन झौर 
उनसे सम्बन्धित योजना बनाने का काम करेया। 


23, बिजली (पृदि) अधिनियम, [948 के अन्तगंत जो स्वायत्त बिजली मष्डल 
स्थापित किए गए हूं, उन्हे राज्यो मे कुझल और किफायती ढग से बिजली के उत्पादन, 
पूर्ति और वितरण के समन्वित धिकास का कार्य सौंपा गया है। राज्य विजली मण्डलों की 
वित्तीय स्थिति को, जो बहुत से मामलों में सन्तोषजनक नहीं हूँ, काफी सुधारने के छिए 
अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है । 


24... पनविजली परियोजनाओ की बड़े व्यापक पैमाने पर जाच-पड़ताल की जरूरत 
होती है। इस प्रकार की पूरी जाच-पड़ताल की हुई परियोजनाएं कम हे, जिससे विजली प्राप्त 
करने के इस सस्ते साधन के तेजी से विकास में रुकावट पडी है। [20 लाख किलोवाट 
विजली पैदा कर सकने बाले 64 पनविजली-स्वलों की जांच-पडताल का कार्यत्रम तैयार 
किया गया है, और इस ओर विश्येप ध्यान देने को आवश्यकता है। 

25... राज्य बिजली मण्डलों श्र केन्द्रीय पाती और बिजलछी झायोग को विभिन्न क्षेत्रों 
में प्रत्याशित भार-अनुफत का व्यवस्थित सर्वेक्षण कराना चाहिए भौर नियत अवधि के वाद 
उत्तकी समीक्षा करनी चाहिए । 
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26. अनुसन्धान र बंगलौर में स्थापित बिजली अनुसन्धान संस्थान में बिजली के 
उत्पादन, संचरण और वितरण सम्बन्धी समस्याओं का अनुसन्धान किया जाएगा। भोपाल 
में एक स्विच-गियर टैस्टिग स्टेशन, स्विच-गियर के डिजाइनों को जांच तथा विकास के लिए 
स्थापित हो रहा है । 

शा डिजाइन शौर निर्माण : बड़े पनविजलो और तापीय विजलीघरों को योजना 
बनाने, उनके नमूने तैयार करने झौर उन्हें बताने के लिए केन्द्रीय पानी और बिजली श्रायोग 
में एक विशेषज्ञ-सगठन स्थापित किया जा रहा है। इस समय यह काम विदेशों सलाहकारों 
की मार्फत हो रहा है । 


अध्याय |4 
गामोद्योग ओर लघु उद्योग 


पहली और दूसरी योजना में ग्रामोद्योग और लघु उद्योगों ने रोजगार बढाते, 
उत्पादन में वृद्धि करने और आय के अधिक उचित वितरण के उद्देश्यों की दिशा में कापी 
योगदान किया । तीसरी योजना में और अधिक बड़े काम करने है, इसलिए इनके योग- 
दान का महत्व और अधिक बढ जाएगा । इस क्षेत्र में नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य बोगो 
को उत्पादन के नए तरीके अपनाने में मदद करना और इनके संगठनों को भ्रधिक कार्य- 
कुशल बनाना है ताकि देश में ग्राम आधिक विकास के परिणामस्वरूम जो सुविधाएं और 
सेवाएं उपलब्ध हो, उनसे पूरा लाभ उठाया जा सके और कुछ अवधि बाद यह पुरा फैंति 
आध्मनिर्भर और स्वावलम्बी बन जाए। छेकिन इसके साथ ही प्राविधिक परिवर्तन पर 
इस तरह का नियन्नण रखना पडेगा जिससे बडे पैमाने की प्राविधिक बेरोजगारी को बचाया 
जा सके । इसलिए इन उद्योगो की समस्याओं पर बराबर पुनविचार करने औौर श्रावश्यक 
उपाय करने की आवश्यकता है जिससे ये उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के ग्रावश्यक और 
अभिन्‍न अगर के रूप में अपना पूरा योगदान दे सकें । 


प्रगति की समीक्षा 


2... पहली योजना मे हथकरघा उद्योग, खादी और पग्रामोद्योग, रेशम, नारियल रेशा» 
दस्तकारी और लघु उद्योगों के विकास के कार्यक्रमों के बनाने में मदद करने ओर परामश 
देनें के लिए अखिल भारतीय भण्डल नियुवत करके इन उद्योगी की प्रगति के लिए एक 
बडा कदम उठाया गया | विकास कार्यत्रमो का एक महत्वपूर्ण अग इनसें लगे दस्तकारों 
को विविध रूप से सहायता पहुचाने का था, जैसे प्रशिक्षण सुविधाएं, तकनीकी परामर्थ, 
सुधरे हुए औजार आसान कढिस्‍्तो पर देने का प्रवन्ध और बिक्री की टूकानो की स्थापना! 
दूसरी योजना में इन सब प्रकार की सहायता बहुत अधिक बढा दी गई। इसके लिए 760 
क्रोट रुपये से कुड कम खर्च किया गया जब कि पहली योजना में केवल 43 करोड़ ठुपया 
खर्च किया गया था। राज्यो के उद्योग विभागों को भी बढ़ाया गया । 


3... इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार हथरुरघे के कपड़े का उत्पादन 950-5 
में 74 2 करोड़ गज से बढ कर 960-6] में लगभग 90 करोड गज हो गया । इसमें 
लगभग 30 लाख बुनकरों को पहले से अधिक रोजयार मिला। सहकारी समितियों में 
हथकरघों की सख्या 953 में 7 लाख से बढ़ कर 960 के मध्य तक 3 लाख ह्दो 
गईं। खादी (सूती, रेशमी और ऊनी) का उत्पादन 950-5] में 70 लाख गज से बढ 
कर 960-6! में 4.8 करोड़ गज हो गया। और अम्बर खादी का उत्पादन [956-57 
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में [9 लाख गज से बढ कर 960-6] में लगभग 260 लाख गज हो गया । इन कार्ये- 
जरमों से लगभग [4 लाख कातने वालों को अरद्ध-रोजगार मिला और लगभग ॥.9 लाख 
बुनकरों और बढइयों इत्यादि को पूरा रोजगार मिला । 


4... ग्रामोथोगो के कार्यक्रमों से दूसरी योजना में लगभग 5 लाख दस्तकारों और गांबों 
की महिला श्रमिकों को कुछ रोजगार मिला । दूसरी योजना में प्रामीण अर्थव्यवस्था के 
“विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योगों के सघन विकास के लिए एक सघन क्षेत्र योजना चलाई 
गई। कच्चे रेशम का उत्पादन [95] के 25 लाख पौंड से बढ़ कर [960 में 36 लाख पौड़ 
हो गया । दूसरी योजना के अन्त में यह अनुमान था कि इस उद्योग में 35,000 व्यक्तियों को 
पूरा रोजगार और लगभग 27 लाख व्यक्तियों को आशिक रोजगार मिला। नारियल के रेशे 
के धागे और सामान का निर्यात पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त के स्तर से नीचे रहा। 
इस उद्योग में इस समय लगभग 3 लांख व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। दस्तकारियों 
'की चीजों की देश और विदेश दोनों मे बित्नी बढ़ी ॥ यह अनुमान है कि मलौचों समेत 
लगभग 6 करोड़ रपये प्रति वर्ष का सामान दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम तीन वर्षों 
में विदेश भेजा गया । 
० म दूसरी पच्रवर्षीय योजना की अवधि में अनेक छोटे उद्योय जैसे मशीनी औजार, 
सिलाई की मशीन, विजली के पंखे और मोटरे, साइकिलें, राजगीरो के श्रौजार तथा लोहे की 
- चीजों का बहुत विकास हुआ ओर इनमें 25 से 50 प्रतिशत प्रति वर्ष उत्पादन बढ़ा। छोदे 
उद्योगपतियों को किस्तो पर मशीन देने के लिए एक औद्योगिक विस्तार सेवा शुरू की गई 
जिसमें लगभग 4.2 करोड़ रुपए की मशीनें विक्री-खरीद शर्तों पर दी । छोटे कारखानों ने 
निर्यात के लिए 6 लाख जोड़ी चमड़े के जूते तैयार किए। लगभग 60 औद्योगिक बस्तियां 
4960-6! में पूरी हो गईं, जिनसे 52 में [,035 कारखाने थे, जिनमें !3,000 लोग काम 


करते थे। लघु उद्योगो के कार्यक्रम से अनुमान है कि लगभग 3 छाख छोगों को पूरा रोज- 
आभार मिल्रा । 


तीसरी योजना का मार्ग निर्धारण 
6. तीसरी योजना में ग्राम और लघु उद्योगों के कार्यक्रम चलाते समय निम्नलिखित 
अमुख उद्ंक्ष्य सामने रखे जाएंगे : 

: (क) कारीगर की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना और उसे कार्यकुशल बनाने, प्रावि- 
घिक परामर्श देने, बढ़िया औजार और ऋण आदि की सहायता देकर 
उत्पादन-व्यय घटाना । 

(ख) विक्री में सहायता, उत्पादन में सहायता और आश्रय प्राप्त विक्रय आदि 
को धीरे-धीरे कम करना । 

(ग) गावों और छोटे कस्बों में उद्योगो की वृद्धि को प्रोत्साहन देवा। 

(घ) छोटे उद्योगों का बड़े उच्चोगो के सहायक के रूप में विकास करना ! 
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(ड) दस्तकारों की सहकारी समितियां बनाना । 

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो नीति और उपाय किए जाएंगे, वे नौचे 
दिए जा रहे है । 
प्र... कार्यकुझलता और उत्पादकता सें सुधार : प्राविधिक और अवस्थकीय कारयकर्ताप्रों 
को तैयार करने के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं तीसरी योजना में बहुत बढाई जाएगी। 
ग्रामीण कारीगरों के लिए चुने हुए क्षेत्रों में एक विश्येप प्रकार की संस्थाएं चलाने बी 
योजना बनाई गई है, जो आस-पास के गावों को लोहारी, वढईगिरी इत्यादि पेशों दा 
प्रशिक्षण देंगी । औद्योगिक विस्तार तकनीक का प्रशिक्षण देने के लिए एक आंखलछ भारतीय 
संस्था बनाई जाएगी। विभिन्‍न उद्योगों में लगे हुए कारौगरों और दस्तकारों को सुधरे 
हुए श्रौजार और मशीने देने के अलावा उन्हे तकनीकी परामर्श देने की भी व्यवस्था की 
जाएंगी । 
8... ऋण प्रोर पूंजी : तीसरी योजना में ऋण देने वी सुविधाओं का झ्ोर अधिक 
विस्तार किया जाएगा और ऋण उचित शर्तों भरौर न्यूनतम समय में दिया जाएगा। इफके 
लिए लक्ष्य यह रहेगा कि जितने ऋण की आवश्यकता पड़ती है, वहू साधारण बेकिंग तथा 
अन्य वित्तीय सस्याम्रों से मिले ) 


9. संयुक्त उत्पादन कार्यक्रम : पहली झौर दूसरी योजनाओं में संगठन और सहायता 
के व्यावहारिक उपायों को 'संयुक्‍त उत्पादन कार्यक्रम” के तत्व कहा गया था। संयुक्त 
उत्पादन कार्यक्रम से भाव यह है कि किसी उद्योग के विभिन्‍न विभागो के विकास कार्यत्रम 
को बनाते समय उसमें बडे उद्योगों, छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों का योगदान की 
रहेगा जिससे समाज की सारी भाग सामाजिक ओर दूसरे उद्देश्यों के भ्रनुरूप पूरी की जा 
सके । इस कार्यक्रम के दूसरे तत्व थे उत्पादन के क्षेत्र नियत करना, उद्योग के बड़े अगों 
की क्षमता के विस्तार पर रोक लगाना, बड़े कारखानों पर शुल्क लगाना ओ्रोर टैक्सों, वित्री 
में छूट, सहायता आदि देकर छोटे कारखानो को मूल्य की दृष्टि से छाभ पहुंचाना। यह 
महसूस क्या गया कि सयुकत उत्पादन कार्यत्रम के आम असूलो को उद्योग विश्येप की सम 
स्याओं का पूरा अ्रध्ययन और छानबीन करने के बाद ही छागू किया जाए । 

40, सरकारी सहायता, बिक्ी मे छूठ श्रादि की भूमिका : व्यवहाये सहायता के 
कार्यक्रमों के क्रमिक विकास से यह आद्या है कि तीसरी योजना में सरकारी सहायता झौर 
बिक्री में छूट आदि की आवश्यकता कम हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ पारम्परिक 
उद्योगो के मामले में इस प्रकार की सहायता देने और उनमें बने माल के लिए बाजार 
ढूढने आ्रादि के उपायो को अन्य लघु उद्योगों की अपेक्षा अधिक समय तक जारी रखना 
आवध्यक हो । 

]. .प्रासीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों का ओद्योगिक विकास : तीसरी योजता में 
ग्रामीण क्षेत्रो और छोटे कसबो तथा ऐसे कम विकसित क्षेत्रो में जहां उद्योग खोलने की साक 

सम्भावनाएं हों, उद्योगों की और अधिक वृद्धि को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया जाएगा। 

इसलिए जिन क्षेत्रों में प्रन्य विकास कार्यक्रमों के कारण विभिन्‍त मौलिक सुविधाएं उपलब्ध 
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हो जाएंगी, उनके मामले पर गोर करना होगा और सन ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्यों में 
छोटे उद्योगों को विभिन्‍न प्रकार की सहायता देनी होगी । इस प्रकार अनेक सफल केद्ध 

बनाने होगे ताकि वे और झधिक विस्तृत विकास के लिए केन्द्र या आदर्श का काम दे सके । 

विशेषकर माल को विविध रूप में तैयार करने वाले उद्योग छोढे पैमाने पर और सहकारी 

समित्तियों द्वारा ग्रधिकतम सीमा तक खोले जाने चाहिए ॥ जहां बिजली तथा भअन्य मूल 

सुविधाएं उपलब्ध नही हूँ, वहां ग्रामीण कारीगरों को सहकारी समितियों में संगठित करने में 

मदद करनी चाहिए ॥- 


॥ ४. छोटे उद्योगों का सहायक उद्योगों के रूप में विकास : बड़े उद्योगों के सहायक के 
रूप में छोटे उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के विभिन्‍न उपायो पर एक विशेष समिति 
विचार कर रही है। सावंजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में बड़े कारखानों और छोटे-छोदे 
कारखानों का पारस्परिक सहयोग बढाने का प्रस्ताव है । उद्योग के हर पहलू में समाज की 
भ्रावश्यकताओं का विस्तृत दृष्टिकोण छेना आवश्यक है जिससे पता चल सके कि बड़े और 
छोटे उद्योग क्या योगदान कर सकते हैं और उत्पादन का विभिन्‍न चरणों में किस प्रकार 
विकेन्द्रीकरण किया जा सकता है। ऐसे समस्वित विकास की दृष्टि से भ्नेक उद्योगों का 
अध्ययन किया जा रहा है । 


43... औद्योगिक सहकारी संस्थाएं : तीसरी योजना में वततेमान सहकारी संस्थाओं के 
संगठन और पूजी को मजबूत बनाने और झ्धिकाधिक कारीगरों को उनमें भर्ती करने पर 
जोर दिया जाएगा । इसके लिए जिन प्रमुख उपायो का प्रस्ताव है, वे हे कुछ समय तक 
प्रबन्धवीय और निरीक्षक कम्ंचारियों पर होने वाले व्यय के लिए वित्तीय सहायता की 
व्यवस्था और प्रारम्भिक समितियों से केन्द्रीय सहकारी वित्तीय एजेन्सी जो सूद ले, उसके 
लिए सरकारी सहायता देना । जिन छोटे उद्योगों में एक या कुछ थोड़े मालिक लोग हो, 
वहा सगठनो के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जाए । 


4. समन्वय के लिए प्रबन्ध : इन कार्यक्रमों को जो विभिन्‍न मण्डल और एजेन्सियां 
विशेष तौर पर क्षेत्रों में चलाएंगी, उनके काम मे सामंजस्य लाने के उपायों की बड़ी आाव- 
इ्यकता है। गावों में खेती, विजली, परिवहन आदि का विकास हो जाने से यह आवश्यक 
हो जाएगा कि ग्रामीण भ्रौद्योगीकरण की समस्या पर व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जाए, जो 
वर्तमान मण्डल आदि नही कर सकेंगे, क्योकि उनका कार्यक्षेत्र अपने विशेष उद्योग तक ही 
सीमित है । इस प्रइन के विभिन्‍न पहलुओं पर राज्य सरकारों और विभिन्‍न मण्डलों के साथ 
मिल कर झआागे विचार करने का प्रस्ताव है। 


35 व्यय और व्यय-परिमाण : तीसरी योजता में ग्रामोद्योगों और लघु उद्योगों के 
लिए 264 करोड़ रुपये के व्यय का प्रस्ताव है। दूसरी योजना में इन पर 80 करोड़ 


रुपये से कुछ कम व्यय होने का अनुमान है। यह राशि विभिन्‍न उद्योगों पर निम्नलिखित 
” रूप में व्यय को जाएगी 
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लि ििििषषाणाओिषा नाप पाकर (करोड़ रुपये में) 
उद्योग दूसरी योजना तीसरी, योजना 
(अनुमित व्यय) कअनुमित व्यय) | (ब्य) | 
राज्य श्रौर केन्द्रीयां ३.२ | योग 
प्रदेश 
हथकरधा उद्योग क्षेत्र 29.7 3.0 3.0. 34.0 
ह्यकरधा क्षेत्र में बिजली के करघे. 20 - 4.0 4.0 
37.0 
खादी--पारम्परिक 
गे अ्म्बर । 82.4 34 32.0... 92.4 
ग्रामोद्योग 200 
रेशम उद्योग 3] 55 4.5 70 
सारियछ रेशा उद्योग 20 24 0.8 3.2 
दस्तक्ारी 48 6] 2.5 86 
लघु उद्योग 444 626 22.0... 84.6 
ओदोगिक वस्तिया ]6 खा स्तवा  त76 302 - 302 
योग 480.0% 4] 2 / नज-+-+नननत 0० 782 22.8 2640 264.0 


ऊपरलिक्षित व्यय के श्रलावा सामुदायिक विकास कार्यक्रम में भी इन उद्योगों के 
विकास के लिए 20 करोड झुपये की व्यवस्था है। इसके अलावा विस्घापितों के पुनर्वास 
कार्यक्रम गौर समाज कल्याण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण कार्यक्रमों में मी इन उद्योगों के 
लिए कुद्ध व्यवस्था है। निजी तौर पर जिनमें वेक भी शामिल हे लगभग 275 करोड रुपये 
इने उद्योगों में लगाए जाने का अनुमान है। हर कायतक्रम के लिए यह आवश्यक है कि भवन 
निर्माण और ऊपरी खर्चों को न्यूनत्तम रखा जाए । 





रे विकास के कार्यक्रम ध 

व6. हयकरघा श्रौर विजली करघा उद्योय : हयकरघों पर बुनने वाले जुलाहों को 
पहले से अधिक काम देकर, उन्हे झेयर पूजी के लिए ऋण देकर और सुधरे हुए तरीकों को 

प्रचलित किया जाएगा और साथ-साव विनी छूट इत्यादि के महत्व को कम करके अन्य 
प्रकार की, उद्योग को दृढ् बनाने दाली, चटायता देकर कमजोर सहकारी समितियों को बड़ा 
भ्रौर सक्षम बनाने का प्रस्ताव है । हयकरघे के कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहन देने के भी 
उपाय किए जाएगे । सहकारी समितियों में झामिल हयकरघा जुलाहो की आधिक स्थिति 
को सुधारने के लिए अगले कुछ वर्षों में नौ-साढ नौ हजार बिजली करघे लगाने का प्रस्ताव 
है। 965-66 में कपड़े के कुल उत्तादन का लद््य 930 करोड़ गज है उसमें से हथकरघा, 
विजली करघा और खादी उद्योग का हिस्सा 350 करोड गज रखा गया है। लेकिन -----777० न ता हिस्‍सा 350 करोड गज रखा गया है। छेक्त इन 





+ खर्च का अनुमात लगमय 775 करोड़ ० है 
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उद्योगों में अ्लग-प्लग कितना-कितना उत्पादन होगा इसका निरचय ग्रभी नही किया गया 
अत्येक क्षेत्र में हुई उन्‍्तत्ति को देखकर समय-समय पर स्थिति पर पुनविचार किया जाएगा। 


7.. पारम्परिक ओर अम्बर खादी : खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सघन क्षेत्रों या 
ग्राम इकाइयों के रूप सें ग्रामीण विकास का जो कार्यक्रम बनाया है उसी के अनुसार तीसरी 
योजना में खादी के विकास का कार्य चलेगा । इस कार्यत्रम में 3 हजार ग्राम इकाई खोलते 
'का प्रस्ताव है जिसमें से हरेक में एक या एक से अधिक गाव होंगे जिनकी जनसंख्या लगभग 
5 हजार होगी। भविष्य कार्यक्रम की एक विशेषता यह होगी कि इस कार्यक्रम में गावों में 
उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए स्थानीय योजनाएं बनाई जाएगी। 
किसान चरखा तो रहेगा ही लेकिन अम्बर चरखे को लोकप्रिय बनाने के और अ्रधिक प्रयास 
किए जाएंगे और उसकी उत्पादकता को भी और अछ्कि बढाया जाएगा। यद्यपि इन 
उद्योगों में विकेन्द्रीझृत अंग के विभिन्‍न भागों के लिए कपडे के उत्पादन के लक्ष्य निश्चित नही 
किए गए है लेकिन खादी का कुल उत्पादन वढाकर 6 करोड गज करने का लक्ष्य है । 
48. . भ्रामोद्योग : ग्रामोद्योगो के द्रुत विकास करने में अनेक स्वाभाविक कठिनाइया 
है। ग्रामीण कारीमर अनेक गावो में विखरे हुए होते हे और उनमें साक्षरता की कमी है 
तथा उनकी जआ्ञाथिक स्थिति बहुत कमजोर है। प्रन्य कठिनाइ्या है। प्रश्चिक्षित और 
सुशिक्षित कर्मचारियों की कमी, पूजी की कमी, कच्चे माल का इन्तजाम करने के लिए 
संगठन की अनुपस्थिति, काम करने के पुराने ढग, आदि । खादी और प्रामोद्योग प्रायोग 
क्षेत्रों ने सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रो के लिए ग्रामोद्योगों के कार्यक्रम बनाए हूँ जिनका लक्ष्य 
स्थानीय भ्रावश्यकताओं को पूरा करना होगा । जहा कही झ्ावश्यक हो और उपलब्ध हो 
वहा बिजली के उपयोग से तया उत्पादन की सुधरी हुई प्रणालियों से इन उद्योगो का बर्त॑- 
मान रूप बदल जाने की सम्भावना है। ये विकास कार्यत्रम धान को हाथ से कूटने, तेलहन 
से तेल निकालने, चमड़ा रगने, दियासलाई बनाने, गुड और खडसारी, मधुमक्खी पालन, 
वाड़-गुड, हाथ से बनाया हुआ कागज आ्रादि उद्योगो के लिए नए उत्पादन केन्द्र खोलने, 
सुधरे हुए औजार देने तथा आम तोर से सघन विकास के कार्यक्रम हैं । हाथ से चावल 
कूटने के'उद्योग की रक्षा के लिए चावल मिल उद्योग (नियत्रण) कानून 958 बनाया 
गया था जिसके अनुसार चावल कूटने की मिलो के लाइसेंस देने पर नियतरण रखा गया था 
और सहकारी समितियों द्वारा चलाए जाने वाली मिलों को लाइसेस देने में प्राथमिकता दी 
जाती थी । यह महसूस किया गया कि इस समस्या पर आगे फिर विचार किया जाए ताकि 
कानून में वर्णित नीति श्र अ्रधिक प्रभावी ढग से लागू की जा सके । 
9. रेशम उद्योग : इस उद्योग के विकास कार्यक्रम में उत्पादन व्यय में कमी करने, 
उचित बिक्री सगठन तैयार करने, नौरोग जअडे उपलब्ध कराने तथा निर्यात बढाने की 
सभावनाओ्रों की खोज करने पर जोर दिया जाएगा। सिंचाई और उर्वरको का प्रबन्ध करके 
शहवूत की खेती को लाभदायक बनाने का प्रयत्न किया जाएगा। पारम्परिक चरखे के स्थान 
५र नए चरखे प्रचलित किए जाएगे । गोटियो और कच्ची रेशम दोनो के लिए सहकारी विक्रय 
व्यवस्था का विकास किया जाएगा ताकि रेशम के कीड़े पालने वालों को अच्छी कीमत मिल 
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सके और कच्ची रेशम के भाव ज्यादा चढ़ने से रोके जा सके । शहतूत भौर गेर शहतृत 
वाली रेशम का उत्पादन 960 में 36 छाख पौंड से बढकर 965-66 में 50 लाख पौंड' 
होने की आशा है । 
20. नारियल रेशा उद्योग : तीसरी योजना में इस उद्योग के माल का निर्यात बढ़ाने 
और उसमें सहकारी संस्थाओं को दृढ़ श्राधार पर सगठित करने पर जोर दिया जाएगा! 
नारियल रेशे को कातने वालों को मशीनें दी जाएगी ताकि काम की किस्म बढ़िया हो 
सके। इसके साथ ही प्रारम्भिक सहकारी समितियों के कार्यक्छाप पर ओर अ्रधिक देखरेख 
रखी जाएगी। इस उद्योग के उत्पादकों और निर्यात करने वालो की सहायता के लिए 
एक विशेष निर्यात प्रोत्साहन योजना बनाई गई है ! इस कार्यक्रम में उत्पादन की मई 
प्रणालियों को श्रोत्साहन देना नारियल के सार भाग तथा रेशों में से बचे हुए हिस्सो को 
उपयोग में लाना इसके अन्तगंत है। गद्दो तथा ब्रुध रेशो के कार्य को भी बढाया जाएगा । 
2]. .. इस्तकारियां : अखिल भारतीय दस्तकारी मडल ने [2 चुनी हुई दस्तकारियों 
के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए हे । पिछले वर्षों में जो विकास कार्य हुआ है 
उससे विभिन्‍न दस्तकारियों की मुख्य समस्याप्रों को जानकारी प्राप्त हुईं। तीसरी योजनाः 
में इन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएगे । विकास झ्धिकतर 
सहकारी समितियों द्वारा ही किया जाएगा लेकिन कुछ छोटे उपक्रमियों के सघ बनाने का 
भी पस्ताव है ताकि किस्म पर नियन्त्रण किया जा सके और कारीगरों की दश्षा में सुधार हो 
तथा व्यावसायिक स्तर में भी सुधार हो । निर्यात को प्रोत्साहन देने के साथ ही दस्तकारियों 
के उत्पादन का इस तरह नए ढग से संगठन करना होगा ताकि देश के विभिन्‍न आय-वर्गों 
की झावश्यकताओ के अनुरूप ही सामान तैयार किया जा सके भ्रौर ग्रामीण दस्तकारियों 
का भी विकास हो। तीसरी योजना के अन्तर्गत ये काम भी होगे : बाहर भेजे जाने से 
पहले वस्तुओ का निरीक्षण तथा निर्यात करने वालो को ऋण सुविधा, डिजाइन तैयार करने' 
के केन्द्र, अन्तरराज्य व्यापार को प्रोत्ताहन, कुछ दस्तकारियो में प्रशिक्षण सुविधाएं, बित्री' 
सम्बन्धी अनुसन्धान और विक्रय भडारो के प्रबन्ध और बित्री सम्बन्धी प्रशिक्षण । 
2: चधु उद्योग : दूसरी योजना में प्राविधिक परामर्श देते, उधारवित्त और प्रशिक्षण 
सुविधाएं, मश्चीन देने, बिक्री की व्यवस्था, और कच्चे माल की उपलब्धि आदि की व्यवस्था 
के जो कार्यक्रम झ्रारम्भ किए गए थे उन्हे तीसरी योजना के बड़े कामो को देखते हुए और 
अधिक बढाया जाएगा। उत्पादन में वृद्धि और उसके विकेन्द्रीकरण के साथ ही तीसरी 
योजना के कार्यक्रमों का एक लक्ष्य यह भी रहेगा कि अधिक से अधिक उद्योगो के छोटे और 
बडे कारखानों में समन्वय रहे । छोटे कारखाने बड़ो के सहायक के रूप में बढ़ें और छोटे 
उद्योग छोटे कस्वो और भ्रामीण क्षेत्रो में खुलें तथा उन्हे चलाने वाली सहकारी समितियों 
और नए उद्योगपतियो और उपक्रमियो को और अधिक सुविधाएं मिलें । विकास का एक- 
महत्वपूर्ण भय यह भी है कि कारखाने की क्षमता का पूरा फ़ायदा उठाया जाए, इसके लिए 
एक से अधिक पालिया शुरू की जाए और आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध किया जाए ।- 
राज्य सरकारो और केन्द्रीय सरकार की माग्र मी अधिकतर छोटे उद्योगों से ही पूरी करने 
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की नीति और कड़े ढंग से लागू की जाए। राज्यों के साथ ही केन्द्र में स्टोर की ऋ्य सम्बन्धी 
नीतियों तथा सम्बद्ध कार्यक्रमों को और भी विस्तृत रूप से विकसित करने की आवश्यकता 
है। प्रन्य विकास कांयंत्रमों में ये हे : राज्य सरकारों द्वारा मुश्किल से मिलने वाले कच्चे 
गाल के भंडार स्थापित करना, भ्रोद्योगिक बस्तियां बनाने, कच्चे माल के भंडारों का संचालन 
करने और सर्व सेवा सुविधा केन्द्र चलाने के लिए लघु उद्योग निममों को स्थापित करना । 
23... ओद्योगिक बस्तियां : तीसरी योजना में लगभग 300 नई विभिन्‍त प्रकार की 
प्रौद्योगिक बस्तिया खोलने का विचार है । ये यथास्रम्भव छोटे और मझभोोले कस्बों के समीप 
बसाई जाएंगी । जिन ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकती 
है वहां भी अनेक औद्योगिक बस्तियां खोलने का विचार है। बड़े शहरों प्रौर विकसित 
करदों के पास छोटे उद्योगपतियों को कारखाने बनाने के लिए केवल विकसित स्थान 
देने का भी प्रस्ताव है । छोटे उद्योगों को सहायक के रूप में विकसित करने के लिए यह 
सुझाव है कि बड़े उद्योगों के आस-पास उनके सहायक के रूप में पनप सकने वाली एक ही 
प्रकार के लघु उद्योगों की बस्तिया खोली जाएं । नई बस्तिया खोलते समय भवन निर्माण 
आदि कार्यों मे कम से कम खर्च करने के अनेक सुझाव भरा चुके हे और उन पर पूरा भ्रमल 
करना आवश्यक होगा | 


रोजगार 
24, .. तीसरी योजना में सार्वजनिक झर निजी क्षेत्रों मे ऊपर लिखित कार्यत्रमों में जो 
रुपया लगाया जाएगा, श्राशा है उससे 80 लाख लोगों को आशिक या पहले से भ्रधिक 
रोजगार और लगभग 9 लाक्ष लोगों को पूरा रोजगार मिलेगा । 


कम निर्यात : नारियल रेशे का सामान, हथकरघे का कपड़ा और दस्तकारियों का 
सामान लगभग प्रतिवर्ष 2] करोड़ रुपये का निर्यात होता है। लघु उद्योगों का भी कुछ 
माल निर्यात होने लगा है। लघु उद्योगों के माल की किस्म बढिया करके कीमत घटाकर 
और नए डिजाइन आदि बताकर उनके और अधिक माल को बाहर भेजना सम्भव होगा । 


आंकड़े 
26... किसी कार्यक्रम का क्या प्रभाव हुआ इसको आकने के लिए देश भर के आंकड़े 
अत्यन्त आवश्यक होते है, लेकिन लघु उद्योगों सम्बन्धी पूरे आकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । 
96] को जनगणना से उम्मीद है कि औद्योगिक इकाइयों की एक पूरी सूची शायद मिल 
जाए। उसको ढाचा मानकर जो कारखाने दस या उससे अधिक कमंचारी रखते हे या 
जिनकी पूजी 5 लाख से अधिक है उन सबका छमाही सर्वेक्षण करने का एक अस्ताव है । 


अध्याय 5 


उद्योग ओर खनिज 
पु 


उद्योग 


प्रगति को समीक्षा 
विछले 0 दर्ष में और खासकर दुसरी योजना की भ्रवधि में उद्योगों का बहुत तेजी 

से बिकास हुआ है और अनेक प्रकार के उद्योग कायम किए गए हे । सरकारी क्षेत्र में तीन 
नए इस्पात के कारखाने खोले गए हैं और निजी क्षेत्र के कारखानों का झ्राकार दुगुना कर 
दिया गया है। बिजली के भारी सामान, भारी मश्ीनी थ्रौजार और भारी मशीनों 
को बनाने वाले कारखानों की नीव डाल दी गई है। रसायन-उद्योगो में उवेरको श्रौर 
बुनियादी रसायनों का उत्पादन काफ़ी बढ़ाया गया है और यूरिया, पैनेसिलीन , नकली 
रेशे, औद्योगिक विस्फोटक, रग-रोगन और अखबारी कागज जैसे नए पदार्थों का भी बनता 
शुरू हो गया है । और भी अनेक उद्योगो का उत्पादन बहुत वढा है। पिछले 0 वर्ष 
में सगठित उद्योगों का उत्पादन करीब-करीब दुगुना हो गया है और औद्योगिक उत्पादन 
का सूचक अक जो 950-5] में 00 था, 960-6। में 94 पहुच गया । 

है दृसरी शोर कुछ च्रुटिया भी रह गयी है, जैसे सन्‌ 960-6] में त॑यार इस्पात का 
उत्पादन कुल 22 लाख टन होने का अनुमान है जबकि लक्ष्य 45 लाख टव था। उ्ेरक 
आदि के कुछ महत्वपूर्ण कारखानों के पूरे होने में भी देरी लगी है। कुछ उद्योगों में योजना 
में निर्धारित लक्ष्य नही पूरा हो सका है । 

3... पिछले 0 वर्ष में उद्योगो को देश भर मे फैलाने मे भी सफलता मिली है भौर 
बिल्कुल नयी जगहो में वडे-बडे कारखाने खोले गये है, जैसे भिलाई, राउरकेला और 
डुर्गापुर में इस्पात कारखाने और राची में भारी मशीन का कारखाना, भोपाल मे विजली के 
भारी सामान का कारखाना और नैवेली में लिग्रनाइट का उद्योग। ये सब नयी जगहें हे। इसी 
तरह निजी उद्योगो को भी ऐसे क्षेत्रों में स्थापित कराने की कोशिश की गयी है जहा भ्रब 
तके केल-कारखाने नही थे । 

4. दूसरी योजना की अवधि में सगठित उद्योगों में कुल मिलाकर स्थिर नियोजन 
4620 करोड र० हु,प्रा है; सरकारी क्षेत्रो के कारखानो में 770 करोड़ ₹० और निजी 
कारखानों में 850 करोड़, जबकि लक्ष्य क्रमश 560 करोड और 685 करोड़ रु० का था। 

तीसरी योजना में नीति 

5... उद्देश्य--96-66 की अवधि के लिए जो औद्योगिक कार्यत्रम बनाया गया है 
“उसका उद्देश्य भ्रगले 5 साल में तेजी से औद्योगीकरण की नीव डालना है। इसलिए ऐसे 
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बुनियादी उद्योगों को .स्थापित करना आवश्यक है जिनसे श्रौर उद्योग कायम हो सकें या 
शौर सामग्री बन सके । खासकर मशीनें बनाने पर बहुत जोर देना है। इसके साथ ही 
शिल्प, कारोगरी और डिजाइन भी बनाने की शिक्षा आवश्यक है ताकि आगे चलकर हम 
अपने श्राप उन्नति कर सके और विदेशी सहायता का सहारा कम से कम ले । इसके साथ 
ही हमें उन चीजों को बनाने का भी इन्तजाम करना पडेगा जिनकी माय अगले वर्ष में 
होने की सम्भावना है । जहूरी चीजो की मांग तो पूरी करनी होगी पर आराम और विलासः 
की चीजों के बारे में अधिक से अधिक संयम करना होगा । स्वभावतः उद्योगों का विकास 
कच्चे माल और बिजली की शक्ति पर निर्भर होगा, इसलिए इनको बढ़ाना भी आवश्यक है । 
6... , भ्रौद्योगिक नीति--- उद्योगों का विस्तार अप्रैल 956 के उद्योग नीति सकत्प के 
अनुसार होगा । दूसरी योजना की तरह इस योजना में भी सरकारी और निजी क्षेत्रो को 
एक-दूसरे के सहायक और पूरक की तरह काम करना होगा। 
क्र ओद्योगिक-प्राथमिकता--हमारे साधन सीमित है । इसलिए नये कारखानों को बढाने 
या वर्तमान कारखानो का विस्तार करने के पहले जो कारखाने लग चुके है उनसे पूरा काम 
लेना जरूरी है। नये कारखानो को कायम करने के बजाय वर्तमान कारखानों का विस्तार 
करना अच्छा होगा क्योकि इससे उत्पादन भी जल्दी होगा और उसकी लागत भी केम 
पड़ेगी । नये कारखाने हमें ऐसी चीजों के खोलने होगे जो निर्यात हो सकें या जो ऐसी 
चीजें बनाए जो श्रब तक बाहर से आयात होती रही है, भौर जिनसे हमारी विदेशी मुद्रा 
का खर्च कम हो और आय बढ़े | ऐसे कारखानो का बहुत विस्तार सम्भव न होगा जो 
बाहर से आने वाक्े कच्चे माल का इस्तेमाल करते हों । हमे तो ऐसे कारखानो पर जोर 
देना होगा जिनका माल विदेशों में बिक सके । 

इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमे अपने उद्योगो को निम्नलिखित क्रम से 
प्राथमिकता देनी होगी-- 

() ऐसे उद्योगों को पूरा करना जो दूसरी योजना में शुरू किये गये थे या जिन्हे विदेशी 
मुद्रा की कठिनाइयो के कारण 957-58 में रोक देना पड़ा था। 

(2) भारी इजीसवियरी और मशीन वगाने के कारखानो का विस्तार जैसे गढाई और 
ढलाई, मिश्रित धातु और विशेष किस्म के इस्पात, लोहा और इस्पात श्रौर लोह- 
मिश्रित धाहु के कारखाने ) उर्वरक और पेट्रोल के कारखानो का उत्पादन भी 
बढाना होगा और इनसे नयी-मयी चीजे बनाने का उद्योग शुरू करना होगा । 

(3) अलमुनियम, खनिज तेल, घुलने वाली छुगदी, मूल कार्बनिक भर भ्रकार्वतिक-रसायन 

“और पेट्रोल के रसायन तथा नये उद्योगों में काम आने वाले रसायन आदि के 
कारखानों का उत्पादन बढाना होगा + 

(4) दवा, कागज, कपड़ा, चीनी, तेल और इमारती सामग्री आदि के उद्योगों का उत्तादन 

बढाना होगा 4 


औद्योगिक विकास कार्यक्रम 
8... तीसरी योजना में उद्योगों और खानों के विकास के जो लक्ष्य रखे गये है उनको 
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पूरा करने के लिए करीब 2993 करोड़ २० की जरूरत पड़ेगी ! इसमें करीब !338 करोड़ 
की विदेशी मुद्रा को दरकार होगी । इनका ब्योरा नीचे दिया है-- 








कं ज-ज--..तहत.. . .  ॑ _  (फरोडर०में) रु० में) 
सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र सरकारी व निजी क्षेत्र 
ऊुल रकम विदेशी मुद्रा कुल रकम वि. मुद्रा कुल रकम वि. मुद्रा 
त 2 3 4 5 प्लक्लक्कज् --- £ 5 6 7? 
(क) नया नियोजन 
(4) खानो का 


विकास 478 200 60 28... 538 228 
(2) उद्योगों का 
विकास 330 660 []25 450. 2455 0 
(ख्) पुरानी मशीनों 
को बदलना. __ 5. 50 50 450 50 


योग--- 808 जयणज--+०७-7त7 50 755 528 349 __& (335 528 3[43 388 
एणणभजज--+-+--+->तमे० 755 528 343 388 


ऊपर सरकारी क्षेत्र में उद्योगों भर खानों के नियोजन की राशि 808 करोड़ ह० 
दी गयी है। दूसरी जगह यही राशि 882 करोड़ रु० बतायी गयी है, परन्तु इसमें बागान 
उद्योगों को भ्राथिक सहायता, हिन्दुस्तान शिपयाड्ड को जहाज बनाने में सहायता, राष्ट्रीय 
उत्पादकता परिषद और भारतीय मानक सस्या के कार्यक्रमों का खर्च, दशमिक प्रणाली के 
विस्तार का खर्च राष्ट्रीय-उद्योग-विकास-नियम के जरिये निजी कारखानों को सहायता झौर 
निजी उद्योगों को सरकारी के और उनके हिस्सों की सरकारी खरीद की रकम भी 
शामित्र है! 
ऊपर, पुरानी भश्चीनों को बदलने के लिए जो रकम रखी गयी है वह श्रावश्यकता से 
'कम है। पर इससे अधिक तीसरी योजना में सभव नहीं । 
9... खर्च के जो प्रनुमान ऊपर दिये गये हैं इनके मुकावछे इस समय साधन कम पड़ 
रहे है। सरकारी क्षेत्र के उद्योगो भौर खानो के लिए जो रुपया रखा गया है श्रौर निजी 
औन्र के लिए जितने रुपये उपलब्ध होने का प्रनुमाव है, उनकी राशि 2570 करोड रु० 
होती है, [470 करोड़ रु०# सरकारी क्षेत्र के लिए भौर 800 करोड़ रु० निजी क्षेत्र 
के लिए। 
इसके भ्रलावा आशय है कि 50 करोड़ रु० उन कारखानों की मशीनें बदलने तथा 
उनमें आधुनिक भद्यीनें छगाने के लिए उपलब्ध होगे जो द्वितीय विश्व युद्ध के पहले के हे । 
अस्घु ऐसा मालूम पडता है कि सरकारी भौर निजी दोनो क्षेत्रों में तीसरी योजना - 
की अवधि दक भौतिक लक्ष्य पूरे नहीं हो सकेंगे शौर काफी राम चौथी योजना में छे जाता 
होगा । परन्तु इस समय यह कहना कठिन है कि कौन से कार्यक्रम चौथी योजना में छे जाये 
जाएग श्रौर कौन से लक्ष्य पूरे नही होगे । 


..._ इसमें 50 कलेड़ र० की वह रूम शामिय नह सडक जज; #0 करोड़ रु० की वह रकम झामिल नहीं है जो निजी क्षेत्र को दी जाएगी । 
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40. सरकारो क्षेत्र के कार्यक्रम : सरकारी क्षेत्र में उद्योग और खानों के कार्यक्रम में 
कुल मिला कर करीब 882 करोड़ रु० लग्रेगा । योजना खर्च के कुल 7500 करोड़ रुू० 
में से [520 करोड़ इन कार्यक्रमों के लिए रखे गये हे, |450 करोड़ केद्ध में भौर 70 
ऋरोड़ राज्यों में ब 

तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में जो बड़े उद्योग चलाये जायेंगे उनमे लोहा और 
इस्पात, कारखानों की मशीन, विजली का भारी सामान, मशीनी औजार, उर्वरक, मूल 
रसायन और ऐसे रसायन जिनसे दूसरी चीज़ें त॑यार हो, जरूनी दवाए श्रौर पैट्रोल साफ 
करने के कारखाने होंगे । इस कार्यक्रम को तैयार करने में इस बात का भी ध्यान रखा गया 
है कि सैनिक कारखानों का जो विस्तार होगा उनसे भी असैनिक व्यवहार की कुछ चीज़ें 
तैयार होंगी, जैसे मिश्रित धातुएं, ट्रैक्टर, ट्रक श्रौर बिजली के उपकरण वगैरह । 

राज्य सरकारों के बड़े श्रौद्योगिक कार्यक्रम ये हे :--मंसूर लोहा और इस्पात कार- 
खाना झोर भ्रांप्र कागज मिल का विस्तार, दुर्गापुर की कोक भट्टी को दोहरा करना और 
दुर्गापुर से कलकत्ता तकः नलो द्वारा गैस ले जाना, उर्वरक का उत्पादन बढाने के लिए 
एफ० ए० सी० टी० कारखाने का विस्तार और ट्राववकोर कोचीन कैमिकल्स का विकास 
तथा दुर्गापुर इंडस्ट्रीज बोर्ड द्वारा कास्टिक सोडा, फैनोल, थैलिक एनहाइड्राइड और भन्य 
कार्बनिक रसायनों का निर्माण । राज्यों की योजना में ऐसे क्षेत्रों में श्रोयोगिक विकास क्षेत्र 
स्थापित करने का प्रस्ताव है जहां उद्योगो का विकास कम हुआ है । 
3]... निजी क्षेत्र के कार्पक्रम : अप्रैल, 956 के उद्योग-तीति-संकल्प की सूची 'ए! में 
ऐसे उद्योग रखे गये हे जिन्हे सरकार स्थापित करेगी । परन्तु इसके अलावा बाकी चीजों में 
निजी क्षेत्र के लिए बहुत गृजाइश् है और तीसरी योजना मे निजी क्षेत्र के उदोगों के लिए 
काफी जगह रखी गयी है । 

भ्रनुमान है कि तीसरी योजना में निजी क्षेत्र के उद्योगों के लिए करीब ,250 
करोड़ रु० उपलब्ध हो सकेंगे जो निम्नलिखित सूत्रों से प्राप्त होगे : 

(करोड २०) 

संस्थाओ्रों (वेंक आदि) से 430 

केन्द्र भौर राज्य सरकारों से ऋण, सहायता श्रौर हिस्सों की खरीद 20 


नई पूंजी 200 
प्रांतरिक साधन (शुद्ध देनदारी) 600 
विदेश से ऋण व पू जी साभेदारी 300 

250 


परन्तु मिजी क्षेत्रों की श्रावश्यकता ऊपर दी हुई रकम से अधिक होगी, अ्नुमानतः 
350 करोड़ रु० | इसके प्रछावा निजी उद्योगों के छिए विदेशी मुद्रा भी 530 करोड़ से 
कम दरकार न होगी और इसका प्रबन्ध करता भी एक समस्या है । फिर भी कोशिश की 
जाएगी कि सबसे ऊंची प्राथमिकता वाले उद्योगों के लक्ष्प तो पूरे हो ही,जाएं। इसलिए 
विचार यह है कि औद्योगिक कार्यत्रम की बराबर समीक्षा नी जाए भौर स्थिति तथा प्रगति 
को देखते हुए हर छठे महीने विदेशी मुद्रा और ऋण की व्यवस्था की जाए । 
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ओद्योगिक कार्यक्रम को सुख्य बातें _ 
(क) घातु उद्योग 

42. .. लोहा और इस्पात--इसमें 702 लाख टन इस्पात के ढोके और 5 लाख दव 
विक्री के लिए लोहा बनाने का लक्ष्य है । निजी उद्योग का हिस्सा 32 लाप् टन इस्पात 
होगा ! इस समय निजी उद्योगों की क्षमता 30 लाख टन की है । 2 लाख टन इस्पात, 
विज क्षेत्र में कतरनों भौर पुराने लोहे को गलाने वाली विजली की भट्टियों में बनेगा । इसी 
तरह निजी क्षेत्र के कारखानों में विक्री के लिए 3 लाख टन लोहा भी बनेगा । 

सरकारी क्षेत्र में सबसे जरूरी काम होगा कि दूसरी योजना में जो इस्पात कारखाने 
कायम हुए हूं उनमें पूरी क्षमता से उत्पादन कराना | तीसरी योजना में भिलाई, दुर्गापुर, 
राउरकेला और मैसूर लोहा और इस्पात कारखाने के विस्तार का और बोकारो में नया 
इस्पात कारखाना लगाने का कार्यक्रम है ! इसके श्रल्मावा नैवेली के छिगनाइट से चलने 
वाछा लोहे का वारखाना भी खोला जाएगा। बोकारो में 20 लाख टन इस्पात के ढोंके 
यनाने का लक्ष्य है पर प्रारम्भ में [0 लाख टन बनाने को मशीनें लगायी जाएगी । 

सरकारी क्षेत्र मे इस्पात बनाने के इन कार्यक्रमो पर कुल 525 करोड़ र० खर्च होने 
का अनुमान है। मोटे तौर पर श्रतुमानत है कि तीसरी तोजना की अवधि में देश में 240 
लाख टन तैयार इस्पात बनेगा। इसमें 3 लाख टन सन्‌ 965-66 में दोकारो के कारखाने 
में बनने की आाशा है। 
3. .. ओनजारों में काम श्राने वाली मिश्रित धातु श्लौर बेदागों इस्पात-दुर्गाषुर में प्रतिवर्ष 
48 हजार टन विशेष किस्म का इस्पात बनाने वाला एक कारखाना लगाया जाएगा । 
सैनिक कारखानो से भी करीज 50 हजार टन मिश्रित इस्पात तैयार होगा । तीसरी योजना 
के भ्रन्त तक इस प्रकार के करीव 2 छाख टन इस्पात की दरकार होगी । बाकी इस्पात बनाने 
का काम सिजी उद्योगों को सौंपा जाएगा। 
44. 'प्रलमुसियम--सन्‌ 665-66 में 87,500 टन बनाने का लक्ष्य है जो कि उन 
निजी कारखानो से पूरा हो जाएगा जिनके लाइसेंस दिये जा चक्के है । परन्तु देश में इलंक्ट्रो- 
लिटिक तावे की माग वढ़ रही है ओर तीसरी योजना में इसका उत्पादन बढने की झाशा 
बहुत कम है। इसलिए अलमूनियम के और कारखाने लगाने जरूरी हो जाएगे । 
45... तांबा और जस्ता-तीसरी योजना में घटशिला में इडियन कॉपर कारपोरेशन के 
कारखाने मे इलेक्ट्रोलिटिक ताबे का उत्पादन शुरू हो जाएगा। खेतड़ी और दड़ीबो की 
खानो में लगी भदिठियों से भी क्रीव ,500 टन इलैबट्रोलिटिक तावा प्रतिवर्ष बनाने की 
आशा है। राजस्थान में जवर की जस्ते वी खानो से, उदयपुर के उस्ते की भट्ठी में करीब 
45 हजार टन घातु प्रतिवर्ष तैयार होगी 4 


(ख) इन्जीनियरी उद्योग कर 
46. लोहा और इस्पात की सप्लाई और मशीनों की माग बढने के कारण इस क्षेत्र में 
भी दगपी विकास होगा । सरकारी क्षेत्र में मुख्यतः भारी मशीनों के बनाने पर जोर दिया 
छाएगा। बाफी चीजों को बनाने का काम दिजी उद्योगो को सौपा जाएगा। 
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47.. इलाई और गढ़ाई--मशीनों को बनाने के लिए ढलाई भ्रौर गढाई के कारखाने 
अत्यन्त श्रावश्यक है । तीसरी योजना में |2 लाख टन भूरे लोहे को ढलाई और 2-2 लाख 
टन इस्पात की ढलाई और गढ़ाई करने का लक्ष्य है। सरकारी क्षेत्र में | लाख 39 हजार 
टन भ्रे चोहे की ढलाई, 76 हजार टन इस्पात की ढलाई और इतनी ही गढाई की व्यवस्था 
की गई है। निजी उद्योग में ढलाई और गढ़ाई का काम मुख्यतः भोटर के कारखानो में 
प्रौर कागज, चीनी, सीमेंट और कपडे को मशीनों के कारखानों में होगा । 


48. कारखानों की मशोर्ने--सरकारी क्षेत्र में रांची मे भारी मशीनों को बनाने का 
कारखाना लगाया जाएगा, दुर्गापुर में खानो की मशीनों का और बिजली की भारी मशीनों 
का और भोपाल में बिजली के भारी सामान का । दो और बिजली के भारी सामान बनाने 
कै कारखाने लगाए जाएंगे जिनकी जगह तय नहीं हुई है। भारी मशीनों के कारखते में 
प्रतिवर्ष [0 लाख टन इस्पात की मझीनें तैयार हो सकेगी | खानों की मशीनो के कारखाने 
में प्रतिवर्ष 45 हजार टन माल बनेगा । बिजली के भारी सामान के तीनो कारखानों में 
बिजली के बहुत-से यंत्र बनाये जाएंगे जिससे सन्‌ 97] से छेकर प्रतिवर्ष बिजली बनाने 
की क्षमता 20 लाख कि० वा० बढ़ती चली जाएगी । तीसरी योजना में कोयले के बिजली- 
घरों के लिए ऊंची दाब के वायलर भी बनाने का कार्यक्रम है । 
निजी क्षेत्र में सीमेंट, कागज, चीनी और कपड़े की मिलों के पूरे यत्र बनाकर तयार 
किए जाएंगे । 
9.. भशीनी भ्रौजार--960-6] में करीब 7 करोड़ रु० के मशीनी भ्रौजार बनाने 
का अनुमान है । तीसरी योजना में 30 करोड़ रु० के औजार बनान का लक्ष्य है। इसके 
पलावा करीब 5 करोड़ रु० के मशीनी औजार छोटे कारखानो मे बनेगे । सरकारी क्षेत्र मे 
हिन्दुस्तान मशीन टूल और प्रागा दूल कारखानो को बढाया जाएगा, राची में एक नया 
भारी मशीन बनाने का कारखाना खोला जाएगा और पजाब मे हिन्दुस्तान मशीन टूल के 
बराबर का कारखाना खोला जाएगा । आशा है कि सन्‌ 965-66 तक सरकारी क्षेत्र में 
(6 करोड़ र० के मशीनी औजार बनने लग जाएगे। 
20... यातायात का सामान--सरकारी क्षेत्र में बिजली और डीजल के इजन बनाते, 
विशाजापत्तनम के जहाज कारखाने का विस्तार करने और कोचीन में एक और जहाज 
कारखाना खोलने की योजनाए मुख्य हे । योजना में प्रतिवर्ष | लाख मोटर ग्राड़िया और 
60 हजार मोटर साइकिल, स्कूटर और तीन पहिये वाली गाड़ियां बनाने की व्यवस्था है । 
कोशिश यह करनी होगी कि मोटरों के 85 प्रतिशत पुर्जे देश में ही बनने लगे ताकि इनके 
लिए हमें विदेशी मुद्रा अधिक न खर्च करनी पड़े । सवारी के मोटरों की बजाय व्यापारी 
मोटरों तथा ट्रक, बस, ञ्रादि बनाने पर ज्यादा जोर देना होगा । 


(ग) रसायन और संबंधित उद्योग 
2].. उदेरक--अनुमान है कि 2965-66 तक ]0 लाख टन नव्रजनयुकत और 4 
लाख टन पी, ओ, युक्त उर्वरक की जरूरत होगी । नन्नजनी खाद मिश्रित रूप में बनामी 
जाएगी ताकि फास्फेट को जरूरत भी कुछ हृद तक इससे पूरी हो सके । नत्रजनी खाद के 
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कारखाने निजी ग्रोर सरकारी दोनो क्षेत्रों में खोले जाएगे। सरकारी क्षेत्र में उत्पादन 
क्षमता तीसरी योजना के अत तक 7 लाख 30 हजार टन हो जाएगी | निजी क्षेत्र में भी 
5 नये कारखानों को बढाने की और एक कारखाने का विस्तार करने की इजाजत दे दी 
गयी है । इन से करीव 4 लाख टन नत्रजन तंयार होगा । सुपरफास्फेट बनाने के जिन 
कारखानो की अनुमति दे दी गयो है उनसे और सरकारी तथा निशनी कारखानो में बनने 
बाछे मिश्चित उर्वरको से 965-66 तक 4 लाख टन फास्फेट उपलब्ध होने की झाशा है, 
जो हमारी जरूरत के लिए काफी है । 
22... गंधक का तेजाव, कास्टिक सोडा भ्रौर सोडा ऐश--तीसरी योजना में सन्‌ 965- 
66 तक गधक का तैजाव 7 लाख 50 हजार टन, कास्टिक सोडा 4 लाख टव और 
सोझाय ऐश 5 लाख 30 हजार टन वनाने का लक्ष्य है। वगस्टिक सोडा गौर सोडा ऐश दोतो 
में तीसरी योजना के ग्रन्त तक हम आत्म-निर्भर हो जाएगे । 
23. कार्इमिक रसायन--इस क्षेत्र में भी बहुत विकास होगा। प्लास्टिक, रंग और 
दवाप्रो के उद्योगो के विकास के कारण कार्वनिक रसायन उद्योग के लिए बहुत गुंजाइश हो 
गयी है और करीब 40 ऐसे रसाथनो को बनाने का इन्तजाम किया जाएगा जिनका कुल 
उत्पादन 25,60 दन होग्रा और इसमें 5 हजार टन की और वृद्धि करने की भी 
व्यवस्था है । 
24. पेट्रोल को सफाई--[965 तक 7 लाख टन पेट्रोलियम की दरकार होगी। 
पेट्रोल साफ करने की निजी क्षमता करीब 56 लाख टन है। नूनमती और वरौनी के 
सरकारी कारखानो की क्षमता 23 लाख टव होगी। जब ये कारखाने पूरे हो जाएंगे तो 
देश में पेट्रोलियम पदायों का उत्पादन 79 लाख टन हो जाएगा। गुजरात में तेल सफाई का 
तीसरा सरकारी कारखाना खोला जाएगा जिसकी क्षमता 20 लाख टन होगी। इन सबको 
मिलाकर जो उत्पादन होगा वह हमारी आवश्यकता से फिर भी कम रहेगा। परन्तु मोदर 
स्प्रिट हमारी आवश्यकता से 4 लाख टन अधिक बनेगी। इस समस्या को सुलभाने की 
कोशिश की जा रही है । 
25 दवाएँ--आश्म प्रदेश में सतत नगर में कृत्रिम (प्विथेटिक) दवाओं का कारलाता, 
ऋषिकेश के पास एदी-बायोटिक दवाओं का कारखाना और केरल में फीटो कमिकल कारखाना 
खोला जाएगा । इनके ग्रलावा निजी कारखानो में जो दवाएं बनेंगी उनको मिलाकर तीसरी 
योजना के भ्रत तक हमारा देश मुख्य-मुख्य दवाओं मे प्रायः आत्म-निर्मर हो जाएगा ! 
26. प्लास्टिक- प्लास्टिक सामग्री का उत्पादन भी वढाने का कार्यक्रम है और इसके 
लिए 89 हजार ठन का लक्ष्य रखा गया है। पैट्रोल से जो रसायन प्राप्त होगे उनसे प्लास्टिक 
उद्योग को सहायता मिलेगी । 
27... सीमेंड--]965-66 तक 50 लाख टन सीमेंट बनाने का लक्ष्य है, जो दूसरी 
योजना के उत्पादन से 50 प्रतिशत अधिक है । 

(घ) व्यवहार की चोजें 
28. कपड़ा--तौसरी योजना के अन्त तक 930 करोड़ गज कपड़े की आवश्यकता का 
अनुमान है। इसमें 85 करोड़ गज निर्यात के लिए होगा। 930 करोड़ गज के लक्ष्य में से 
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350 करोड़ गज हथकरघा, बिजली का करघा और खादी उद्योग में बनेगा । कपड़े की 
मिलों का उत्पादन बढाने के लिए तीसरी योजना की श्रवधि में 25 हजार स्वचालित करघे 
सगाए जाएंगे । मिलों में तकुवों की संख्या भी 65 लाख कर दी जाएगी, जो कि दूसरी 
योजना के भ्रन्त में 727 लाख थी । 
29... नकली रेशा--दूसरी योजना के अन्त में रेयन झौर नकली रेशा (स्टैपल) उद्योग 
की क्षमता 0 करोड़ पौड थी--523 लाख पोड रेयन और 480 लाख पौड रेशा। इसे 
बढ़ाकर 2] करोड़ 50 लाख पौंड कर दिया जाएगा--4 करोड़ पौंड रेयन और 7 करोड़ 
50 लाख पॉड रेशा । 
30... कागज और श्रखबारी कागज--965-66 तक 7 लाख टन अखबारी और प्रन्य 
कागज की दरकार होगी | इस समय कागज उद्योग की क्षमता 4 लाख 0 हजार टन है 
जिसे बढ़ाकर तीसरी योजना के अन्त तक 8 लाख 20 हजार टन कर दिया जाएगा ! 
अखबारी कागज की क्षमता 30 हजार टन से बढ़ाकर 2 लाख टन करने का प्रस्ताव है । 
कागज बनाने में अधिकतर गन्ने की खोई का इस्तेमाल करना होगा । 
3. .. चौनो--सौसरी योजना में प्रतिवर्ष 35 लाख टन चीनी बनाने का लक्ष्य है। 
प्राश्ा है कि इसका 25 प्रतिशत सहकारी कारखानो मे बनेगा । देश की जरूरत पूरी होने 
बाद कुछ चोनी बच रहेगी जो निर्यात की जाएगी । 
32, तेल--तिलहन और नारियल के तेल का उत्पादन 965-66 तक 29 लाख टन 
हो जाएगा । तीसरी योजना मे विनौछे के तेल का उत्पादन | लाख टन कर दिया जाएगा श्रौर 
खली से तेल का उत्पादन 40 हजार टन से बढ़ाकर | लाख 60 हजार टन प्रतिवर्ष 
हो जाएगा। 
33... औद्योगिक उत्पादन में कुल वृद्धि--आ्राश्षा है कि श्ौद्योगिक उत्पादन का सूचक 
अक [965-66 में 329 हो जाएगा (950-5]--00) । 960-6] का झनुमानित 
पृ अंक [94 है और पहली योजना के अन्तित वर्ष का 39॥ 
2 8, 
खनिज ओर तेल 
प्रगति की समीक्षा 
- 'हली और दूसरी योजनाम्रों की अवधि मे इसका ठीक-ठीक पता लगाने का प्रयत्व 
किया गया या कि हमारे देश में मुख्य-मुख्य खनिजो का कितना भंडार है और वह किस 
जोटि का है, ताकि उसकी रक्षा और उसको निकालते का उचित प्रयन्‍्ध किया जा सके । दूसरी 
दोजना में इन अयल्नो के फलस्वरूप कोयला, लोहा भौर वाक्साइट की खुदाई काफी बढी। 
2, कोयला--दूसरी योजना में 6 करोड़ टन कोयला खोदने का लक्ष्य रखा गया था। 
अर्थात्‌ सन 955 के उत्पादन से 2 करोड 20 लाख टव भ्रधिक । इसमे से 7 करोड़ 20 जो 
“न सरकारी खानो के जिम्मे रखा गया और बाकी [ करोड़ टन विजी खानो के 80 
और उनसे लगी हुई नयी खानों से निकाला जाएगा । जो सरकारी और निजी खानें पहले से 
“रही थी उनके उत्पादन को बढ़ाने में तो कठिनाई नही हुईं किन्तु नयी खानों के विकास में 
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काफी कठिनाइया पड़ी। खानो का पता लगाने और उन्हे प्राप्त करने में काफी समय लगा। 
इसके अलावा विदेशी मुद्रा और खनन कायं में दक्ष कर्मचारियों की भी कमी थी। इसलिए 
सन्‌ [960-6] से 5 करोड 46 लाख 20 हजार टन का ही उत्पादन हो सका जबकि 
लट्ष्य 6 करोड टन का था। परन्तु 960-6] वर्ष की अतिम तिमाही में जिस गति से 
कोयला सोदा गया है उसमे वाधिक उत्पादन 6 करोड टन से अधिक हो जाएगा। 950 
में 3 करोड 23 लाध 0 हजार टन कोयला खोदा गया था, जबकि [955 में 3 करोड़ 
82 लाख 30 हजार टन श्रौर 960-6] में 5 करोड़ 46 लाख 20 हजार टन कोयला 
खोदा गया । 
3... सन्‌ 952 में कोयला खान सुरक्षा भौर बचाव कानून बनाया गया जिसमे सरकार 
को कोयला भडारो की बरवादी रोकने का प्रधिवार मिला | खानो में खुदाई के वाद पोली 
जगहो को भरना अनिवार्य बना दिया गया, लोहा बनाने के काम श्राने वाले कोयले की 
खुदाई पर नियश्रण किया गया, ताकि इसकी बरवादी न हो । घटिया कोयले को धो कर भ्रच्छा 
बनानें के लिए 4 केर्द्रीय घुलाई कारखाने खोले गये और एक दुर्गापुर के इस्पात कारखाने 
में खोला गया । दूसरी योजना में 64 लाख टन वोयछे की धुलाई का लक्ष्य था। इसमें से 
24 लाख टन की क्षमता के घुलाई-खाने कायम हो गये हे और बाकी तीसरी योजना के शुरू 
के वर्षों में तयार हो जाएगे। 
4. कोयले की बरवादी रोकने के लिए, गैर जरूरी कामों में कोकिग या भ्रच्छे कोयछे के 
इस्तेमाल पर रोक लगायी गयी और ऐंसी खानो को विशेष सहायता दी गयी जिनमें खुदाई 
बहुत गहराई मे होती है या जिनमे गैस अधिक है । इसके अलावा छोटी-छोटी भौर धार 
पर चलने वाली खानो को मिलाकर एक प्रवन्ध में छाने की कार्रवाई भी की जा रही है। 
5. खनिज तेल-देश मे खनिज तेल की खोजके लिए पहली योजना के प्रन्त में 
विशेष सगठन स्थापित किया गया | दूसरी योजना मे इस काम को और भी बढ़ाया गया 
भ्रौर ससद ने कानूच पास करके इस सगठन को आइल एड नेचुरल गैस कमीशन का रूप 
दिया । यह कमीशन तेल की खोज के लिए भूगर्भ सर्वेक्षण आदि करता है झौर पंजाब, 
जम्भात, उत्तर प्रदेश और ऊपरी असम में इसने तेल के कुएं भी खुदवाए है । यद्यपि इस 
समय देश मे केवल श्रसम में डिगबोई से थोडा-सा ऐसा तेल निकलता है पर श्राश्ा है कि 
जल्दी ही नहरकटिया के कुओ से 27 5 लाख टन तेल निकलने लग्ेगा। इसे भ्रायल इंडिया 
लि० निकाछेगी। कच्चा तल नलो के द्वारा गुवाहाटी श्रौर बरौनी के सफाई कारखानों में 
पहुंचाया जाएगा। गुवाहाटी मे 75 लाख टन और वरौनी में 20 लाख टन तैल साफ किया 
जाएगा। 
6... सनिज उत्पादन--सन्‌ ]950 में 83 करोड र० के खनिज खोदे गये थे। 0 
वर्ष बाद अर्थात्‌ सन्‌ [960 में ]59 करोड़ रु० के खनिज खोदे गए । सबसे अधिक वृद्धि 
है की खुदाई में हुई जिसका उत्पादन न्‌ 950 के 29 लाख 70 हजार टन से बढ़कर 
960 में 05 लाख टन हो गया । यह वृद्धि देश में इस्पात मिलो के खोलने भौर लौह 
खनिज के दूसरे देशो में निर्यात के कारप हुई । कोयछे का उत्पादन 323 लाख टन से 
* बढ़कर 5]8 लाख टन हो गया, चूने के पत्थर का 29 लाख से [25 छाल टन, क्रोमाइट 


ह्‌ 


है 
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का ]7 हजार से 99 हजार टन, बावसाइट का 64 हजार टन से 3 लाख 77 हजार टन 
और जिपसम (सेलखड़ी) का 2 लाख 4 हजार से 9 लाख 82 हजार टन हो गया। 

7... खातों क्री पड़ताल--पहली और दूसरी योजनाओं की ग्रवधि मे भारत में भूगर्भ 
सर्वे और खान कार्यालय का विस्तार किया गया और नए इलाको के बड़े भूगर्भ नक्शे तैयार 
किये गये । इनमे कुछ में बहुत महत्वपूर्ण खनिज भण्डार हे । इसके अलावा कुछ चुने हुए 
इलाकों में कोयला, लोहा और अन्य धातु विशेषकर तांबा, शीश्वा और जस्ते की खोज के लिए 
खुदाई की गयी । ये इलाके राजस्थान (खेतडी और जावर) भर सिक्किम मे हे । इन 
पड़तालों से देश के खनिज भंडार की अच्छी जानकारी मिली और पता चला कि कुछ चीजो 
के भंडार जितना भ्रव तक अनुमान था उससे बहुत अधिक हे । 


तीसरी योजना में कार्यक्रम 
8... तीसरी योजवा मे देश के खनिज भण्डार का पता लगाने का और अधिक प्रयत्त 
किया जाएगा । इसका उद्देश्य होगा-- 
(क) ऐसी धातु या खनिज की खोज जो अब तक पूर्णत. या श्रधिकाशतः विदेशों से मंगाये 
जाते हे, 
(ज) लोहा, वाक्‍्साइट, जिपसम, कोयला, चूने के पत्थर आदि की नयी खानों का पता 
लगाना जो देश के उद्योग में काम झ्रा सके, और 
(ग) निर्यात के लिए लोहा और अन्य घातु की नयी खानों का पता लगाता और उन्हें 
खोदना। 
इस के लिए भूगर्भ पड़ताल को बढाना होगा और भू-भौतिकी तथा भू-रसायन के 
तरीकों से भ्री काम लेना होगा और जहा खनिज होने की सभावना है वहां उनके परिमाण 
ओर उनकी किस्म की ग्रच्छी तरह जाच करना होगा । 
के कोयला 
2... ध्रनुभान है कि तीसरी योजना के अन्त तक 970 लाख टन कोयले की दरकार 
होगी । इसका प्र यह है कि दूसरी योजना के लक्ष्य से जो 6 करोड़ टब था 370 लाख 
टन कोयला और बनाना होगा। यद्यपि दूसरी योजना का लक्ष्य पूरा नही हो सका, पर 
उक्ष्यानुसार क्षमता उत्पन्न हो गयी है। 
0. तीसरी योजना मे जितने अधिक कोयले की जरूरत है उसको निकालने के लिए 
परकारी क्षेत्र में बहुत-सी नयी खानें खोदनी पडेगी | इसमें बहुत मेहनत और बहुत रुपया 
लग्ेगा। 960 में बढिया किस्म का कोकिय कोयला 30 लाख टन निकाझा गया था 
ओर 20 लाख टन ऐसा था जो मिलाकर (ब्लेंड) काम आ सकता था। धातु उद्योग के 
लिए तीसरी योजना के अन्त तक कम से कम ]00 लाख टन कोदिंग कोयला और 20 
गाल टन ब्हेन्डेबुल था मिलवा कोयला दरकार होगा ! रेलो के लिए और अ्रन्य उद्योगों के 
लिए करीद ]00 लाख टन बढिया किस्म के गैर-कोकिंग कोयछे की जरूरत होगी। इस- 
लिए तीसरी योजना में मृस्य काम यह होगा कि इस्पात कारखानों को और रेलों आदि 
पन्‍्य उद्योगों को उपयुक्त कोटि का कोयला यथेष्ट मात्रा मे मिलता रहे । 
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[. सरकार की नीति यह है कि नयी खानें सरकारी क्षेत्र में खोली जाएं और निजी 
क्षेत्र में केवल वर्तमान खानो के विस्तार की और इससे लगी हुई खानो को खोदने की 
अनुमति दी जाए। इसलिए सरकारी क्षेत्र को 200 लाख टन और निजी क्षेत्र को 70 
लाख टन कोयला और खोदने का काम सौंपा गया 


42.. सरकारी क्षेत्र के कार्यक्र--स रकारी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की सिंगारेणी खानों वा 
उत्पादन 30 लाख टन वढाया जाए और बाकी | 70 लाख टन, नेशनल कोर डेवलपमेंट 
कारपोरेशन, भ्रन्य खानों से निकलेगा । 


॥ ६ निजी क्षेत्र की खानो में 0 छाख्र टत का श्रतिरिकत उत्पादन वर्तमान खानों 
से और उन नयी खानो से होगा जो पटूटे पर दिये गये इलाके मे है 
4. . चुरक्षा-अपने देश में कोकिंग कोयले का भण्डार केवल 280 करोड़ टव है। हि 
पर बढ़िया किस्म के छोहे का भण्डार बहुत अधिक है। इसलिए एक श्रोर तो कोर्क्गि 
कोयछे की वरबादी रोकेनी होगी और दूसरी श्रोर उसकी खानों की रक्षा करनी होगी श्रौर 
घटिया कोयले की धुलाई या वढिया के साथ दूसरा कोयछा मिलाकर इसका भण्डार बढ़ाता 
होगा। बढ़िया कोयछे की बरबादी रोकने के लिए कोयला परिपद की ईंधन कमेटी ने यह 
तय कर दिया है कि किस उद्योग को क्सि किस्म का कोयला कितनी मात्रा में दिया जाए। 
]5. . खातों में भराई--तीसरी योजना में खानो की पोली जगह को भरने पर प्रधिक जोर 
दिया जाएगा क्योकि इनसे से और कोयछा खोदा जाएगा। खानो में भरने के लिए दामोदर 
नदी से बालू भेजी जाएगी। बालू ले जाने के लिए ऋरिया की खानों तक तार द्वारा परिवहन 
की चार छाइनें श्र रानोगज की खानों तक 3 लाइनें लगायी जाएंगी जिने पर वाल्टियों 
में बालू ले जाया जाएगा। 
6. परिवहत--कोयले की अधिकांश खाल़ें बंगाल और विहार में हे । इसलिए इनके 
परिवहन में दिक्कत होती है। तौसरी योजना में भ्रन्य क्षेत्रों में भी कोयला निकालने क॑ 
कोशिश की जाएगी । साथ ही ट्रकों और जहाजो के जरिये भी कोयला भेजने की व्यवस्थ 
की जाएगी। 
[7. कोयला धुलाई के कारखाने--तीसरी योजना में इस्पात के अ्रधिक उत्पादत वे 
लिए [27 लाख टन कोयले की घुलाई का और इन्तजाम करना पड़ेगा | जो घुलाईखाने 
अभी है या जो बन रहे है उनमें 32 लाख टन और कोयले की घुलाई हो सकेगी । बाकी के 
लिए नये धुलाई-खाने खोलते पडेंगे । इन घुलाई-सानो में रेलवे की जरूरत का गैर-कोकिंग 
कोयला भी घोया जाएगा और खानों के कोयले को जाच करके देखा जाएगा कि उनकी 
धुलाई हो सकती है या नही । 
8. नैदेली लियनाइट योजवा--मरद्रास के दक्षिण भरकाट जिछे में मैवेली मेँ भूरे 
कोयले का जो भडार है उसके विकास के लिए दूसरी योजना में निम्नलिखित कार्यत्रम 
थे-- 

() 350 लाख टन भूरा कोयला निकाला जाए जिससे 

(क) 250 मे० वा० बिजली बनाने के कारखाने की आवश्यकता पूरी हो जाएं, 
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(ख) यूरिया के रूप में 70 हजार टन नत्रजन-युवत खाद बनाने के कारखाने की 
किए जा जरूरत को पूरा किया जाए, और 
(गे) भूरे कोयले को फूक कर 3 लाख 80 हजार टन कोयले के पिड तैयार 
सके । 
* (2) एक मिट्टी-घुलाई का कारखाना खुछे जिसमें प्रतिवर्ष 6 हजार टन सफ़ेद चीनी 
मिट्टी बन सके । 
तीसरी योजना में उपयुक्त कार्यक्रम पूरे किये जाएगे । बिजलीघर की क्षमता 
50 भे० बा० और बढ़ायी जाएगी, तथा लिगनाइट का उत्पादन 350 लाख टन से बढाकर 
480 लाख टन किया जाएगा जो बिजलीघर में काम झ्राएगा। 
9.. खनिज तेल--खनिज तेल का कार्यक्रम यह है--(क) आयल इडिया लिमिटेड द्वारा 
ग्रसम में तेल निकालना, (ख) आयल और नेचुरल गैस कमीशन हारा तेल की खोज, 
(ग) गुवाहाटी और वरौनी के सफाई कारखानों को पूरा करना और गुजरात मे 20 लाख 
टन क्षमता का नया कारखाना खड़ा करना, (घ) तेल को छे जाने के लिए नल लगाना, और 
(च) सरकारी तेल के कारखानों मे तैयार होने वाले और बाहर से श्राने वाले तेल और 
तेल पदार्थों की बिक्री का सरकारी प्रबन्ध करता । 
20... दूसरी योजना में तेल की खोज में केवल 26 करोड़ र० खर्च हुए थे जबकि 
तीसरी योजना में []5 करोड़ रु० खर्च होंगे भौर देश के अधिकाश क्षेत्रों मे, जिनमे कावेरी 
घाटी भी शामिल है, खोज होगी। तेल की खोज में विदेशों का भी सहयोग लेने का निश्चय 
किया गया है। वर्मा आायल कंपनी के साथ प्रसम में तेल की खोज करने झौर तैल निका- 
लने के लिए नया समभोता किया गया है। तीसरी योजना के भ्न्त तक देश में 65 लाख 
टन तेल निकलने की आशा है । 
2)... लोहा--तीसरी योजना में लोहा और इस्पात के उत्पादन का जो लक्ष्य है उसके 
लिए 200 लाख ठन और बाहर निर्यात के लिए 00 लाख टन लौह खनिज की दरकार 
होगी । इसलिए तीसरी योजना में 320 लाख टन लोहा निकाचने का लक्ष्य है! 
आया है कि तीसरी योजना में 963 तक किरीबुरू की खातों से कोयला निकलने 
चंगेगा और मध्य प्रदेश की बेलडीला खानें भी चालू हो जाएगी, जिनसे श्रतिवर्ष 60 लाख 
टने लौह खनिज निकलेगा । 
22... अन्य खनिज--तीसरी योजना में अन्य खनिजो का कार्यक्रम इस तरह है: 
() राजस्थान में खेलड़ी और दडीबो की तांबे की खानो की खुदाई झौर /,500 न 
इलैक्ट्रोलिटिक ताबा बनाने की भट्टी लगाना । 
(2) दिविकम में रांगपों की तांबे की खानों की खुदाई भौर तांवा बनाने का कारखाना 
लगाना । 
(3) विहार में अम्जोर की पायरिट खानों की खुदाई और 584 हजार दव 
सल्फर का उत्पादन ॥ 


एलिमेंटल 
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(4) मद्वास में पस्ता को हीरे की खानों का विदास । 

(5) कोलार की सोने की खानों में और खोज तथा खुदाई व हुट्टी में सोने वी खोज । 
23. खनिज पड़ताल--देश में खनिज भंडारों को और खोज के लिए तीसरी योजना 
में भूगर्भ सर्वे और खान कार्यालय के और विस्तार को व्यवस्था की गयो है। इन संगठनों 
के हारा देश के विभिन्‍न भागों में कोयला, लोहा, मेगतीज, क्रोमाइट, बाबसाइट, चूना, 
ताँबा, शीक्षे और जस्ते की खोज होगी । 


अध्याय 6 
पखिहन ओर संचार साधन 


पिछली दशाब्दी में अर्थ-व्यवस्था के द्रुत विकास के कारण परिवहन की माग बहुत बढ 

गई है। यद्यपि पहली दोनों योजनाओं में परिवहन क्षमता में काफी विस्तार किया गया, फिर 
भी बड़ी मुश्किल से दिनों-दिन बढ़ती हुई मांग पूरी हो पा रही है। विशेषकर रेलो को 
इस भ्रवधि में परिवहत की मांग को पूरा करने में बडी कठिनाई रही । 
2... पहली पंचवर्षीय योजना में परिवहन के क्षेत्र में सबसे बडा काम उन पुराने साधनों 
को बदलना या सुधारना था, जो उससे पहले की दश्ाब्दी मे भारी काम करने के कारण 
गिरी हुई हालत में पहुंच चुके थे । रेलों के डिब्बे और इजिनों की मरम्मत, पुरानी लाइनों 
के स्थान पर नई लाइनें बिछाने, पुराने जहाजों को बदवकर नए जहाज उपलब्ध करने 
प्रथा बन्दरगाहों की साज-सज्जा की मरम्मत तथा नवीकरण के लिए बहुत बड़ी राशि की 
व्यवस्था करनो पड़ी । दूसरी योजना में भी इस काम के लिए, विश्येषकर रेलों के पुराने 
सामान को बदलने के लिए बहुत बडी राशि लगाई गई। छेकिन दूसरी योजना में जोर 
नई लाइनें बिछाने और नए डिब्बे और इंजन बताने पर रहा, ताकि अ्र्थ॑-व्यवस्था के 
कैषि ओर औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को ढोने का बढा हुआ कार्य 
रेहें निभा सकें ॥ 

3. पहली श्रौर दूसरी योजना में परिवहन झौर सचार के विकास के कार्यत्रमों की 
प्रगति सन्तोषजनक रही । इस प्रवधि में मालगाड़ी के डिब्बों की संख्या 244,44[ से 
देकर 34],04[; इंजन 846] से बढकर 0,554 और सवारी गाडी के डिब्बे 20,502 
से बढकर 28, [7] हो गए । बडी मात्रा में नई लाइन विछाने का काम बहुत तेजी से 
“हा । लगभग 300 मील लाइन को दोहरा किया गया और 800 मील लाइन पर 

से रेल चलाने की व्यवस्था की गई । इस अवधि में [200 मील लम्बी नई लाइनें 

बिधाई गई' भ्रौर पिछले महायुद्ध में उलाड़ी गईं 400 मील लम्बी लाइन फिर से 
बिछाई गई! पु 

4... सड़क बनाने के काम में भी बहुत प्रगति हुई। जहां 950-5] में 97,500 
मील वढ़िया सड़कें थी, अनुमान है कि 960-6! में 44,000 मील बढ़िया सडकें 
“न चुकी थी। पक्की सडकों की मील सख्या भी 5,000 से बढकर 250,000 मील 

गई। इस अवधि में मोटरों की संख्या भी लगभग ढुंगुनी हुई । अर्थात जहा !950- 
! में केवल 8,000 माल ढोने की मोटरें थी, यहां 960-6] में 60,000 
भोदरें देश को सड़कों पर दौड़ने लगीं । 
भारतीय जहाजों की टन संख्या भी पहली दो योजनाओ्रों की अवधि में 3.9 लाख 
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से बढकर 9 छाख हो गई। इस अ्रवधि में वड़े-बड़े बन्दरगाहों की क्षमता भी दो करोड़ 
टन से बढ़कर 3 करोड 70 लाख टन हो गई । दूसरी योजना की अवधि में अनेक कार्य्रम 
शरू किए गए, जिनके पूरा होने पर आशा है बड़े वन्दरगाहों की क्षमता साढे चार करोड 
टन हो जाएगी । 

6, 953 में हवाई सेवाओ के राष्ट्रीयकरण होने के बाद से नागरिक वायु परिवहत 
ने भी बहुत उन्नति की है । इडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को क्षमता टन मीलों में 
2953-54 में 4.6 करोड़ से बढकर 960-6] में 6.9 करोड़ हो गई तथा एयर इडिया 
इंटरनेशनल की क्षमता इस अवधि में ].7 करोड़ से बढकर 0.3 करोड़ हो गई। 

7. रेलो ने [950-5] में 9 करोड़ 5 लाख टन माल ढोया या, जो 960-6] 
में बढकर ]5 करोड 40 लाख टन हो गया। इस प्रवधि में माल के छुदात की ग्रौमह 
हरी भी 292 मील से बढकर 354 मील हो गई। इस प्रकार मात्रा के हिंसाव से माल 
की दुलाई में 69 प्रतिशत को वृद्धि हुई, जबकि टन मीलों के हिसाव से इसमें शत प्रतिशत 
से ग्रधिक वृद्धि हुई । इस अवधि में ट्रकों द्वारा माल की दुलाई दिगुनी बढ गई मोर 
परिवहन की मांग में राष्ट्रीय आय या अध-व्यवस्था के किसी भी बड़े क्षेत्र की वृद्धि से 
कही श्रषिक ज्यादा वृद्धि हुई । 

8. परिवहन में समन्वय: तोसरी योजना का सांग निर्धारण--दोर्धकालीन परिवहत 
नीति बनाने में परामर्श देने के लिए तथा इस नीति के अनुसार ग्रगले पांच-दस 
व में विभिन्‍न साधनों का परिवहन में भाग निश्चित करने के लिए जुलाई 959 
में जो परिवहन नीति भौर समन्वय समिति बनाई गई थी, उसने फरवरी 96! 
में भ्रपनी आ्रारम्भिक रिपोर्ट पेश की। समिति ने इस रिपोर्ट में रेल झौर सड़क 
परिवहन में समन्वय से सम्बन्धित बहुत विस्तृत मसाला दिया है, और देश के लिए 
हर वीर्षंकालीन नीति बनाने की दृष्टि से कई प्रइव उठाए हैं। इस समिति की ब्रस्तिम 
रिपोर्ट झाने पर तीसरी योजना के परिवहन कार्यत्रमों पर पुनविचार किया जाएगा। फिर 
भी अगले कुछ वर्षों में परिवहन के विकास सम्बन्धी कुछ ऐसी बाते है, जिन पर इस समय 
भी प्रकाश डाला जा सकता है । पहली बात तो यह है कि तीसरी योजना की झवधि 
में भी कोयला, लोहा, इस्पात कारखानो झादि के लिए आवश्यक भारी माल का पग्रधिवाश 
रैलो को ही ढोना पड़ेगा । दूसरे, हालाकि आज देश में परिवहन सुविधाग्रों की प्राम कमी 
है ग्रौर यह भ्रागे भी कुछ दिन बनी रहेगी, लेकिन इससे यह अर्थ नही निकाला जा सकता 
कि कुछ रास्तों पर श्रौर कुछ पदार्यों की दुलाई में रेल और सड़क परिवहन में प्रतियोगिता 
नही चलेगी। कुछ क्षेत्रों में नई लाइनें बिछ्ाने की विस्तृत योजना बनाते समय रेलो को 
उन क्षेत्रो में सड़क परिवहन के भावी विकास का भी ध्यान रखना होगा । नई लाइन 
विद्वाने के प्रस्तावों पर विचार करते समय परिवहन के इन दोनो साधनों में समन्वय की 
व रसता भी भ्रत्यन्त आवश्यक है। पहली दो योजनाप्रों की तरह तीसरी योजना 
में भी भ्रविकांश नई रेल छाइनों या तो रेलों की व्यावहारिक प्रावश्यकताओ के श्रवुसार 
या कोयला शौर अन्य खनिज पदार्थों की ढुलाई को ध्यात में रख कर बनाई जाएंगी। 
तीसरी चीज़ जो इस पर असर डालेगी, वह है भारतीय रेलों की वित्तीय 
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स्थिति। इस समिति ने कुछ ऐसी बातों की झोर भी ध्यान आकषित किया है जिनसे 
रैलों की वित्तीय स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है श्रौर इस सम्बन्ध में 
समिति ने विचार के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हे । 

9, त्तौसरी योजना में परिवहन श्रौर संचार साधनों के लिए श्रावण्टन--तीसरी योजना 
में सावंजनिक क्षेत्र में परिवहन और संचार साधनों के कार्यक्रमों के लिए 486 करोड़ रुपये 
की व्यवस्था की गई है। इस राशि को विभिन्‍न कार्यत्रमों के लिए नीचे दी गई सारिणी के 
पनुसार वितरित किया गया है-- 


तोसरी योजना में परिवहन भ्रौर संचार साधनों के लिए व्यवस्था 
(करोड़ रुपये ) 





कार्यक्रम खर्च की व्यवस्था 
रेल 890: 
सड़कें, सड़क परिवहन 297 
जहाजरानी, अन्तर्देशीय जल परिवहन, बन्दरगाह्‌ और 
प्रकाश-स्तम्भ 537 
भसैनिक वायु परिवहन 55 
डाक और तार (दृरमुद्रक कारखाने समेत) 68 
परयंटन 8 
प्रसारण प्र 
प्रन्य परिवहन और संचार साधन 8 
यु योग ]486 
4 >जड-+ 955 3 >> 3 


कुछ कार्यक्रमों के लिए ऊपर जो वित्तीय व्यवस्था दर्शाई गई है, अनुमान है वास्तव 
में उन पर उससे भ्रधिक व्यय होगा । इस प्रकार रेलो के कार्यत्रमो की कुल अ्रनुमित व्यय 
स्टोर्ज स्पेस समेत लगभग 325 करोड रुपये, सड़क परिवहन के कार्यक्रम डगभग उ24 
करोड़ रुपये, बड़े बन्दरगाहों के कार्यक्रम ]5 करोड़ रुपये श्ोर डाक तार के कार्यक्रम का 
व्यय 78 करोड़ रुपये होगा। 

रेलें हि 

0. तीसरी योजना में रेलो के विकास का कार्यक्रम यह मान कर बनाया गया है के 
965-66 में माल की ढुलाई 24 करोड 50 लाख टन पहुंच जाएगी। तीसरी योजना में 
(१) रेल अपनी ह्ास निधि से जो 350 करोड़ रुपये इस्तेमाल करेंगी तथा उन्हें 

स्टोज सस्पेंस' मद में जो 35 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, वह इसमें घामिल 

का ़ं ये जुटाएंगे, जिसे 
(2) अनुमान है कि बड़े बन्दरगाह अपने साधनों से 20 करोड़ रुपये जुटाएंगे, जिसे इस 

राशि में शामिल कर लिया गया है। 
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माल की दुलाई में जो 9.] करोड टन वृद्धि की आशा है, उसमें से 7.95 करोड टन तो 
कोयला, इस्पात और इस्पात का कच्चा माल, सीमेण्ट, निर्यात किया जाने वाला लोहा श्र 
रेलो का अपना माल होगा और शेष .!5 करोड टन आम माल वी दुलाई में वृद्धि होगी। 
यह अनुमान केवल अस्थायी हू । 
॥. पुराने डिब्यो और इजनो को बदलने के अलावा इस कार्यक्रम में 90,447 नए 
माल के डिब्बे, 5025 सवारी डिब्बे और 50 इंजन प्राप्त करने की व्यवस्था है। 
कारखानो के कार्यक्रम मे अन्य कामों के अतिरिक्त चित्तरजन के कारखाने में भोपाल के 
बिजली की भारी मशीनो के कारखाने के सहयोग से विजली के इजन तैयार करने का 
कार्यक्रम भी झ्ञामिल है। इसके साथ ही डीजल के इजन बनाने के लिए भी व्यवस्था को 
गई है। लाइन बिछाने के कार्यक्रम में 600 मील लम्बी लाइन दोहरी की जाएगी, 
यार्डों का आधुनिकीकरण झादि किया जाएगा। इस काम में इस बात का विशेष ध्यान रखा 
जाएगा कि प्रमुख लाइवो की क्षमता बढे तथा जिन क्षेत्रों में कोयले भर लोहे झ्रादि भारी 
माल की ढुलाई में वृद्धि होने की आशा है, वहा ग्रतिरिक्त लाइने विद्धाई जाए। 
42. .. विजली से रेल चलाने की व्यवस्था करने के वे कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे जो 
दूसरी योजना में हाथ में लिए गए थे । केवल एक नया कार्यक्रम झुकू किया जाएगा और 
वह है मुगलसराय से कानपुर तक विजली से रेल चलाते के प्रवन्ध का । 
43. पुरानी लाइन बदलने का जो काम वाकी है, वह इस योजना के अन्त तक 
पूरा किया जायगा । योजना में 5000 मील लम्बी लाइनो का पूरा सामान बदलने, 2500 
भीछ लम्बी केवल लाइन बदलने झोर 2250 मील लाइनों के शहतीर वदलने की 
व्यवस्था है | ध 
44, तीसरी थोजना की अवधि में [200 मील नई लाइनें बिछाने वी व्यवस्था है। 
दुसरी योजना में शुरू की गई नई लाइनों अर्थात्‌ गढ़वा रोड-रावदूसगज, सम्भलपुर- 
तितलागढ झौर विमलगढ-किरीबुरु के श्रतिरिक्त तीसरी योजना में निम्नलिखित नई लाइनें 
और बिछाने का कार्यक्रम है : ऋड-काडला, माधोपुर-कथुआ, उदयपुर-हिम्मतनगर, दिल्ली 
बचाकर चलने वाली छाइनें, दिवा-पानवेल-खारपडा-उरन, पाथरकण्डी-धर्मंनगर, गुना- 
मकसी, राची-बोडामुष्ड, हिन्दूसलकोट-श्रीगंगानगर, गाजियाबाद-नुगलकाबाद, बेलामिला- 
कोटवाछसा झोर हालिदा वन्दरगाह के लिए नई लाइन । इमके अतिरिक्त कोयला उद्योग 
के विकास के सिलसिले मे 200 मील लम्बी नई लाइनो के वनाने की भी व्यवस्था की गई 
है ! इनके अतिरिकत कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए निम्नलिखित लाइनों पद भी विचार 
किया जा रहा है: () मंगलोर-हसन, (2) वयलौर-सछेम (3) मनमादुरई-विरुदुतगर 
ग्रौर (4) उड़ीसा के खान क्षेत्र युकिण्डा, दैत्रई से खड्गपुर-कटक लाइन तक मेव लाइन । 
45. तीसरी योजना में कमंचारियों के लिए 54,000 नए मकान बनाने का भी 
प्रस्ताव है। ये मकान उनके अतिरिवत होगे जो अन्य कार्यक्रमों के अंग स्वरूप बनाएं 
जाएंगे । कमंचारियो के कल्याण के कार्यक्रमो में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, मकानों में 
सुधार, पीने के पानी की व्यवस्था, विजली और कर्मचारियों के मुहल्लों में मनोरंजन की 
सुविधाए आदि भी शामिल है । 
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6.. तौस़री योजना में रेलों के विकास कार्यक्रम में यह उद्देश्य सामने रखा गया है 
कि रेलो को अपनी झावश्यकताम्रों की पूर्ति में आत्मनिर्मेर बनाया जाएं। तीसरी 
योजना की अवधि में डोज़ल और बिजली के इजन जो आजकल भ्रायात किए जाते हें, 
श में ही तेयार करने का यथासम्भव प्रयत्न किया जायगा । 


सड़कें 


7... तीसरी योजना मे सड़कों के कार्यक्रम उस 20 वर्षीय-- (96[-8] ) सडक विकास 
योजना के मोटे उद्देश्यों के अनुसार बनाया जा रहा है, जिसे राज्यों और केन्द्रीय सरकार के 
मुख्य इंजीनियरों ने तैयार किया है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि विकसित भ्ौर 
कृषि क्षेत्रों का कोई भी गांव पक्की सड़क से चार मील से दूर और अन्‍य प्रकार की सडक 
से डेढ़ मील से दूर न रहे । इस योजना में 98] तक 252,000 मील बढिया सड़के झौर 
405,000 मोल पक्की सडके बनाने का प्रस्ताव है । 
8. मोटे तौर पर अनुमान है कि तीसरी योजना में लगभग 25,000 मील बढ़िया नई 
सड़कें बनेगी जबकि दूसरी योजना में केबल 22,000 मील सडके बनी। सडक कार्यक्रम के 
लिए जो व्यवस्था की गई है, उसका भ्रधिकाश वर्तमान सडको के सुधार पर खर्च किया 
जाएगा, ताकि वे बढते हुए यातायात को सभाल सकें । इसमे सडकों को चौडा करना, 
उनकी सतह को समतल करना, बीच में जहा सडके न हो वहा सडके और पुल ग्रादि तैयार 
* करना है। तीसरी योजना मे राष्ट्र-प्यों के कार्यक्रम में दूसरी योजना में शुरू की गई महत्व- 
पूर्ण सडकों और पुलों को पूरा करना भी शामिल है। इसके साथ ही जो नए राष्ट्र-पथ बने 
हैं, उनके खराब हिस्सों को सुधारना तथा कलकत्ता के पास विवेकानन्द पुल की सडक तथा 
राष्ट्रपथों की अन्य कमियों को पूरा करना है। राष्ट्र पथो में उत्तरी सलमारा से ब्रह्मपुत्र 
के पुल तक एक सड़क 00 भील लम्बी बनाने का भी प्रस्ताव है। 
9 ग्रामीण क्षेत्र में सशक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस काम के 
लिए स्थानीय निकायों और सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों के अलावा अनेक राज्यों की 
योजनाओं में भी विशेष व्यवस्था की गई है , ग्रामीण क्षेत्रो में सड़क विकास का काम जिन 
अ्रनेक संस्थाओं के पास है, उन सब के काम में वाछित समन्वय के लिए भ्रयत्व किए 
जा रहे हूँ । 
20... सड़क परिवहन--तीसरी योजना मे व्यापार के लिए चलने वाली मोटरो और 
ठेलो की सस्या से वृद्धि हमारे मोटर कारखानों की मोटर बनाने की क्षमता पर निर्भर 
करेगी | मोदे दौर पर यह अनुमान है कि ऐसी गाड़ियों की संख्या 82 अतिझत् बढ जाएगी 
अर्थात 960-6] में दो लाख से बढकर 965-66 में 3 लाख 65 हजार हो 
जाएगी । मोटर-ठेलों की सख्या इस अवधि मे 3 लाख 60 हजार से बढकर 285,000 
और सवारी बसो की 50,000 से बढकर 80,000 हो जाएगी । 
ड़ सरकारी सड़क परिवहन सस्थानों के विकास कार्यक्रमों पर राज्य सरकारें तोसरी 
योजना मे, अनुमान है, 26 करोड रुपया खर्चे करेगी। आशा है कि तीसरी योजना की 
भवधि में इनमें लगभग 7,500 मोटर ग्राड़िया और बढ़ जाएंगी । 
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22. . रेलो पर बढ़ते हुए बोक को देखते हुए और परिवहन के विभिन्‍न साधनों के 
समन्वित विकास को ध्याव में रखकर तीसरी योजना में यह आवश्यक हो सकता है कि माल 
की दुलाई के क्षेत्र में भी सरकार को उत्तरना पड़े। परिवहन नीति और समन्वय समिति को 
सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकारो से परामर्श करके इस काम के लिए संगठन का क्या 
रूप हो और कार्यक्रम किस प्रकार चछे, ऐसे अनेक सवालों पर विचार किया जाएगा । 


23... श्रस्तर्ेशीय जल-परिवहन--तीसरी योजना में अन्तर्देशीय जल परिवहन के 
विकास का कार्यक्रम अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति (959) की रिपोर्ट में दी गई 
सिफारिशो के झ्राघार पर बनाया ग्रया है। इस कार्यक्रम पर साढ़े सात करोड़ रुपया खर्चे 
होने का झनुमान है जिसमें 6 करोड़ केद्रीय सरकार और डेढ़ करोड़ र० राज्यों की 
योजना में होगा । केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रम में दूसरी योजना में चलाए गए कार्यक्रमों को 
पूरा करने के श्रलावा सुन्दरवन में गया-ब्रह्मपुत्र मण्डल द्वारा चलाए जाने वाले प्रारम्मिक 
कार्यक्रम श्रौर उसके लिए नदी-तल को गहरा करने की मशीने तथा छोटे जहाज खरीदने 
पर अन्तर्देशीय जल-परिवहन से सम्बन्धित मामलों पर परामर्श देने के लिए एक केद्वीय 
संगठन बनाने का भी भ्रस्ताव है। राज्यों के क्षेत्रो में अन्‍य कार्यकमो के श्रलावा केरल में 
पश्चिमी तटवर्ती नहर का विस्तार और सुधार, उड़ीसा में तालदण्ड और केन्द्रपाड़ा नहरो का 
सुधार और राजस्थान नहर में परिवहन की सुविधाओ्रों का विकास शामिल है। 

24. जहाजरानी--जहाजरानी के विकास का कार्यक्रम अधिकतर इस काम के लिए 
उपलब्ध विदेशी मुद्रा पर निर्भर करता है। अभी हमें इस ओर घीरे-धीरे बढ़ना है। 
तीसरी योजना में जहाजरानी के लिए 55 करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके 
अलावा जहाजरानी विकास निधि के 4 करोड रुपये भौर जहाजरानी कम्पनियों के अपने 
साधनों से 7 करोड रुपये भौर इस कार्यत्रम में लगेंगे । प्राथे से कुछ ग्रधिक राशि निजी 
क्षेत्र मे और शेप सावंजनिक क्षेत्र के दो निगमो के कार्यक्रम में लगेगी । झ्राशा है कि इस 
योजना की अवधि में 57 जहाज खरीदे जाएगे जिनकी क्षमता 375,000 उन होगी। 
इसमें से 94,000 दन क्षमता तो पुराने जहाजों को बदलने में लगेगी, और शेष 
8,000 टन क्षमता बढ़ जाएगी। इस प्रकार कुल क्षमता ]] लाख टन हो जाएगी। 
लगभग 2]6,000 टन के जहाज निजी कम्पनियों द्वारा और शेष 59,000 टठव के जहाज 
सोर्वजेनिक क्षेत्र में ग्राएगे । इसमें से 732,500 टन के जहाज तटवर्ती व्यापार के लिए 
और शेष 242,000 टन के जहाज विदेश व्यापार के काम आाएगे ! तटवर्ती व्यापार के लिए 
योजना की अवधि मे अधिकाश काम पुराने जहाज की जगह नए लाने का है । जहाज रानी के 
और तीन कार्यक्रम मे घार तैलवाही जहाज भी खरीदे जाएगे जिनमें से एक तटवर्ती व्यापार 
के लिए विदेशी व्यापार के लिए होगे । 

25... बन्दर्गाह--भौजूदा बड़े वन्दरगाहो के लिए जो कार्यक्रम तीसरी योजना में 
बनाएं गए है, उनका प्रमुख ध्येय यहाँ उपलब्ध सुविधाओं में सुघार करना है। यह प्रमुमान 
है कि तीसरी योजना के ग्रन्त में बड़े बन्दरगाहों की क्षमता 4.9 करोड टन हो जाएगी। योजना 
में कलकत्ता बन्दरगाह के रख-रखाव की दृष्टि से दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम. शामिल किए 
गए है । पहला हलदिया में सहायक वन्दरगाह बनाने का और दूसरा फरवका पर गंगा पर 
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पर एक बांध बांधने का । हलदिया कृलकत्ते से 56 मील नीचे की तरफ होगा वहां 
कोयला, लोहा, भ्रनाज आदि बड़ी मात्रा वाला माल उतारा-चढ़ाया जाएगा। गगा पर 
वांध बनाना हुगली नदी की स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक समभा गया है। कलकत्ता 
बन्दरगाह के कार्यक्रम में अन्य कार्यक्रमों के साथ ही बेलारी चैनल के सुधारने का काम भी 
शामिल है | बम्बई बन्दरगाह के कार्यक्रम में मुख्य बन्दरगाह के समीपवर्ती समुद्र को गहरा 
करने, प्रिसेस और विषटोरिया गोदियों के आधुनिकीकरण और बैलाईड पायर के विकास के 
कार्यक्रम है । मद्रास में कोयला और लोहा आदि सामान के लिए यार्ड बनाने और इन्हे 
उतारने-चढाने के लिए मश्नीनें ग्रादि खरीदने की व्यवस्था है। विशाखापत्तनम के कार्यक्रम 
में कच्चा धातु लादने की मशीने लगाने का कार्यक्रम है। और बातो के अलावा काडला मे 
दो भ्रतिरिकत बर्थ पूरा करने का कार्यक्रम है। बड़े बन्दरगाहों के कार्यक्रमों में तुतीकोरण 
प्रौर भंगलोर के छोटे बन्दरगाहों को सब भौसमों में काम झ्ाने वाला बनाना भी 
शामिल है। 

26... बन्देरगाह विकास कार्यत्रम पर कुल ]5 करोड रु० खर्च होगे । इसमें से 80 
करोड़ रु० बड़े बन्दरगाहों पर, 25 करोड़ रु० फरवका के बांध पर और 0 करोड़ रु० 
मंग्रलौर और तूतीको रण के नए वन्दरगाहों के विकास पर खर्चे होगा । 

27, योजना मे छोटे बन्दरगाहो के कार्यक्रमों पर [5 करोड़ रुपये खर्च करने की 
व्यवस्था की गई है । यह कार्यक्रम बिचौलिया बन्दरगाह विकास समिति की सिफारिशों 
के झ्राधार पर बनाया गया है। तीसरी योजना में शामिल कार्यक्रमो के पूरा हीने पर छोटे 
बन्दरगाहों की क्षमता 60 लाख से बढ़ कर 90 लाख टन हो जाएगी । 

28, प्रकाश-स्तम्भों और प्रकाश जहाजों के विकास के लिए 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था 
है। नए कार्यत्रमो में एक प्रकाश स्तम्भ खरीदने की भी बात है जिस पर 40 लाख रुपया 
व्यय होगा। 


असेनिक वायु परिवहन 

29... असेनिक उड्डबन--दूसरी योजना में बस्वई ( झान्ताक्रुज), कलकत्ता (दमदम) 
और दिल्‍ली (पालम) हवाई प्रट्टो पर जैठ हवाई जहाजो के आवागमन की सुविधाएं उपलब्ध 
करने के लिए अनेक विकास कार्यक्रम शुरू किए गए जो तीसरी योजना की अ्रवधि में पूरे 
किए जाएगे ! तीसरी योजना में जहा कही आवश्यकता हो, हवाई पट्टियों को बढाने के 
कायत्रम को प्राथमिकता दी जाएगी । इसमें मद्रास मे जैट हवाई जहाजो के भ्रावागमन के 
लिए हवाई श्र के विस्तार, लखनऊ, गया और भ्रहमदाबाद हवाई अझट्टो की हवाई पट्टियो के 
दिस्तार के कार्यक्रम भी शामिल है । अन्य अनेक नए हवाई अ्ड और हवाई पद्टिया बनाने 

की भी व्यवस्था है, जिनसे पर्यटक यातायात के विकास में सहायता मिलेगी । 
30. चायुयात्रों के निगम--एयर इण्डिया इष्टरनेशनल के पास इस समय 3 बोइंग 
भौर 9 सुपर कांस्टछेशन हवाई जहाज है । तीसरी योजना में चार और जैट हवाई जहाज 
खरीदने की व्यवस्था की गई है। इष्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के पास 960-6] के 
_मन्‍्त में 54 डकोटा, 5 स्काई मास्टर और 0 वाईकाउण्ट जहाज थे । तीसरी योजना में 
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चार वाईकाउप्ट और डकोटा जहाजो के स्थान पर 25 आधुनिक जहाज खरीदने की 
व्यवस्था है। यह प्रस्ताव है कि तीसरी योजना के अन्त में केवल 0 डकोटा रखे जाएं, जो 
माल ढोने के काम में लाए जाएंगे । 

६. $ 7 पर्येटन--पर्यटन के विकास के लिए योजना में 8 करोड़ रुपये की व्यवस्था की 
गईं है। दूसरी योजना की तरह तीसरी योजना में भी पर्यटकों के लिए यातायात गर 
ठहरने की सुविधाओं पर झ्रधिक जोर दिया जाएगा !“होटल उद्योग को सहायता देने 
पर भी विचार किया जा रहा है। नए होटलो के निर्माण और पुरानों के सुधार और 
विस्तार के लिए ऋण देते का प्रइन भी विचाराघीन है । न 


संचार साधन 


32... पिछेकछे दस वर्षों में श्रोद्योगिक और व्यावसायिक कार्यों में विस्तार के कारण 
सचार सुविधाग्रो की मांग बहुत वढ गई है । पिछली दो योजनाओं की भ्रवधि में डाक घरों 
का काम 80 प्रतिशत बढ गया है भर्यात्‌ 227 करोड पत्रादि से बढ़ कर 405 करोड 
पत्रादि का वितरण किया गया। तारो की सख्या 43 प्रतिशत बढी अर्थात्‌ /950-5[ से . 
960-6] तक 279 करोड से बढ़ कर 4 करोड हो गई। टूंक टेलीफोनो की रंब्या में 
गुनी वृद्धि हुई। जहा 950-5] में 7] लाख काल बुक की गईं, वहां 960-6! में उनकी 
सरया 3 करोड 40 लाख हो गई । डाक और तार धरो में अत्यधिक विस्तार के बावजूद भी 
पिछले कुछ सालो मे ये सेवाए अत्यधिक व्यस्तता से कार्य कर रही हे ! 

33... डाक श्रौर तार--डाक-तार विभाग के कार्यक्रम पर सीसरी योजना में 77.6 
करोड रुपये की व्यवस्था की गई है। इसमे से 49 6 करोड रु०्स्थानीय तथा ट्रंक टेलीफोन 
सेवाओ्रो पर जिनमें ट्रक टेलीफोन के तार भी शामिल हे; 2 करोड २० तार सेवाप्रो पर, 
4] करोड़ भवनों पर, 3 करोड़ रु० दूर सुंचार की सुविधाओं पर जिसकी ग्रावस्यकता 
रैली के विद्युतीकरण तथा अन्य प्रशासनिक आवश्यकतामो के कारण हे, और 2 करोड़ २० 
विविध कार्यक्रमों पर व्यय किया जायगा । 2! 

34. स्थानीय टेलीफोन सेवा के कार्यक्रम मे इस योजना की झवधि में 2 लाख नए 
सीधे टेलीफोन छगेगे और 50,000 लाइने स्वचालित कर दी जाएगी। ट्रक टेलीफोन 
सेवाओं के कार्यक्रम मे 0 ट्रक स्वचालित एक्सचेज और अनेक मानव चालित एक्सचेंज 
तथा 2,000 पब्लिक काल आफिस खोले जाएगे । दिल्ली और कलकत्ता तथा दिल्ली प्रौर 
बम्बई के बीच 'को-एक्सिल केवल” डालने का काम पूरा हो जाएगा और मद्रास और 
कोयम्बदूर, बम्बई और नागपुर, और दिल्‍ली और अमृतसर के बीच को-एक्सिल केवल डालने 
को व्यवस्था की गई।॥ श 

35 दा में तारघरों की सख्या 960-6] में 6,450 से बढ कर 7965-66 में 
8,450 हो जाएगी । तारघरो में दुरमुद्क और टेप-रिले आदि आदि आधुनिक यन्त्र बहु 
तायत से लगाने की भी व्यवस्था की गई है जिससे तारो की पुनरावृत्ति न हो । 

36... तीसरी योजना के अन्त ठंक देश में डाकघरो की सल्या 960-6 मे 7.00,000 
से बढ़ कर 94,000 हो जाएगी । 
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उत. अन्य संचार सेवाएं--तीसरी पंचवर्षीय योजना मे दूरमृद्रक बनाने का कारखाना 
लगाने की व्यवस्था है । इसमे [963-64 तक ,000 दूरमुद्रक तैयार होने की झाशा है । 
भारतीय टेलीफोन उद्योग के विकास कार्यक्रम पर 2.8 करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान 
है। इससे इस कारखाने की क्षमता तीसरी योजना की अवधि मे प्रति वर्ष | लाख एक्सचेंज 
लाइन बनाने और ,60,000 टेलीफोन यंत्र बनाने की हो जाएगी । 
38, . विदेश सचार सेवाओं के विस्तार के कार्यक्रम में तीसरी योजना में रेडियो प्रेपक 
लगाए जाएंगे इनकी संख्या [960 में 22 से बढ़ कर तीसरी योजना के अन्त में 3] हो 
जाएंगी और टेलीफोन संचार सरकिटों की सख्या 7 से 30 हो जायेगी। इस सेवा के 
झाधुनिकीकरण का भी कार्यक्रम है जिसमे स्वचालित गलती पकड़ने वाले यन्त्र लगाए जाएगे 
प्रौर टेलेक्स सेवा तथा लीजूड चंवलो का विकास किया जाएगा जिससे सेवा में क्षिप्रता तथा 
कुशलता बढ़े । 
39, भारतीय ऋतु विज्ञान विभाग के कार्यक्रम मे प्रमुख वेधशालाओो में आधुनिक 
यन्त्र लगाए जाने की व्यवस्था है । विभाग नई दिल्‍ली में एक केन्द्र खोल रहा है जहां 
उत्तरी गोलादे की ऋतु सम्बन्धी जानकारी एकत्र की जाएगी, उसका अध्ययन किया जाएगा 
और फिर उसे चारों ओर भेजा जाएगा। पूना में उष्ण देशीय ऋतु विज्ञान सस्थान खोला 
, जाएगा जहां उष्ण देशीय ऋतु विज्ञान में प्रशिक्षण और गवेषणा की व्यवस्था रहेगी । 
40... प्रसारण--दूसरी योजना मे प्रसारण के विकास कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य देश 
के अ्रधिक से भ्रधिक भागो मे शार्टवेव प्रेपक लगा कर रेडियो सुविधा पहुचाना झोर 
विदेशी प्रसार सुविधाप्रों को मजबूत बनाना था। तीसरी योजना का उद्देश्य अन्तर्देशीय 
सैवा को मजबूत बनाने के लिए मीडियम वेव प्रसार सेवा का विस्तार औ्रौर कार्यक्रमों को 
रिकाई करने का प्रबन्ध करना है । आजकल अस्तर्देशीय मीडियम वेव सेवा कुल क्षेत्र के 
37 प्रतिशत और जनसख्या के 55 प्रतिशत तक पहुंचती है। इसे बढ़ा कर 6] प्रतिशत 
बैत्र श्रौर 74 प्रतिशत जनता तक पहुचाया जाएगा। तीसरी योजना में विदेशी सचार सेवा 
में और भ्रधिक सुधार करने की भी व्यवस्था है । इस कार्यक्रम में भ्रन्य कार्यो के भ्रतिरिक्त 
वम्बई मे एक टेलिविजन केन्द्र भी खोलते का प्रस्ताव है । 
4! गावों में सामुदायिक रूप से रेडियो लगाने के कार्य के विस्तार की भी व्यवस्था 
की.गई है और तोसरी योजना मे ऐसे केन्द्रों को लगभग 32,000 नए रेडियो दिए जाएगे। 
पे रेडियो सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए यए रेडियो के भ्रतिरिक्त होगे 


अध्याय [7 
शिक्षा : सामान्य ओर तकनीकी 


भूमिका 


तोसरी पचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक यह है कि शिक्षा-प्रसार कार्यक्रम 
का विस्तार करके इसे हर घर तक पहुचाना है, ताकि शिक्षा राष्ट्रीय जीवन की हर शाखा में 
प्रायोजित विकास की केन्द्र-बिन्दु वन जाए। तीसरी योजना के शिक्षा-कार्यत्रम व्यापक हे। 
इस भ्रध्याय में सामान्य, तकनीकी और ग्रन्य विद्विष्ट शिक्षा के क्षेत्र मे ग्रायोजन के मुख्य 
लक्ष्यों का और तीसरी योजना के कार्यक्रमों की कुछ विशेषताओं और समस्याप्रों का संक्षिप्त 
घर्णन किया गया है । 
2... विकास 'के सव साधनों में से शायद सवसे मूल इस समय प्रशिक्षित जन-शवित है। 
विभिन्‍न दिल्ञाओ्रों में कितनी प्रगति हो सकती है, यह्‌ काफ़ी हृद तक इस बात पर निर्भर 
होगी कि देश में प्रशिक्षित जन-शक्ति श्रौर प्रशिक्षण-सुविधाए कहा तक उपलब्ध हे । अरे 
व्यवस्था के विकास के साथ-साथ हमे सख्या के भ्रतिरिक्त, कुशलता और झनुभव पर भी जोर 
देना होगा । आवश्यक प्रशिक्षित जन-झ्वक्ति तैयार'करने की समस्याओं पर व्यापक दृष्टि से 
विचार किया जाना चाहिए । एक ओर तो उनको स्कूल और कालेज में हर स्तर पर दी 
गई शिक्षा और घरेलू जीवन पर प्रभाव पड़ता है; दूसरी ओर श्रौद्योगिक और प्न्य 
सस्थाप्रो के प्रवन्ध श्रोर सगठन की सम्पूर्ण प्रणाली और झनुसधान तथा इसके परिणामों का 
प्रयोग इसकी सीमा में आते है । विज्ञान और टैक्तोलाजी तया प्रशिक्षण के विशिष्ट क्षेत्रों 
में प्रगति अन्ततः सामान्य शिक्षा प्रणालो के मूल परिवर्तनो पर निर्भर होती है। इसलिए 
हर कदम पर सामान्य शिक्षा और तकनीकी तथा भ्रन्य विशिष्ट शिक्षा में निकट सम्बन्ध 
होता हैं। शिक्षा की समस्याग्रो पर इसके वीभन्‍्न पहलुश्रो के आपसे सम्बन्धी के घ्याति 
में रखते हुए विचार करना चाहिए। भारत की वर्तमान अवस्था में शिक्षा-कार्यक्रमों की 
पहले से कही अ्रधिक महत्व है-एक समान नागरिकता की भावता पैदा करने, लोगी की 
कार्य-क्षणता का उपयोग करने और देश के हर भाग के प्राकृतिक और मानवीय साधनी का” 
विकास करने के प्रयास की तह मे शिक्षा-कार्यक्रम हें । पिछुछे दस वर्षों में जो विकास हभा 
है, उससे आध्िक प्रगति का आधार तैयार हो गया है, परन्तु शिक्षा के क्षेत्र मे अ्रभी काफी 
खामिया है । अगर हमे प्रगति को जारी रखना है और स्थायी बनाना है तो इस कमी की 
जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा । 
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| सामान्य शिक्षा 


3. पे सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में तीसरी योजना में हमें 6 से [] वर्ष की उम्र के सभी 
वीं के लिए शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था करने, विश्वविद्यालय और माध्यमिक स्तर पर 
विज्ञान को शिक्षा में विस्तार और सुधार करने, हर स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी 
शिक्षा का विस्तार करने, शिक्षा के हर स्तर पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं में 
परधार भ्ौर विस्तार करने, छात्रवृत्तियो, फ्री-शिपों श्र अन्य सहायताओं में वृद्धि 
करने पर जोर देना होगा । लड़कियों की शिक्षा पर किस तौर पर ध्यान देना और लड़को 
तैया लड़कियों के वत्तमान शिक्षा स्तरों के अन्तर को काफ़ी कम करना होगा। सभी 
प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल देना होगा। विश्वविद्यालयों में तीन- 
दाल डिग्री को पूरी तरह लागू किया जाएगा और स्नातकोत्तर (पोस्ट-प्रेजुएट) और 
सनुरन्धान-सुविधाओं में विस्तार और सुधार किया जाएगा। 


4. 95[-6] की दक्षाब्दी में छात्रों की सख्या 235 लाख से बढ़ कर 435 लाख 
हो गई। 6 से ] वर्ष की उम्र के छात्रों की सख्या में 79 प्रतिशत वृद्धि, [ से 4 वर्ष 
“की उम्र के छात्रो की संख्या में [02 प्रतिशत की वृद्धि और ]4 से [7 वर्ष की उम्र के 
धात्रों में [39 प्रतिशत की बृद्धि हुई। इन वर्गों मे स्कूल जाने वाले छात्रों की सख्या भी 
क्रमशः 43 प्रतिशत से 6] प्रतिशत, !3 से 23 प्रतिशत और 5 से 2 प्रतिशत हो गई । 
तोसरी योजना के दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों की सख्या में 2 करोड़ 40 हज़ार 
वृद्धि होने की सम्भावना है। 
> ... 'हली दो योजनाओ में स्कूलों की सख्या मे 73 प्रतिशत की वृद्धि हु--कुल संख्या 
2,30,555 से बढ़कर 3,98,200 हो गई। प्राथमिक स्कूलों की सख्या में 63 प्रतिशत की, 
भिडिल स्कूलों की संख्या मे [9] प्रतिशत को और हाई स्कूलो की सख्या में |28 प्रतिशत 
की वृद्धि हुई। तीसरी योजना की ग्रवधि मे कुल स्कूलों की सख्या में 24 प्रतिशत वृद्धि 
होगो, प्र्थात्‌ स्कूलों की कुल सख्या बढ़ कर 4,94,500 के लगभग हो जाएगी । 
विश्वविद्यालयों और कालेजो के छात्रों की सख्या में भी काफी वृद्धि हुई है ! 
950-5][ में कला, विज्ञान, और वाणिज्य-पाद्यक्रमो मे छात्रों की कुल संख्या 3,60,000 
थी; यह खंख्या 955-56 में 6,34,000 और 960-6] में लगभग 9 लाख हो गई । 
हेपरी योजना की अवधि में देश में विज्ञान-पाठ्यक्रम लेने वालो की संख्या भी 33 प्रतिशत 
से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गई । कुछ राज्यो मे उल्लेखनीय प्रगति हुई, परन्तु कुछ अन्य 
राज्यों में इस दिशा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तीसरी योजना में विश्वविद्यालय 
स्तर पर जिन 4 लाख छात्रो के बढने की व्यवस्था है उसमे लगभग 60 प्रतिशत विज्ञान के 
छात्र होगे। इस वृद्धि के पश्चात्‌ विज्ञान पढ़ने वाले छात्र कुल के 42 प्रतिशत से अधिक 
हो जाएगे। ई 
व्यय 
3. नीचे दी गई सारिणी मे पहली, दूसरी ग्रौर तीसरी योजना में सामान्य शिक्षा की 
योजनाओं के लिए निर्धारित व्यय का अलग-अलग ब्यौरा दिया गया है। 
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शिक्षा पर होने वाले व्यय का विभाजन 








राशि (करोड रु०) प्रतिशत 
मद पहली दूसरी तीसरी पहली दूसरी तौमरी 
योजता योजना योजना योजना योजना योजता 
] है. ८ 4 5 6 7 
. प्रारम्भिक शिक्षा 85 87 209 63.9 4.9 500 
2. माध्यमिक शिक्षा 20. 48 88 व45.. 23. 2. 
3. विश्वविद्यालय शिक्षा 44. 45 82. 40.5. 2.6 9,6 
4. प्रन्‍्य कार्यक्रम 
समाज शिक्षा >- 4 6. +- ].9 [4 
शारीरिक शिक्षा और #।| 0.5 
युवक कल्याण | "ऋ 70 (१2 - 4.8 29 
अन्य -. [0 ][|7]| -- 48 2.6 
5. योग 433 204 408 400.0.. 98. 97.6 
6. सास्कृतिक कार्यक्रम. (*) 4 70 - .9 2.4 
7. कुल योग 33 208 48 400.0 4000. 000 
३०-22: 22 33% हल बा अ2:ज-0कि 42: 032 542४ ब कल >277%: 4 कि लिलिए 0 23:02] 


शिक्षा-मद के अन्तगंत जो राशि रखी गई है, उसके ग्रतिरिक्त भी शिक्षा-कार्यत्रमो 
पर 37 करोड़ रुपये सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए निर्धारित राशि में से और लगभग 
42 करोड़ रुपये पिछड़ी जातियो के कल्याण-कार्यत्रमो के लिए निर्धारित रा्षि में से व्यय 
किए जाएंगे । इस प्रकार तीसरी योजना में सामान्य झिक्षा पर कुल मिलाकर 497 करोड़ 
रुपये व्यय होगे, जबकि दूसरी योजना में 250 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए थे। दूसरी 
योजना में शिक्षा-सस्थाओ को चलाने पर 375 करोड रुपये व्यय किए गए थे--अनुमान है 
कि तोसरी योजना की अवधि में इन्हे चलाने पर कुल 700 करोड़ रुपये खर्च झ्राएगा। 
शिक्षा के विकास के लिए गैर-सरवारी सूत्रों से जो राक्षि श्राप्त होगी, वह उपरोक्त रा्ि के 
अतिरिक्त होगी । मु 
6... स्कूल-ूर्व शिक्षा--तीसरी योजना में वाल-सेविकाओं के प्रशिक्षण के लिए तीत 
प्रशिक्षण केन्द्र खोलने को, वर्तमान बाल-वाड़ियो में सुधार करने की और नई बाल-बाड़िया 
खोलने इत्यादि की व्यवस्था की गई है। शिक्षा-कांयंक्रम में से दिस्यु कल्याण और सम्बद्ध 
योजनाम्रो के लिए 3 करोड़ रुपये केन्द्र में और करोड़ रुपये राज्यों में रखे गए हूं । यह 
राशि सामुदायिक विकास और समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध होते वाले 
साधनों के अतिरिक्त है। 








“पहली योजना में सास्क्ृतिक कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय को मद 4 में 
झामिल कर लिया गया था । 
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५ प्रारम्भिक शिक्षा 
4. प्राथमिक शिक्षा--तीसरी योजना के मुख्य उद्देश्यों में से 6 से !] वर्ष की उम्र 
के सब बच्चों के लिए शिक्षा-सुविधाओं की व्यवस्था करना है। चौथी और पांचवी योजनाओं 
में [| से [4 वर्ष की उम्र के सब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। 6 से 
] वर्ष की उम्र के सब बच्चों के लिए तीसरी योजना में शिक्षा-सुविधाएं प्रस्तुत करने के 
रास्ते में जो मुख्य समस्याएं रातों हे, उनके कारण निम्नलिखित है-- 
(क) पर्याप्त संख्या में लड़कियों को स्कूलों में लाने में कठिनाइयां; 
(ख) शिक्षा के मामले में कुछ क्षेत्रों ओर जनसंख्या के कुछ वर्गों का अत्यधिक पिछड़ा- 
पन; और 
(ग) बच्चों के कमाने योग्य होते ही उनके माता-पिताओं द्वारा उनको स्कूल से उठा 
लेने से 'प्रपव्यय'--इस प्रवृत्ति के कारण झ्राधे से अधिक बच्चे चोथी श्रेणी तक नही 
पहुंच पाते और इस प्रकार स्थायी रूप से साक्षर होने से वंचित रह जाते है । 
लड़कियों की शिक्षा-सुविधाओ्ं मे विस्तार करने के लिए जिन विश्ेप कार्यक्रमों की 
व्यवस्था की गई है, उनमें से कुछ हे : शिक्षिकाग्रो के लिए व्वाटरों का प्रबन्ध, देहाती 
क्षेत्रों में काम करने वाली शिक्षिकाओं के लिए विश्ञेप भत्ता, शिक्षिकाओों की संख्या बढाने 
के लिए वयस्क महिलाझों के लिए सक्षिप्त शिक्षा-पाद्यक्रम, शिक्षिका-प्रशिक्षणाथियों के 
लिए वृत्तियां, पारितोषिक और छात्रवृत्तियां इत्यादि ! बिखरी हुई बस्तियों जैसे, पहाड़ी 
इलाके और दूर-दूर बसे हुए गांवों में शिक्षा के प्रसार के रास्ते में कई विशेष कठिवाइयां 
है। इनमें श्रतिरिकत सुविधाओं की व्यवस्था करनी होगी, हालांकि इन पर भ्रपेक्षाकृत 
प्रधिक खर्चा झ्राएगा। 'अपव्यय/ को घटाने के लिए जो कदम उठाए जाएं उनमें से कुछ 
मे है: अनिवार्य शिक्षा, प्रशिक्षित और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति, शिक्षा-्रणाली मे 
सुधार, मां-बाप को यह समभाता कि बच्चों को स्कूल भेजना बच्चों के हित में है। भोर 
स्कूल की छुट्टियों का इस ढंग से श्रायोजन कि वे फसल की कटाई ओर बुवाई के मौसमों 
से मेल खाएं, इत्यादि । 
8. 6 से |] वर्ष की उम्र के बच्चो-के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का कार्य- 
« “मे इतना महत्वपूर्ण है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे किसी राज्य में स्थगित नही 
करना चाहिए। यह सम्भव है कि हमें इस दिशा में अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों का 
सामना करना पड़े जिन्हे थोड़े समय में दर नही किया जा सकता । इन सब बातों को 
ध्यान में रखते हुए बह अनुमान लगाया गया है कि तीसरी योजना तक लगभग 90 
प्रतिशत ,लडके तथा 62 प्रतिशत लड़किया रुकूलो में होंगे--6 से 4] वर्ष की उम्र के 
कुल बच्चों का लगभग 76 प्रतिशव। तीसरी योजना की अवधि में लगभग 53 लाख 
प्रतिरिक्त बच्चे स्कूलों मे दाखिल होगे जिनमें से 86 लाख लडकियां होगी | राज्यों के 
विकास-स्तरों में अ्रन्तर हालांकि कुछ कम हो जाएगा, फिर भी यह काफी रहेगा । 
9. मिडिल स्कल-शिक्षा--95[--6 की अवधि में ! से 4 वर्ष की उम्र के स्कूल 
- जाने वाले बच्चों की संख्या लगभग दुगुनी और लड़कियों की संख्या में तिगुनी वृद्धि 
हुई। फिर भी इस अवधि के श्रन्त में 34 प्रतिशत लड़कों के मुकाबले केवल | प्रतिशत 
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लड़कियाँ स्कूलों में थी । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस वब-वर्ग के स्कूल जाने वाले 
बच्चो में 54 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य है, परन्तु स्कूल जाने वाली लड़क्यो की 
संस्या लगभग दुगुनी की जाएगी । इसके बावजूद भी लडको और लड़कियों का गन्दर 
उल्लेखनीय रहेगा क्योकि इस वय-वर्म के जहां 40 प्रतिशत लड़के स्कूलों में होंगे, वहां 
47 प्रतिशत से भी कम छड़किया स्कूलों में शिक्षा पा रही होंगी । 
0. 6 से [4 दर्द की उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा-सविधान में 6 से 4 वर्ष के 
वर्य-वर्ग की शिक्षा की चर्चा की गई थी--ब्यावहारिक और प्रशासनिक कारणों से इस 
वर्ग को 6 से [] और ]] से 4 दो वर्गों में बांट दिया गया है । प्रगर 6 से 4 वर्ष के सारे 
वय-वर्ग को लिया जाए, तो पिछले दस वर्षों में कुल जनसंख्या में से इस वय-वर्ग के 
स्कूल जाने वाले बच्चों की सख्या 32 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत हो गई है । लड़को 
के भामले में यह वृद्धि 46 से 65 प्रतिशत और लडकियो के मामले में 8 से 3] प्रतिशत 
हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के झन्त में इस वय-वर्ग का प्रतिशत बढ़कर लगमंग 60 
प्रतिश्षत हो जाएगा, लडकियों और लडको का क्रमशः 46 प्रतिशत और 73 प्रतिशत । 
इन झको से हमें उस बाकी काम का भी प्रन्दाजा मिलता है जो हमें चोयी प्रोर पांचवीं 
में करना है । 
[]. बुनियादी शिक्षा--तीसरी पचवर्षीय योजना में 57,760 स्कूलों को बृतियादी 
स्कूलों में बदलने, वर्तमान स्कूलों में बुनियादी ढाचे के ढग पर लाने, सभी प्रशिक्षण संस्था 
का बुनियादी प्रणाली के आधार पर पुनर्गेंठन करने, शहरी इलाको में बुनियादी स्कूल 
खोलते ओर बुनियादी शिक्षा को हर स्थानीय समुदाय के_विकास-कार्यों से सम्बद्ध करने को 
व्यवस्था है । 
2.. विक्षकों का प्रशिक्षण--हुसरी योजना के अन्त में 307 संस्था्रं में प्रारम्भिक 
स्कूडो के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था--इन स्कूलों में से 70 प्रतिशत 
का बुनियादी प्रणाली के अनुसार पुनर्गठन हो चुका था। तीसरी योजना के श्रन्त तक प्रशिक्षण 
संस्थाओं की संख्या बढ़कर [424 हो जाएगी, जिनमें से सभी बूनियादी प्रणाली के 
अगुसार प्रशिक्षण देंगी। इन संस्थाओं में प्रशिक्षाधियों को संख्या 960-6]के],35,000 
से बढ कर 965.-.66 में लगभग 2 लाख हो जाएगी । कुछ प्रशिक्षण सस्थाओं में विस्तार 
विभाग भी खोले जाएगे जिनका काम आसपास के स्कूलों में अ्रध्यापन के स्तर में सुधार 
करना होगा । 
3... सापुदायिक ध्यास--राज्यों की योजनाओं में जो व्यवस्था की गई है, उसके 
प्रतिरिक्त स्थानीय समुदायों को भी कुछ कार्यक्रमों में योग देना चाहिए; जैसे बच्चो 
को स्कूल में भर्ती करवाने का भान्दोलन, स्कूलों में दोपहर के भोजन की व्यवस्था आदि । 
कई राज्यो में स्थावीय साधनों के जुटाने में उत्साहवर्दधक सफलता मिली है और झञाशा है 
कि पंचायती राज संस्थाग्रो के विभिन्‍न राज्यों में स्थापित होने के पश्चात्‌ और भी प्रधिक 
स्थानीय सहयोग प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। कई राज्यो न अपनी योजनाम्रों में 
स्कूलों में दच्चो को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था की है । हालाकि वित्तीय कठिनाइयों 
के कारण इस समय इस प्रकार की सीमित व्यवस्था ही की जा सकती है, फिर भी ५५80 


॥। 
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सरकारों को इस दिशा में यथासम्भव प्रयास करना चाहिए, विज्ञेप तौर पर उस अवस्था 
में जहां स्थानीय समुदाय भी इस पर होने वाले व्यय मे अपना योग देने को तैयार है । 


माध्यमिक शिक्षा 
[4, . अर्थव्यवस्था के विकास, माध्यमिक स्कूलों की संख्या में काफी वृद्धि और [4 से 
7 वर्ष की उम्र के छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण, हमें माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था में 
परिवर्तन करना होगा । माध्यमिक स्कूलों का इस ढंग से पुनर्गठन किया जाए कि उनमे 
छात्रों की आवश्यकताओं के अनुसार विविध शिक्षा-सेवाडरो की व्यवस्था की जाए। झाथिक 
जीवन की कई शाखाग्रों के बीच के और नीचे के स्तर के लिए प्रशिक्षित जनशबवित की 
आवश्यकताओं की पूर्ति माध्यमिक स्कूलों से पास होने वाले छात्रों को प्रशिक्षण दे कर की 
जानी है। ये शाखाएं हे : प्रशासन, ग्राम विकास, वाणिज्य, उद्योग और पेशे इत्यादि । हाल 
के वर्षों में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन और विकास के जो कार्यक्रम पूरे किए गए है उनका 
5 क्ष्य माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यां का विस्तार करना और इसे शिक्षा-क्रम के भअन्तगंत एक 
पूर्ण इकाई बनाना है। इसके लिए जो कदम उठाए जाएंगे, वे हैं हाई स्कूलों को उच्चतर 
भाध्यमिक स्कूलों में बदलना, वहूद्देशीय स्कूलों का विकास, जिनमे कई ऐच्छिक विषय पढाने 
की व्यवस्था हो, विज्ञान पढाने की सुविधाप्रो मे विस्तार और सुधार, शिक्षा भर 
व्यावसायिक सम्बन्धी निर्देशन की व्यवस्था, परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, 
व्यावहारिक शिक्षा सुविधाओं का विस्तार, लडकियों और पिछडी जातियों की शिक्षा 
सुविधाग्रों में विस्तार, योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियो द्वारा प्रोत्साहन, इत्यादि | इन बातों को 
. ध्यान में रखते हुए हमें माध्यमिक शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन करना होगा। इस पुनर्गठन 
को मुख्य विशेषताएं होंगी : माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रमों भे रहोबदल, नई प्रणालियों 
और तोर-तरीकों की शुर्प्रात और ध्रध्यापको की शिक्षा योजना मे परिवर्तन । 
]5. . पिछली इश्याब्दी में नवी से ग्यारहवी श्रेणी तक पढने वाले बच्चो की सल्या 2 
लाख से बढ़ कर 29 लाख हो गई है । तीसरी योजना के भ्न्त में इसके 46 लाख हो जाने 
की सम्भावना है। हालांकि स्कूल जाने वाली लडकियों की कुल सख्या लगभग दुगुनी हो 
जाएगी, सारे वय-वर्ग मे कुल मिलाकर उनका प्रतिशत काफी कम होगा; 24 प्रतिशत लडकों 
के मुकाबले केवल 7 प्रतिशत लडकियां शिक्षा प्राप्त कर रही होगी। 
6, भाध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सुघार करने और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए तीसरी 
योजना में जो कदम उठाए जाएंगे उनमे से कुछ महत्वपूर्ण विषयों का यहां संक्षिप्त वर्णन 
किया णाएगा। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की सख्या द्वितीय योजना के अन्त मे 32] से 
बढ़कर 6390 हो जाएगी । जहां तक बहुद्देशीय स्कूलो के बनाए गए कार्यक्रम का सम्बन्ध 
है जिनमें बौद्धिक पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ भ्रम्य ऐच्छिक विपयो की शिक्षा की व्यवस्था 
है। योजना का मुख्य उद्देश्य दूसरी योजना के अन्त तक बने 25 स्कूलो को सुदृढ़ बनाना 
है--विस्तार कार्यक्रम केवल 33] नए स्कूलो तक सीमित रहेगा। बहुद्देशीय स्कूलों के 
लिए भ्रध्यापक तैयार करने के छिए चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण कालेज स्थापित किए जाएगे। 
चेहुदेशीय स्कूलो में निर्देशन की व्यवस्था करने के लिए राज्यों के वर्तमान शिक्षा और 
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व्यवसाय सम्बन्धी निर्देशन ब्यूरो के विस्तार करने का सुमाव है। "विज्ञान की शिक्षा में 
सुधार करने के लिए कई कदम उठाए जाएगे, ऊँसे वर्तमाव विज्ञान पाठ्यक्रमों की समीक्षा, 
अ्रध्यापकों के लिए हैण्टबुक, छात्रों के लिए मेन्युम्रल्ल प्रौर विद्वान की पाठ्य-ुस्तर्क तैयार 
करवाना, विज्ञान अध्यापको की संख्या बढ़ाना, प्रयोगशाला सहायकों वा प्रशिक्षण, वैज्ञानिक 
उपन्रमों के डिज्राइनों के मानक निर्धारण करना, इत्यादि | सभी माध्यमिक स्कूलों में सामान्य 
विज्ञान के अनिवार्य विषय की व्यवस्था तो कौ हो जाएगी, इसके अतिरिक्त 2,800 
माध्यमिक स्कूलों में से 9,500 स्ले अधिक में विज्ञान एक ऐंच्छिक विषय के रूप में भी 
पढ़ाया जाएगा। परीक्षा प्रणाली सुघार सम्बन्धी जो कार्यक्रम पहले ही झारम्म किए जा 
चुके हें उनको और आगे वढाया जाएगा । 

47. प्रशिक्षण कालेजो की सख्या 960-6] के 236 से बढ़ाकर 965-66 में 
3(2 कर दी जाएगी । माध्यमिक स्कूलो की वर्तमान अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए इन 
संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के पुनर्गठन करने और उन्हे सुदृढ़ बनाने के लिए वदम 
घठाए जाएंगे। माध्यमिक स्कूलों में लगे हुए अब्यापको को काम करते हुए भी भ्रश्चिक्षण 
सुविधाएं दिलवाने के लिए तीमरी योजना की अवधि में 54 चने हुए प्रशिक्षण काेजों में 


डे 


जो विस्तार केन्द्र खोडे गए थे उनक्नी सख्या में वृद्धि को जाएगी। 


विश्वविद्यालय शिक्षा 

8. . प्रारम्मिक और माध्यमिक स्तरों पर सिक्षा के विकास के फलस्वरूप उच्चतर 
शैक्षा वी माग भी बहुत बढ गई है। विश्वविद्यालयों की संख्या मी 950-5] के 27 मे 
बड़ कर ]955-56 में 32 और 960-6] में 46 हो गईं है । तीसरी योजना की अवधि 
में लगभग एक दर्जन विस्वविद्यालप और खोले जाएंगे । इण्टरमीजिएट काछेजों के प्रतिरिक्त 
काडेजो की कुल सल्या दूसरी पच्ववर्षीय योजना में 772 से बढ़कर ,050 हो गई है। 
दीसरी योजना में भी इस सख्या में हर वर्ष 70 से 80 तक को वृद्धि होने की झाशा है। 
विश्वविद्यालय बनुदान आयोग ने इस वात पर जोर दिया है कि अगर छात्रों के स्तर में 
होने वाली गिरावट पर काबू पावा है तो यह आवश्यवर है किः विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों 
भी वृद्धि के साथ-साथ भौतिक और अन्य अध्यापन सुत्रिघाओं में भी विस्तार हो । 

५० + तीसरी योजना में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा में अधिक छात्रों के शिन्ना 
आप्त करने को व्यवस्था वी जा रही है। यह समस्या इतनी विज्याल है कि इन गुविधाओं 
के पश्चात्‌ भी कला, विज्ञान और वाणिज्य के उच्चतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेशने चाह 
वाले छात्रों को सख्या बहुत अधिक रहेगी। इसलिए उनमें से चुनाव करने के लिए हमें 
चित मानदण्ड निर्वारित करने पडेगे । योजना में उच्च शिक्षा की सुविधाओं के विस्तार 
की जो व्यवस्था की गई है उसके अतिरिक्त सायकानीन कालेज खोलने, डाकन्याद्वक्म 
शुरू करने और बाहरी (एक्स्ट्नंल)डिग्रिया देने पर भी विचार हो रहा है । तीसरी योजना 
की झदधि में विज्ञान की सिज्षा सुविधाओं के विस्तार कार्यक्रम की मुल्य-्मुख्य विशेषताएं 
हे अधिक वैज्ञानिक उपकरणों की व्यवस्था, अधिक विज्ञान अध्यापकों को नियुक्त और 
योग्य विज्ञान छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां । विश्वविद्यालयों और काछेजो के_ स्मातकोतर 
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विभागों को स्तातकोत्र अध्ययन श्रौर अनुसन्धान के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें 
विज्ञान की क्षिक्षा पर खास जोर दिया जाएगा। दूसरी योजना मे छात्राओ को प्रधिक 


सुविधाएं देने, ग्राम्य संस्थाओं के विकास और तीन-साला डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने के जो 
कार्यक्रम शुरू किए गए थे वह जारी रहेगे । 


४; लड़कियों को शिक्षा 
20... विभिन्‍न स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा के कुछ पहलुओं का पहले ही जिक्र किया 
जा ज़ुका है । इस समस्या के कुछ मोटे-मोटे पहलू हे जिन पर विचार किया जाना चाहिए । 
96] की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 34 प्रतिशत है जब कि लगभग 3 
प्रतिशत स्त्रियां ही साक्षर हैं । तीसरी योजना के भ्रन्त तक लडकों श्र लडकियों का यह 
अन्तर कुछ कम हो जाने के बावजूद भी काफी रहेगा। तीसरी योजना की प्रवधि में शिक्षा 
के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हर स्तर पर लडकियों के लिए शिक्षा सुविधाओ मे विस्तार 
करना होना चाहिए । तीसरी योजना के अनुमानों को प्राप्त करने के लिए भी सारे देश मे 
बड़े पैमाने पर प्रयत्न करने की ग्रावश्यकतता होगी, विशेष कर उन राज्यों मे जिनमे छडकियों 
की शिक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा पिछडी हुई है। 
27. ऐसा अनुमान है कि योजना में शिक्षा के लिए निर्धारित राशि में से लगभ 
]75 करोड़ रुपये लड़कियों की शिक्षा पर ख् किए जाएगे जिसमें से लगभग 4 करोड़ 
रुपये प्राथमिक और मिडिल स्कूल स्तर पर शिक्षा के विस्तार के लिए होगे । लडकियों की 
शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम की विशेष योजनाओं के लिए भी कुछ राशि निर्धारित की गई 
है । राज्यों की योजनाओं में लड़कियों की शिक्षा के लिए जो व्यवस्थ की गई है उसको पुरा 
करते समय राज्य सरकारे महिला शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति की विस्तृत सिफारिशो 
को ध्यान में रखें। ऐसा वातावरण बनाने, जिससे माता-पिताओो को लडकियों को स्कूलों में 
भैजने के लिए प्रोत्साहन मिले, जनमत को शिक्षित करने, अ्रध्यापन के पेशे में श्रधिक से 
अधिक ग्रामीण महिलाओं को छाने और शहरी क्षेत्रों से श्रधिक से श्रधिक औरतों को देहाती 
स्कूलों में अ्रध्यापिकाओं का कार्ये करने की प्रेरणा देने पर खास तौर से जोर देना चाहिए । 
चडकियों की शिक्षा के कार्यक्रम की प्रगति का हर वर्ष ध्यान से मूल्याकन किया जाना 
चाहिए श्रौर तीसरी योजना के लक्ष्यों का प्राप्ति के लिए जो श्नौर कदम उठाना जरूरी ह 
फैदम उठाए जाएं । लड़कियो की शिक्षा के क्षेत्र में इस बात की खास त्तौर पर आवश्यकता 
कि जो तरीके देश के विभिन्‍न भागों में सरलता-पूर्वक अपनाएं गए हो, उनका ध्यान से 
भ्रध्ययन किया जाए और उन्हें सब के सामने रखा जाए। वाधिक योजना बनाते समय भी 
ड्स बात का ध्यान रखा जाए कि वित्तीय साधनों की कमी के कारण लड़कियों की शिक्षा 
के कार्यक्रम मे किसी प्रकार की रुकावट न पड़े और जिन सामाजिक और संगठन सम्बन्धी 
कठिनाइयों से प्रगति के रास्ते में रुकावट पड़ती है, उन्हें जल्दी से जल्दी द्वुर किया जाए। 


छात्रवृत्तियां रा 
22... [9606] से छात्रवृत्तियो के रूप में हर वर्ष 8 करोड़ रुपये दिए जाएंगें-- 
पीसरी योजना में इस राशि के अतिरिक्त 37 करोड़ रुपये ओर छात्रवृत्तियों के लिए 
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उपलब्ध होगे । विद्वविद्यालय अनुदान आयोंय द्वारा दी गई अनुसन्बात छात्रवृत्तियां शोर 
फेलोशिप तथा कृषि, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान इत्यादि के लिए दी गई दात्रवृत्तिया 
इस राशि के अतिरिक्त होगी । 

तोसरी योजना में छात्रवृत्तियों को जो महत्व दिया गया है उसको देखते हुए राज्य 
सरकारों और केन्द्रीय मन्‍्त्रालयों को चाहिए कि वे अपनी वर्तमान योजनाओं की समीक्षा 
करें और छात्रवृत्तिया देने के ऐसे नियम वनाएं कि जरूरतमन्द योग्य छात्रों को, ग्रगर उनकी 
प्रगति सन्‍्तोषजनक हो, तो शिक्षा की समाप्ति तक छात्रवृत्तियां मिलती रहें और सामान्यतः 
उन्हे बीच में वनन्‍्द न किया जाय । पिछडे हुए आाधिक वर्गों के छात्रों की पूरी संख्या के लिए 
छात्रवृत्तियों की व्यवस्था करना और उनमे से अधिक से अधिक छात्रों को उच्चतर शिक्षा 
प्राप्त करने में सहायता देना हमारा लक्ष्य होना चाहिए । इस बात का अध्ययन किया जाए 
कि हर राज्य में विस-किस वर्ग के कर्मचारियों की कमी है। यह जानने के वाद मैट्रिक के 
बाद की शिक्षा पाने वाले छात्रो में से प्रतिभाशाली छात्रों को चुनकर उन्हें सारे 
प्रशिक्षण-काल के लिए छात्रवृत्तिया दी जाए। ऐसे छात्रों के लिए नौकरी - निश्चित होगी । 
उन्हें भी प्रशिक्षण की समाप्ति के पश्चात्‌ न्यूनतम नियत अवधि तक नौकरी करने का वायदा 
करना होगा । श्र 


सामाजिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता 

23... साक्षरता, स्वास्थ्य, वयस्कों का मनोरजन और उनका घरेलू जीवन, नागरिकता 
के लिए प्रशिक्षण और भ्राथिक दक्षता में सुधार के लिए निर्दशन--यह सव सामाजिक शिक्षा 
के अगर है । जनतस्त्र में अन्तिम विड्छेपण में आयोजन की सफलता सामाजिक शिक्षा के 
प्रसार, प्रगतिशील दृष्टिकोण और एक समान नागरिकता की भावना के विकास पर निर्भर 
करती है। परन्तु कृषि, सामुदायिक विकास, स्वास्थ्य और प्रन्य कत्याण-कार्यत्रमों के शिक्षा 
सम्बन्धी लक्ष्यों की प्राप्ति बहुत कठिन होती है । पिछले दस वर्षों में कई दिश्ञाओ्रों में प्रगति 
हुई है, जैसे सामुदायिक केन्रो का विकास, गावो मे वाचनालयों का निर्माण, यूवक्रीं श्र 
महिलाओ में सगठित कारंवाइयो का प्रसार, और ग्राम-पंचायतों और सहकारी आ्रल्दौलग 
को फिर से शक्तिशाली बवाना। सामाजिक झिक्षा का एक पहलू, जो कई दृष्टियों से सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण भी है चिन्ता का विषय बना हुआ है। 95-6[ की अवधि में साक्षरता में 
कैवल 7 प्रतिद्मत की वृद्धि हुई है, यानी यह, इस भ्रवधि में [7 श्रति्यत से वढ कर 24 
प्रतिशत हो गई है । 


24... जिला और खण्ड स्तरो पर पंचायती राज की शुर्आत और प्राम-पंचायतों को 
*" महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपे जाने के कारण यह अनिवार्य हो गया है कि हमारी वयस्क 
जनसस्या का वड़ा भाग जल्दी से जल्दी पढने-लिखने लायक हो जाए । यह उनके और समाज 
के हित में है । चूकि इस दिश्ा में भ्रव तक पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है इसलिए भव 
इस समस्या का नए सिरे से अध्ययन किया जा रहा है ताकि वयस्क-साक्षरता का तेज 


रफ्तार से विस्तार करने के लिए कदम उठाए जा सके । इसके लिए देश में जनशक्ति और 
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घन के रूप में जितने भी साधन उपलब्ध होगे, उन्हे जुटाना होगा, स्वयंसेवी कार्यकर्ताश्रों 
और संगठनों को गतिशील करना होगा, हर शहर झौर कस्बे में खण्ड और ग्राम स्तर पर 
वयस्क शिक्षा और साक्षरता कार्य का प्रसार करना होगा, ताकि यह एक लोकप्रिय आन्दोलन 
का रूप ले छे 


शिक्षा और सामुदायिक विकास में हर स्तर पर लगे हुए कर्मचारियों का निकट- 
तम सहयोग बड़े और प्रभावशाली वयस्क साक्षरता झान्दोलन के लिए पझ्निवार्य है। 
सामाजिक शिक्षा श्रौर वयस्क साक्षरता का विकास शिक्षा सस्थाओं, विशेष तौर पर गाव के 
स्कूलों, पंचायतों श्रौर स्वयसेवी संगठनों से मिल-जूल कर की जाने वाली विस्तार 
कार्रवाइयों के रूप में किया जाना चाहिए ! मोटे तौर पर यह लक्ष्य होनां चाहिए कि जहां 
एक कक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में ऐसे लोग है जो साक्षर होना चाहते हैं, उनके लिए 
अध्यापकों और शिक्षा उपकरणों के रूप में सब सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। हर शिक्षा संस्था 
को इस प्रयास में योग देवा चाहिए; इसमें भाग लेने वाले अ्रष्यापको को उचित पारिश्रमिक 
दिया जाए। साथ ही ग्राम-पंचायतों और प्रन्य अभिकरणो को भी इस कार्य में पृरा योग 
देना चाहिए। सामाजिक शिक्षा संगठनकर्ताग्रो, खण्ड शिक्षा अधिकारियों झौर निजी शिक्षा 
सस्थाष्नों को मिल-जूल कर आवश्यक सुविधाएं स्थानीय संस्थाश्रों को सौंप देनी चाहिए । 
पंचायत समितियों, ग्राम-पंच्रायतों प्रौर स्वयंसेवी सस्याप्रो को चाहिए कि वे जनता में इसके 
लिए जोश पैदा करें और उसे बताए रखें; वयस्क शिक्षा और साक्षरता का भ्रपनी 
श्रावश्यकताग्रों और ग्रवस्था के अनुसार निरन्तर विकास करते रहें * प्ररषों और महिलाओं 
में साक्षरता बढाने के इस श्रान्दोलन में हर कदम पर स्थानीय नेताओं, भ्रध्यापकों, भौर 
स्वयंसेवी केयेकर्ताओं का योग प्राप्त किया जाए। वयस्क साक्षरता के एक व्यापक कार्य 
: क्रम के सुावों पर भ्राजकल विचार हो रहा है और ग्राशा है कि तीसरी योजना की भ्वधि 
में इसमें उल्लेखनीय प्रगति होगी । 


शिक्षा सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम 
25... आगामी कुछ वर्षों में पूरे किए जाने वाले कुछ अन्य शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों 
2 भी योजना में स्थान दिया गया है। इनमें अध्यापकों की सामाजिक और आशिक अवस्था 
में सुधार, शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं के बारे मे अनुसन्धान, परीक्षा प्रणाली में सुधार, 
पाद्य-पुस्तकों का उत्पादन, और हिन्दी भौर संस्कृत का विकास शामिल है । योजना में 
शारीरिक शिक्षा, खेलकूद के विकास, युवक कल्याण कार्रवाइयों के विकास ओर पुस्तकालयों 
के विस्तार की व्यवस्था भी की गई है । 


न सांस्कृतिक कार्यक्रम 
26, सांस्कृतिक विकास की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं का, जो पहली और दूसरी 
योजनाओं में शुरू की गई थीं, अरब और विस्तार किया जाएगा। इनमें ललित कला 
अकादमी, साहित्य अकादमी, संगीत ताटक अकादमी, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय कला 
दीर्घा का विस्तार, संग्रहालयों का दिक्रास, और पुरातत्व विभाग की योजनाएं शामिल हूँ । 
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राष्ट्रीय एकीकरण 
को नई सन्तति में राष्ट्रीय और सामाजिक एकीकरप पैदा करने में शिक्षा संत्याम्रों 
को महत्वपूर्ण योग देना है। स्कूल कार्यक्रम ऐने बनाए जाएं जो छात्रों में राष्ट्रीय एक्ठा वी 
भावना पंदा करें। इस कायंक्रम के पूरक के रूप में झन्य कार्रवाइयां भी करनी होगी जिनके 
हारा विद्याधियों को समृद्ध और मिली-जूलो संस्ट्र॒ति के बारे में स्वयं ज्ञान प्राप्त करने में 
सहायता मिलेगी । 


पर तकनीकी शिक्ता 


जन-शक्ति आयोजन 

आधिक विकास की तेज रफ़्तार की माय यह है कि निम्नलिखित कदम उठाए जाए, 
वर्तमान सस्थाओं का प्रनगंडन और विस्तार, बड़ी सख्या में नई संस्थाओों को स्थापवा, 
शिक्षको और प्रशिक्षक्षो की सस्या बढाने के लिए विश्येष कारंवाई, प्रशिक्षण को और गहन 
बनाने और इसकी प्रवधि घटाने के लिए नए-वए उपायों का प्रयोग, व्यावहारिक प्रशिक्षण 
देने की सुविधाओं का विस्तार, और पर्याप्त सस्या में प्रशिक्षित कमंचारियों की सेवा्रों का 
नए-नए तरीके से एक महत्त्वपूर्ण दुर्लभ साधन के रूप में उपयोग । जनशक्ित सम्बन्धी आयो- 
जने करते समय हमें सारी अर्थ-व्यवस्था को एक अभिन्‍न इकाई मान कर चलना चाहिए झौर 
सावंजनिक तथा निजी सभी उद्यमो में उपलब्ध सुविधाएं और सम्भावनाएं सारे समुदाय 
की सेवा में लगाई दानी चाहिए । 


2... हर क्षेत्र में कर्मचारियों की आवश्यकताओं का अनुमान सावधानी से और लम्बे 
असे के लिए करना चाहिए । इसके लिए हमें अपनी साह्यिकी सूचता-सेवा और जन-शक्ति 
मूल्याकन-प्रणाली में मुघार करना होगा । बदली हुई आवश्यकताओं और अनुभवों के प्रकायय 
में कर्मचारियों की झादस्यकता की समय-समय पर आउच्यक रूप से समीक्षा करनी होगी । 
हर क्षेत्र में और हर सगठत में जन-शक्ति आयोजन के आधिक योजना का एक झमिल 
अग मान कर चलना होगा। 

3... विमिन क्षेत्रो के आधिक विकास के लिए आवश्यक प्रश्चिक्षित जन-शक्ति झाव- 
इयक्ताओं का मोटे तौर पर अन्दाजा लगाने के लिए, जन-शक्ति आयोजन सम्बन्धी प्रशिक्षम 
सुविधाएं प्रस्तुत करने और नए-नए तरीके झुरू करने के लिए नि भविष्य में व्यावहारिक 
अनुसन्धान सस्या(इन्स्टेट्यूड आफ एप्लाइड मेनपावर रिसर्चे )की स्थापना करने का विचार है। 
4... तीसरी योजना में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल किए यए है, उनके फलस्वरूप कई 
क्षत्रो में इतने प्रशिक्षित क्‍मंचारी तैयार करने की योजना है जो चौथी और वाद के 
योजनाओं में और अधिक गहन दिकाय के काम झा सकते हैं । काफ़ी क्षेत्र ऐसे होगे, जिनमे 
पर्वाप्त अनुभवी कर्मचारी काफ़ी सख्या में उपलब्ध नही होगे । इन क्षेत्रो के लिए ऊचे दर्जे के 


ह्‌ 
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प्रश्िक्षण-प्राप्त कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक और जहा स्थानीय 
कर्मचारियों का सर्वाधिक उपयोग किया जाए, साथ ही तकनीकी सहायता कार्यक्रमो श्र 
प्रन्य साधनों का लाभ उठाने में भी किसी प्रकार की किकक नही होनी चाहिए । 


3... कर्मचारी से सम्बन्धित आवश्यकताओं का अनुमान सामान्‍्यत. पिछले और वर्तमान 
अनुम्द के ग्राधार पर भावी सम्भावनाओ का अन्दाजा लगाकर किया जाता है | ऐसी स्थिति 
में तीब्र गति प्ले देश में और विदेशों में होने वाले टैक्नोलोजिकल परिवर्तनों और अर्थ-व्यवस्था 
की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण माय में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तत हो सकते हे । 
इसलिए सम्भव है कि हमें अपने वर्तमान अनुमानों को बढाना पड़े। तीसरी योजना की ग्रवधि 
में हमें चाहिए कि हम समय-समय पर विभिलन क्षेत्रों की आवश्यकताम्ों का श्रन्दाजा लगाते 


समय तात्कालिक जरूरतों को तो सामने रखें ही, चौथी और पाचवी योजनाओ्रो की जरूरतो 
को भी घ्यान में रखें। 


6. इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारी सम्बन्धी भ्रावश्यकताओ्रो पर तीन मुख्य स्तरों 
पर विचार किया जा सकता है--स्तातक, डिप्लोमा-प्राप्त कमंचारी और दक्ष कारीगर । दुसरी 
योजना की अवधि में हमें 29,000 अतिरिक्त इजीनियरी-स्नातको की आवश्यकता पड़ी थी; 
वैतेमान अनुमानों के अनुसार इसके मुकाबले तीसरी योजना में हमे 5,000 नए इंजी- 
नियरी-स्नातको की आवश्यकता पड़ेगी । चौथी योजना की आवश्यकताश्रों का श्रनुमात 
लगभग 80,000 है। इंजीनियरी और टेक्‍्नोलाजी के डिप्लोमा-प्राप्त श्रतिरिकत कमचारियों 
की तीसरी योजना की आवश्यकता का अनमान ] लाख है, जबकि दूसरी योजना मे लगभग 
36,000 था। चौथी योजना की आवश्यकताओं का वर्तमान अनुमाव लगभग ,25,000 है। 


इंजीनियरी, टेक्नोलाजी और विज्ञान 


क बा तीसरी योजना में शामिल किए गए तकनीकी शिक्षा-कार्यक्रमों में निम्नलिखित 
'ती पर विशेष जोर दिया गया है : विभिल क्षेत्रों में हर स्तर पर भ्रशिक्षित कर्मचारियों 
सैंस्या में वृद्धि, पर्याप्त सख्या में छात्रवृत्तियों और शिष्यवृत्तियो (फंलोशिप) की 
अवस्था, अशकालिक और डाक-पराठ्यक्रमो की शुरुआत, कुछ क्षेत्रो में विशेष पादृयक्रमों का 
विकास, उपलब्ध भौतिक सुविधाझों का पहले से बेहतर प्रयोग, अपव्ययिता में कमी और 
अनुसन्धान को बढ़ावा । इन कार्यक्रमों पर ]42 करोड रुपये, भर्थात्‌ तीसरी योजना की 
शिक्षायोजनाझो पर होने वाले कुल व्यय का 25 प्रतिशत खर्चे होगा । पहली और इुसरी 
में यह खर्च कुल शिक्षा-व्यय का क्रमशः 3 और व9 प्रतिशत था। तीसरी 
में श्रौद्योगिक प्रशिक्षण सस्थाओो, ने्यनल प्रग्रैष्टिसशिप योजना, औद्योगिक श्रमिको 
कै लिए सायकालीन कक्षाओ और दस्तकारी-प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 49 करोड़ रु० 
को व्यवस्था की गई है । 


हे हि भ्रब तक हुई प्रगति श्रौर तीसरी योजना के कार्यक्रम अगले पृष्ठ पर दी गई तालिका 
में सक्षिप्त रूप मे दिए गए हे-- कं 
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अध्यापको की पेशगी मर्तो, श्रध्यापको के लिए नियत से अधिक नौकरिया ( सुपरन्यूमरेरी 
पोस्ट्स) और स्नातकोत्तर प्रश्चिक्षण-सुविधाओं का विस्तार । दूसरी योजना में इस 
दिशाओं में जो कार्य शुरू किए गए थे, उनका अरब और अधिक विस्तार किया जाएगा । 
2.. औद्योगिक विकास के लिए केवल यही आवश्यक नही है कि दक्ष श्रमिकों या 
कारोगरो की संख्या मे काफी वृद्धि हो, बल्कि यह भी आवश्यक है कि उनका काम पहुछे 
से निरन्तर बेहतर होता जाए। इसलिए कई देझ्ो में व्यापारिक स्कूलों मे दाखिले की च्यून- 
तम योग्यताए और सामान्य शिक्षा स्तर ऊंचा करने की प्रवृत्ति है। तीसरी योजना की झ्वधि 
में लगभग 3 लाख कारीगरों की आवश्यक्ता होगी जिसमे से 8 लाख 0 हजार इजी- 
नियरी व्यवसायों में शरर वाकी गेर-इंजीनियरी व्यवसायों मे होगे। इस समय कारीगरो 
या दक्ष श्रमिकों ओर कामग्रारो (झरापरेटिव) को कई प्रकार की सस्थाओं में और अलग- 
अलग तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थाओं मे प्रश्चिक्षण 
सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि सस्थाश्रों की सख्या 67 से बढाकर 38 
और उनमें दाखिले की संख्या 42,000 से बढाकर | लाख की जाएगी । इसके अ्तिरिद्त 
नेशनल भ्रप्रेन्टिसक्चिप योजना के अन्तर्गत 2,000 व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने 
| पुभाव है । सायंकालीन कक्षाप्रो में दाखिलो की सरया 2,000 से वढाकर 4,000 
से अधिक की जाएगी। रेल, प्रतिरक्षा, डाक-तार जैसे कुछ केन्द्रीय मन्‍्त्रालयों के अपने विशेष 
पशिक्षण केद्ध है । सभी सरकारी उद्योगों और निजी उद्योगो की बढती हुई सख्या के पास 
प्रपनी ब्रावश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रश्चिक्षण कार्यक्रम हे । प्राम और रूघु 
उद्योगो से सम्बद्ध अखिल भारतीय मण्डलो, लघु उद्योग सेवा सस्थाझ्रो और राज्यो के उद्योग 
विभागो के भी अपने-अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम हे ! 
मु दस्‍्तकारी प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए वर्तमान चारो केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थाग्रो 
का, जिनमें से एक महिला प्रशिक्षको के लिए है, पूरा विकास किया जाएगा और तीन नई 
पेस्थाएं स्थापित की जाएगी । तीसरी योजना की अ्रवधि में इन सस्थाग्रो से उत्तीर्ण होने 
वाछ्ले व्यक्तियों की सल्या लगभग 7,800 होगी और विभिन्‍न व्यवसायो के लगभग 
.000 प्रशिक्षको को प्रशिक्षण दिया जाएगा । 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्म- 
जि के राष्ट्रीय रजिस्टर मे लगभग ,06,000 लोगो के नाम दर्ज है जिनमे से 
60000 इंजीनियर और टैव्नोलाजिस्ट है। वैक्लानिको की सूची में उच्च योग्यता वाले 
वानिको के और कुछ अन्य नाम दर्ज हें-- विशेष क्र उनके जो विदेशो से शिक्षा प्राप्त कर 
आओ सौदे है । इस सूची में से श्रव तक 653 वैज्ञानिको और टैंवनोलाजिस्टो का चुनाव हो 
रा है। दूसरी योजना में वैज्ञानिक कर्मचारियों की सख्या 23,300 से बढकर 37,500 
हि | तीसरी योजना की झवधि में माध्यमिक और विश्वविद्यालयो के स्तर पर विज्ञान 
"भा देने की सुविधाओं में काफ़ो विस्तार किया जाएगा । विश्वविद्यालयों में विज्ञान के 
की सस्या में 2 लाख 30 हजार की वृद्धि की जाएगी जिसके फलस्वरूप यह सख्या 
भैगभग्र 4 लाख हो जाएगी । तीसरी योजना में कालेजो के लिए 27,000 अध्यापको की 
>विश्यक्ता होगी जिसमे से 7 हजार विज्ञान के होगे । 
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अन्य कर्मचारियों को आवश्यकता 


75. . विकास के विभिल क्षेत्रो की तीसरी योजना और जहां सम्भव हुभा है, चोथी 
योजना की कर्मचारियों कौ आवश्यकताओं का अ्रनुमाव लगाया गया है। इस क्षेत्रों में 
उल्लेखनीय हे : कृषि और ग्राम विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण, प्रशासन और 
साह्पिकी । कृषि और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में काफ़ी हृद तक आवश्यक प्रशिक्षण सुविधाप्ों का 
विकास दूसरी योजना में ही क्या जा चुका है और इन क्षेत्रों मे कर्मचारियों की भावी मांग 
को आधुनिक सुविधाओं में थोड़ा विस्तार करके पूरा किया जा सकता है, परन्तु इस बात का 
हमें प्रवश्य ध्यान रखना होगा कि योजना की प्रगति के साथ-साथ इस माग के बढ़ने की भी 
सम्भावना है। कुछ वर्गों के कमेंचारियों की ग्रावश्यकताओं के अनुमानों का यहा संक्षेप में 
विवरण दिया जा रहा है । 

6. कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रो के लिए तीसरी और चौथी योजनाम्रो में कितने ग्रति/रिक्त 
कर्मचारियों की झ्रावश्यकता होगी, यह नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट हो जाएगा। 


,कषि और सम्बद्ध कर्मचारियों को अतिरिक्त श्रावश्यकताओं का अनुमात 


गया कततफकफा एकता +) _ की योजना चोवीयोजना को 
कक कीअतिरिकता .. अतिखित, 
423 हुए झवइर्यकताए आवश्यकताए 





कृषि स्नातक 34000 20,000 30,000 
पशु चिकित्सा के स्नातक 5,000... 6,800 4,000 
दुस्ध टैकक्‍्नोलाजिस्ट 
स्नातक न उटे 625 ,50 
डिप्लोमा वाले 308 975 3,.250 
बन-विद्या : ] 
वन अधिकारी ,00 480 600 
रेजर्स ३,000 4,520 4,900 
मछली पालन : 
प्रशासनिक और सार्यिकी केमेंचारी 460 ,475 3) 
मछली पालन इंजीनियर 450 240 
मछली पकड़ने की नोकाओं के 2,40 
कमंचारी _ 320 250 | 
तकनीकी तट कर्मचारी 50 370 





तीसरी योजना में जिन अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं को व्यवस्था को जाएगी, उछका 
विवरण नीचे दो गई सारणी में दिया गया है 


[6] 
तीसरी योजना में अतिरिक्त ग्रशिक्षण को सुविधाएं 








4900-90[ 49863-06 
सस्थाएं दाखिल उत्तीर्ण सस्थाएं दाखिल उत्तीर्ण 
नकल नम न न दिया धज मब हित,  त ा 

कृषि काछेज 53 4,600 2,300 57 6,200 4,500 

पशु चिकित्सा काछेज उ7 4,300 4,200 49 ],460 ,350 
दुग्ध टंक्नोलाजिकल शिक्षा 

संस्थाएं 5 3॥0 700 7 770. 54 

सछछी पालन शिक्षा संस्थाएं 2 50 50 3 80 75 


सामुदायिक विकास खण्डों के लिए और सहकारिता के विकास के लिए प्रावश्यक कर्म चारियो 
के प्रशिक्षण के लिए भी कार्य क्रम बनाए गए हे । 

[7. तीसरी योजना मे प्रायमिकर स्कूलों मे प्रश्िक्षित अध्यापकों की सख्या्े 6 
प्रतिशत मिडिल स्कूलों में लमभग 8] प्रतिशत और माध्यमिक स्कूलों में लगभग 40 प्रतिशत 
की वृद्धि करने का विचार है। तीसरी योजना के श्रस्त में तीतो वर्गों में कुल प्रध्यापको मे 
से लगभग 75 प्रतिशत ग्रच्यापक प्रशिक्षित होगे ॥ इसलिए बाकी अध्यापकों के प्रशिक्षण के 
लिए भी हमें पुनरम्यास पाठ्यक्रम ओर काम करते हुए प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाओं 
की व्यवस्या करनी होगी । 

8. . तीपरी योजता के स्वास्थ्य कार्यक्रों को पूरा करते में कई वर्गों के कर्मचारियों 
को कमी होने को सम्भावना है । नीचे की सारणी में दूसरी योजना के अन्त की अवस्था और 
गे योजना की ग्रवधि में प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रस्तावित विस्तार पर प्रकाश डाला 
गया है : 


स्वस्थ्य और डाबटरी कर्मचारियों के ६५३. « 











की अतिरिक्त सुविधाएं 
960-6 965-66 
सस्थाए दाखिल उत्तीर्ण सस्थाएं दाखिल उत्तीर्ण 
हुए हुए हुए... हुए 
हाट 57 5,800. 3,200. 75 8,000 4830 
। 250. 4,000 2,800. 350. 6,200 4,500 
बी नर्स 
इवाइशम/मिड्वाइब्य 420 5,200 4,000 550 9॥00 7,000 
स्वास्थ्य निरीक्षक 30 6500 375 50 850 500 
दारोगा सफाई 28. 2.50 2.50 38 2,850 2,850 


श 0 50 480 ॥5 450 270 0. 550. 480. 45 4,450.  ,270 
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9. . तीसरी योजवा में भारतीय श्रश्ासन सेवा झौर राज्यों की प्रशासन सेवाप्रों के 
विस्तार की व्यवस्था है 

20... दूसरी योजना को अवधि में केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं में साह्यिकी 
प्रशिक्षित कमंचारियों की सख्या 4,000 से बढ़कर 0,000 हो गई। तीसरी योजना में 
ऐसे लगमग 6,000 झौर कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। निजी उद्योगों और वाणिज्य 
वी माय में वृद्धि होगी ॥ भारतीय साल्यिकी ससया, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, राम्यों के 
सांह्यिकी व्यूरो, विश्वविद्यालयों और श्रन्य सस्याप्रों में साल्यिकी की प्रशिक्षण सुविधाओं 
में सुधार किथा जा रहा है । 

४“ मै सयुकत राष्ट्र संध को तकनीकी सहायता योजनाओं, कोलम्बो योजनाम्रों तथा 
प्रन्‍्य देशों, विदेशी विश्वविद्यालयों और फ्राउण्टेंशनों से हुए तकनीकी सहायता समझभोत्तों 
के अन्तर्गत विशेष और उच्च अध्ययन के क्षेत्रों में काफो लोगो को प्रशिक्षण श्राप्त करने 
का अवसर मिला है । जहां तक सम्मव हुआ्ना है, मारत ने भी प्रन्य देशों को अपनी प्रशिक्षण 
सुविधाओं से लाभ उठाने का मोका दिया है। अ्रगयर हम चाहते है कि हम विभिन्‍न तकनीकी 
सहायता कार्यत्रमो से अधिक से अधिक लाभ उठाएं वो हमें चाहिए कि हम मावी कमियों 
का इस समय सही-सही अन्दाजा लगाए और तीसरी ओर चौथी योजनाओं की ग्रावश्यकताप्रों 
का ध्यान से अब्ययन करने के पश्चात प्रशिक्षणायियों गौर उनके प्रशिक्षण-पाद्यत्रमों 
जाय चुनाव करें। प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार करते समय और प्रशिक्षित कर्म- 
चारियों की संख्या बढाते समय हमें इस वात को भी ध्यान में रखना होगा कि श्रागामी वर्षों 
में विभिन्‍न क्षेत्रों के लिए अन्य देश भारत से भी विश्येपज्ञ मांग सकते हैं 


अध्याय 8 
प्राकृतिक साधन ओर वैज्ञानिक अनुसन्धान 


प्राकृतिक साधनों का सर्वेक्षण 


देश के प्राकृतिक साधनों पर समन्वित रूप से विचार होना चाहिए, और उनके 
अम्वेषण और उपयोग की योजना दीघ॑कालीन आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर बनाई 
जानी चाहिए । पिछले कुछ वर्षों मे प्राकृतिक साथनों के सर्वेक्षण और उपयोग से सम्बद्ध 
विभिन्‍न संगठनों का काफी विस्तार किया गया है और उन्होने अनेक नए सर्वेक्षण और 
अन्वेषण किए है । इनके फलस्वरूप देश के प्राकृतिक साधनों का पूर्णतर निर्धारण हो सका 
है। तीसरी योजना तैयार होने के बाद हम उस स्थिति में पहुच गए हे, जब सुचिन्वित 
दीघंकालीन योजनाओं की आवश्यक शर्ते के हूप में मुख्य प्राकृतिक साधनों सम्बन्धी उपलब्ध 
जावकारी की किस्म और मात्रा के विषय में व्यापक दृष्टिकोण अ्रपनाना जरूरी है । भूमि 
के उपयोग, वनो के विकास और सिंचाई तथा बिजली, इस्पात, कोयला, तेल श्रौर खनिजों 
के विकास के विषय में मिश्चित दीघंकालीन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए यह देखना है कि 
गुख्य कमियां क्या है, कंसे-कसे सर्वेक्षण की जरूरत है और श्ागे क्या कदम उठाए जाने 
चाहिए। 
2.  श्रपने प्राकृतिक साधनों के कारण कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने की भारत 
में बहुत क्षमता है और अगली दो या तीन योजनाओं की श्रवधि में एक प्रात्मनिर्भर और 
आत्मवाहन अरध॑-व्यवस्था स्थापित करने के लिए इस क्षमता का विकास आवश्यक है । 
राष्ट्रीय झ्राय भ्रोर प्रतिव्यक्ति श्राय सम्बन्धी दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति और कृषि एवं 
उद्योग तथा आधिक जीवन के भ्रन्य अंगो का विकास तभी सम्भव है, जब देश के प्राकृतिक 
साधनों के स्वरूप और मात्रा और उनके विकास के लिए श्रावश्यक बातो का निर्धारण 
कर लिया जाए और इसके लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठाए जाए। सन्तुलित विकास 
कै लिए यह निर्धारित करना भी उत्तना ही जरूरी है कि देश के विभिन्‍न क्षेत्रो में क्या 
अहितिक साधन उपरूब्प है, इन क्षेत्रों की क्या-क्या जरूरतें है और वहां उपलब्ध साधनों 
के विकास को क्या-क्या सम्भावनाएं हे । 
भावी विकास की दृष्टि से प्राकृतिक साधनों के निर्धारण श्रौर विकास की समस्या 
जो सामने लाने के लिए तौसरी योजना में पिछले कुछ वर्षों में हुई मुस्य बातो की सक्षिप्त 
समीक्षा की गई है और भूमि, जल, खनिज, ऊर्जा और भ्रन्य साधनों के विकास से सम्बन्धित 
समस्याप्रों की ओर संकेत किया गया है । योजना आयोग ने जब एक विज्येप विभाग स्थापित 
है जो प्राकृतिक साधनों के निर्धारण और विकास सम्बन्धी समस्याओो का ब्रष्ययन 
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करेगा' सर्वेक्षण और अेपण-कार्य में लगे विभिन्‍त अभिकरणों के काम को त्तेजी से उलति 
कर रहो श्र्य-व्यवस्था की आवश्यकताओ से सम्बद्ध करेगा और विभिन्‍न सम्बद्ध क्षेत्रों के 
लिए एक समान मार्ग निर्धारित करने में सहायता देगा । यह झाझ्या है कि झन्य संगठनों के 
सहयोग से प्राह्ृतिक साथनों के निरन्तर समन्वित अध्ययन का प्रवन्य किया जाएगा, जिससे 
चर्तमान जातकारी वी कमियों, विशेषकर दीर्घकालीद विक्रास वी दृष्टि से महमूस होने 
बालों कमियों, को बताया जा सके और इस समत्वित अध्ययन को काये रूप में परिणत 
करने के लिए उचित वीतियां और कदम सुमाए जा सके । 
4... श्रगछे पद्धह वर्ष भर उससे भी अधिक ग्रववि वी छूनेदाली श्राधिक विवास की 
दीर्घकालीन योजना तैयार करने से वैज्ञानिक झनृसंघान के परिणामों और देश के सावनों 
की इस समय प्राप्त वी जा रही अधिक जानकारी का महत्व सममने में सहायता मिलेगी। 
यहे कार्य बहुत विन्नाल है-और इसे पूरा करने के लिए योजना जायोग, केद्धीय सखवार के 
विभिन्न अनुसधान-सम्ठतो, राज्यों के सग्ठनों, वैज्ञानिक श्रोर श्राथिक अनुसंधानकार्य में 
लगे प्रमुख समस्यानों शौर विश्वविद्यालयों में निरन्तर सहयोग वी आवदुयवता रहैगी। 
भारत के प्राइतिक साधनो का वृहद्काय विकास हो सकता है । इन साधनों के व्यवस्यित 
अध्ययन और ग्रन्वेषण से तथा उनके निर्धारण और उपयोग में विज्ञान और टेक्‍्तालाजी की 
सहाप्रना से थाथिक उन्नति वी सम्भावना वतंमान आश्या से कही अधिक बढ़ सकती है । 
5... देज्ञानिद अनुसंधान के लक्ष्य : प्राइतिक साधनीं के विकास का वैज्ञानिक और 
प्रौद्योगिक प्रतृत्रघान की प्रगति से गहरा सम्बन्ध है। द्वितीय महायुद्ध के वाद समुन्नत देशी 
में वेज्ञानिक और प्रौद्योगिक भ्रनुमधान की गति बहुत वढी है । इसका एक परिणाम यह 
हुमा है कि उन्‍्तत और अस्य-उन्नत देशो में झन्तर पहले से अधिक वढ़ गया है) भारठ के 
सम्मुक्त काये यह है कि वह वेन्नानिक ओर प्रौद्योगिक अनुसघान के विकास का पूरा प्रथल 
करके इस ग्रन्तर को कम करे और अपने विवास-कार्यक्मी के लिए विज्ञान वी 
सहायता छे । 
6... वैज्नातिक लनुमघान पर व्यय बरना देश वी समृद्धि में बहुत बड़ा और स्थायी 
योग देना हैं । अतः प्रत्येक्ष पचवर्षीय योजवा में वैज्ञानिक भ्रनुसधान पर व्यय के लिए पहले 
से भ्रथिक्त राशि रखी गई है ! इस कायें में अब उद्योगों के प्रंशदान की पहले से अधिक 
आवश्यक्ञता है। छझुद्ध, व्यावहारिक और शझिल्षाश्रद विज्ञान तथा वैज्ञानिक झनुसंबान को 
बढ़ावा देता भारत सरकार के मार्च 958 के वैज्ञानिक नीति प्रस्ताव में स्वीई्रेंठ मुस्य 
लक्ष्यों में से एकः है । पहली योजना में मुख्यद. राष्ट्रीय प्रयोगशाक्ाओों भौर अन्य भ्रनुसंघान- 
संस्थानों के निर्माश्न पर ध्यान दिया गया । दुश्धदी योजना में वर्तमाव सुविधाओं को और 
बढ़ाया यवा, अनुसवान-कार्य का थाधार व्यापक दिया गया और विस्व-विद्यालयों और 
अन्य विभिन्‍न अतुनयान-केन्द्रों में अनुस्ंघान वी सुविधाएँ बढ़ाई गईं ॥ 
थ... पहनी दो मोजवाओं में छो कार्व हुए, उनके फलस्वरूप वैज्ञानिक अनुसघानलायये 
में लगे संस्थानों बा जाल वि गया और अब पहले े अधिक केल्‍्द्रों में शुद्ध और व्याव- 
द्ारिक अनुसकल और विद्ध न के विश्चिप्ट क्षेत्री से बनुतवात हो रहा हैं । तीसरी योजना 
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में वैज्ञानिक और प्रोौद्योगिक अनुसंबान के कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया 
जाएगा-- 

(]) वर्तमान अनुसंधान सस्थातों को मजबूत बनाना और अनुसधान को सुविधाओं 
को व्यापक क्षेत्र में प्रसारित करना; 

(2) विश्वविद्यालयों में बुनियादी अनुसंधान को भोत्साहित करवा; 

(3) विशेष रूप से इंजीनियरी और प्रौद्योगिक अनुसंधान को प्रोत्साहन देना; 

(4) अनुसंधान-कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना और अनुसंघान-फेलोशिपों एवं 
वृत्तियों के कार्यक्रम को विस्तृत करना; 

(5) वैज्ञानिक और औद्योगिक उपकरणों के निर्माण और विकास के विषय में 
अ्रनुसधान करना; 

- (6) राष्ट्रीय प्रयोगशालाभो, विश्वविद्यालयों, शिल्पिक संस्थानों, वैज्ञानिक सघों की 
प्रयोगश्चालाओं और सरकारी विभागों को अनुसंघान-शाखाओं में होने वाले 
अनुसंघान-कार्य का समन्वय करना, और 

(7) श्राजमायशी तोर पर उत्पादन करना और सम्पूर्ण रूप से क्षेत्र-परीक्षण आदि 
के बाद के अनुसधान के परिणामों की सार्थकता सिद्ध हो जाने पर उनका 
उपयोग करना । 

8. तीसरी थोजना के अन्तर्गत केद्ध के वैज्ञानिक और औद्योगिक श्रनुसंघान- 
कार्यक्रमों के लिए 30 करोड़ रु० रखे गए है, जब कि दूसरी योजना में 72 करोड़ रु० 
रखे गए थे। इस व्यय का विभाजन निम्नलिखित प्रकार हैः- 
(करोड़ ० भें) 
2० अल 2० 


पर > दूसरी योजना का | तीसरी 
अनुमित व्यय| योजना 





वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (बड़े पेमाने पर * 

कषेत्रपरीक्षण सहित), औएर, बैज़ानिक ग्रतुसधान और सांस्क्र- 

तिक कार्य मत्रालय 20.00 35.00 
अपुशक्ति विभाग 27.00 35.00 
इधि अनुसंधान 3,80. 26.40 
चिकित्सा अनुसंघान 2.20 3.50 
जस्य केन्द्रीय मत्रालयों (प्रतिरक्षा मंत्राऊम को छोड़कर) 

के अधीन होनेवाला अनुसम्धान-कार्य 9.00... 30.0 
पा न न जलन 

द जोड़... 72.00... 30.00 


तीसरी योजना का यह व्यय 5 वर्ष की अवधि में किए गए उस 75 करोड़ रु० के 
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व्यय के भ्रतिरिक्त है, जो दूसरी योजता के झन्त में मुहैया की गई सुविधाओं को चालू 
रखने के लिए किया गया। 

9. तीसरी योजना में पहली दो योजनाओं में हुई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक 
अनुसधान की प्रगति की कुछ विस्तृत समीक्षा की गई है, और निम्नलिखित मदो के 
अन्तर्गत तैयार किए गए कार्यक्रमों बी भी समीक्षा वी गई हैः-- 

([) वैज्ञानिक और ओद्योगिक अनुसंधान परिपद, 

(2) वैज्ञानिक झनुसघान मंत्रालय, 

(3) अपणुशक्ति विभाग, 

(4) कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंघान, 

(5) चिकित्सा अनुसघान, 

(6) अनुसधान के श्रन्य कार्यक्रम--(क) सिंचाई और विजली, (ख) परिवह 

शौर निर्माण, (ग) खनिज, (घ) सचार, 

(7) चीनी, पटसन और अन्य उद्योग, 

(8) विश्वविद्यालयों भर उच्च प्रौद्योगिक रस्यानों में ग्रतृसधान (इंजीनियरी मँ 
सार्यिक अनुसघान सहित) 

(9) वैज्ञानिक अनुसंधान का उपयोग, 

([0) वैज्ञानिक उपकरण, और 

(]() मानकीकरण, किस्म-नियंत्रण और उत्पादकता । 


30,  बैज्ञानिक अ्नुसंघान का उपयोग : वैज्ञानिक अनुसधान की उपलब्धियों के शी 
और व्यापक व्यावसायिक उपयोग के महत्व पर भनेक वर्षों से जोर दिया जाता रहा है 
राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना प्रयोगशालाओो में होने वाले अनुसंधान 
परिणामों का व्यावसायिक उत्पादन के लिए लाभ उठाने के उद्देश्य से हुई थी। फिर * 
देश में जो बहुत से आविष्कार हुए है, उनसे छाभ उठाना बाकी है। प्रयोगशालाओो में हो 
वाले अनुसंधान के परिणाम श्राप्त होने के वाद उत पर व्यापक रूप से अल होते तः 
झभी काफी समय लगता है, और इस दिल्ा में श्रधिक प्रभावशाली कदम उठाने १ 
आवश्यकता है। अनुसंधान की उपलब्धियों के शीध्ष उपयोग में रुकावदें इसलिए हे 
आजमायज्ञी संयंत्रो और डिजाइन और सविरचना की सुविधाएं नहीं हे, उद्योगों ओ 
अनुसंधान-सगठनों के बीच सम्पर्क अपर्याप्त है, उद्योग इस बात की आवश्यकता की मो 
पर्याप्त ध्यान नही देते कि ग्रायात की जाने वाली वस्तुओं*को देश में हीं बनाया जाए झौ 
प्रनुसंधान-विकास के कार्यक्रमों तथा लाइसेंस देने की नीतियो मे समन्वय नहीं है। भार 
भागशी सयंत्रों के डिजाइन और सविरचना की सुविधाएं अब पहले से कहीं अधिक उपलब् 
है, भ्ौर जो कमी वाकी है, उसे तोसरी योजना में काफो ह॒द तक पूरा कर दिया जाएगा 
जिन अन्य पहलुओं का उल्लेख किया गया है, उनके सम्बन्ध में नए सायें-निर्धारण वे 
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आ्रावश्यकता है यह श्त्यसन्त महत्वपूर्ण है. कि अनुसंधान-कार्यकर्त्ताओं भौर उद्योगों में गहरा 
सम्पर्क रहे; दोनों की समस्याओं और उन्हें हल करने के प्रयत्नों के परिणामों का ज्ञान 
रहे भोर उद्योग अनुसंधान के परिणामों के उपयोग की सुचिन्तित योजनाओं को अपनाएं, 
भायात की जाने वाली बस्तुएं देश ही में बनाई जाएं और देश्न में अनुसंधान के आधार 
पर निर्धारित स्तर ऊपर उठाए जाएं। विशेषकर विकास-परिषदों और विभिन्‍न उद्योगों से 
सम्बन्धित अन्य संगठनों को इन योजनाओो को तीसरी योजना के विकास काय्यंक्रमों का 
आवश्यक अंग मानना चाहिए। उन्हें इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि अनुसंधान- 
कार्यकर्ताओं को उद्योगों और उनके संचालको तथा इंजीनियरो से आवश्यक सहायता और 
सुविधाएं मिलती रहे । 


!!, उद्योगों में अनुसंघान की उपलब्धियों के उपयोग की जो कमी नजर भाती है, 
वही कमी परिवहन, निर्माण और बिजली जैसे विकास के अन्य क्षेत्रों मे भी है। अनुसंधान 
के परिणामों पर विस्तृत रूप से अमल न होने से अनुसधान-कार्य पर किए जाने वाले व्यय 
'गप्वा लाभ नही होता जिससे शिल्पिक उन्नति और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया धीमी 
हो जाती है। केन्द्रीय सरकार के सडक-निर्माण-कार्यक्रम के सम्बन्ध मे यह निश्चय किया 
गया है कि सम्भावित जोख्िमों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए और सड़क-निर्माण की 
नई विधियों के विस्तृत परीक्षण पर जो अतिरिक्त खर्च आए, उसे उठाया जाए। निर्माण 
भौर सावंजनिक सेवाओं के अन्य क्षेत्रों में भी इसी मार्य पर चला जा सकता है। 


72. .. किसी देश की प्रौद्योगिक उन्नति नए श्राविष्कारों की बड़ी सख्या से प्रतिलक्षित 
है। इनमे से कुछ बहुत महत्व के होते हे और प्रयोगशालाओ में दीघं काल तक 
अनुसंधान के बाद किए जाते हैं । अन्य झ्राविष्कार कुझल कर्मचारियों श्रौर शिल्पिकों के 
नित्य प्रति के काम के दोरान में कामचलछाऊ हलो के रूप में होते हे । श्रौद्योगिकरण का 
५ गड पकड़ ले, इसके लिए यह जरूरी है कि सभो क्षेत्रों में वेज्ञानिकों, शिल्पिको तथा 
सैन्य कार्यकर्ताओं की रचनात्मक शवित को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया जाए। यह 
जनाव है कि सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमो और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों 
विभिन्‍न अभिकरणों को ऐसी योजनाए बनानी चाहिए जितसे कर्मचारियों और शिल्पिको 
आविष्कार करने में प्रोत्साहन मिले। उन्हे अपने विचारों को विकसित करने श्रौर 
चित करने में आवश्यक सहायता भी देनी चाहिए। 


वैज्ञानिक उपकरण 
3, वैज्ञानिक उपकरणों के लिए दूसरे देशो पर निर्भर रहने के कारण, वेज्ञानिक 
_पृर्नंधान के विकास और स्कूलो तथा काछेजो में विज्ञान की शिक्षा के विस्तार और युघार 
में बहुत बड़ी बाधा रही है । अक्टूबर, 959 में वेज्ञानिक उपकरण समित्ति की रिपोर्ट क्के 
बाद, वैज्ञानिक एवं ओद्योगिक अनुसंधान परिषद ने एक केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन 
की स्थापना की । वर्तमान और भावी उत्पादक दीघंकालीस आधार पर उत्पादन की 
व्यवस्था कर सकें, इसके लिए यह जरूरी है कि सरकारी विभाग और शिक्षा संस्थाएं अपनी 
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जहरतों का हिसाब पहले से लगा लें मर उत्पादकों को उनकी सूचना दे दें बौर, जहां तक 
सम्मव हो, सामान सप्लाई करने का पहले से ही पक्का आडेंर दे दें। केन्द्रीय और राज्य 





सरकारों के सामान खरीदने वाछे संगठनों बोर वस्तु-आदेश देने बाढे विभिन्‍न अधिकारियों 
को वैज्ञानिक उपकरण उद्योग के विकास के लिए अपने वर्तमान तरीके में सुधार के लिए 
सहयोग करना चाहिए । 


सानकोकरण, किस्म-नियंत्रण और उत्पादकता 


]4, . दक्षमिक्र माप और तौल झृर करने के निर्णय पर कितना अमल हुआ है, इसकी 
तीसरी योजना में समीक्षा को गई है । अगले तीन वर्षों में दश्षमिक प्रणाली अन्य सब 
प्रणालियों को काफी ह॒द तक हटा देगी और दिसम्बर, 966 के बाद दक्षमिक प्रणाली ही 
कानून हारा सान्‍्य एक्मान प्रणाली रह जाएगी। 

5, भारतीय मानक निर्बारित करने की दिश्वा में उठाए गए कदमों मोर उत्पादकता 
को प्रोत्माहित करने भर किस्म-निमंत्रण का आरम्म करने में हुई प्रगति वी सक्षिप्त 
समीक्षा के बाद, यह प्रस्ताद रखा गया है कि तीसरी योजना में अन्य क्षेत्रों में भी किस्म 
निर्धारित करने की योजनाएं शुरू वी जाएं । विशेषकर, निर्यात किया जाने वाला माल 
बढ़िया किस्म क्या हो, इसके लिए जहाज पर माल लादने से पहले उसकी जाच तथा ऐसे 
ही अन्य उपायो की व्यवस्थित रूप से सभो क्षेत्रों में क्पताया जाए और यदि जावश्यकता 
हो तो इमके लिए कानून भी बनाया जाए । 


अध्याय 29 
स्वास्थ्य, आवास ओर कल्याण 


इस भ्रध्याय में तीसरी पचवर्षीय योजना के अन्त्गंत स्वास्थ्य श्रीर परिवार नियो- 
जन, आवास और शहरी तथा ग्रामीण आयोजन, पिछड़े हुए वर्गों का विकास, समाज 
कल्याण, मद्य निवेध और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्तास सम्बन्धी मुख्य नीतियो भौर 
कायंक्रम की चर्चा है। तीसरी योजना में इन क्षेत्रो के विकास के कार्यक्रम पर 736 करोड़ 
६० खच किया जाएगा जबकि दूसरी योजना में लगभग 474 करोड रुपये खर्च किए गए 
थे। प्रत्येक क्षेत्र के बारे मे तीसरी योजना में जिन नौतियो और प्राथमिक्ताओो की सिफारिश 
कौ गई है, वे पहली दो योजनाओं के विभिन्‍न कार्यक्रमो के कार्यान्वयन के मूल्याकन और 
सामाजिक परिस्थितियों की नए सिरे से की गई समीक्षा पर ग्राधारित हे । 


स्वास्थ्य ओर परिवार नियोजन 


2... तीसरी योजना मे स्वास्थ्य और परिवार नियोजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य 
स्वास्थ्य सेवाश्रों का विस्तार करना है और जनता के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार लाता है। 
निरोधात्मक जन स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। दूसरी योजना की तरह 
तीसरी योजना में घरो के बाहर की सफाई, विशेषत. ग्रामीण और झहरी जल व्यवस्था की 
उन्नति, संक्रामक रोगो के नियमन, स्वास्थ्य सेवाप्रों की व्यवस्था के लिए सस्याओ द्वारा 
दी जाने वाली सुविधा का सग्ठन और स्वास्थ्य और चिकित्सा सम्बन्धी कर्मचारियों 
के प्रशिक्षण ग्रौर जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य की देखभाल, स्वास्थ्य शिक्षा और पौष्टिक आहार 
जंसी सेवाओं की व्यवस्था के लिए विश्वेष कार्यक्रम वनाए गए ई ॥ तीसरी योजना में परिवार 
नियोजन को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। पहली झौर दूसरी योजनाओं में क्रशः ]40 
करोड़ ओर 225 करोड रुपयो की अपेक्षा तीसरी योजना में कुल 342 करोड़ रुपये खच्चे 
किए जाएंगे । 

3... गत दस वर्षो में विभिन्‍न दिश्याओ्रो मे महत्वपूर्ण प्रगति वी गई है। मलेरिया के 
नियमन और उत्मूछन के लिए जो उपाय किए गए है, उनसे रोग में काफी बमी हो गई 
है। फाइलेरिया, तपेदिक, कुष्ठ और यौन रोगों के नियमन में भी काफी प्रगति हुई है। 
स्वास्थ्य सेवाओं और प्रशिक्षण सुविधाग्रो का काफी बड़े परेमानें पर विकास किया जया है । 
शहरी जल पूदि भौर निकासी की लगभग 664 योजनाए या तो पूरी की जा चुवी है या 
उन पर काम हो रहा है। समस्त देश में ग्रामीण जल पूर्ति योजनाएं चालू है । 
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जीवन और मृत्यु सम्बन्धी श्रांकड़ो के इकट्ठा करने की काफ़ी परिसीमाएं है, जैसा 
कि नीचे की सारिणी से स्पप्ट है। जनता के स्वास्थ्य में घौरे घीरे सुधार हो रहा है । 
जन्म दर, मृत्यु-दर शोर जीवनाव्धि--94]-67 





भ्रवधि जन्म-दर मृत्यु-दर सिशु-मृत्यु-अनुपात जन्म के समय जीवनावधि 
लटका लड़की लड़वा लड़की 





94-5] 39.9 274 900 475.09 32.55. 3१.66 
495[.56 4].7 25.9 $6.4 ॥46.7. 37.76 37.49 
495656ह 40.7. 2.6 ]42.3 ॥27.9  4,68. 42.06 


4... दूसरी योजना के थ्न्त तक घुघारो के बावजूद कुछ दिशाओं में प्रत्यक्ष कमियां 
थी। जरूरतों को देखते हुए सस्याग्रों वी सुविधा विल्कुल नाकाफी थी, विशेष रूप से 
देहाती क्षेत्रों में । देहाती और श्षहरी क्षेत्रो में डाक्टरों का भ्नुप्रात समान नहीं है। गांवों 
में डाक्टरो की वहुत कमी है। डाक्टरों की कमी के कारण सक्रामक रोगो वी रोकथाम के 
कार्य की प्रगति में काफी बाधा पहुची है यद्यपि गावी में पानी की सुविधा पहुंचाने में 
काफी प्रगति हुई है, फिर भी एक बडे देहाती क्षेत्र में पीने के पानी की अभी तक कोई 
सुविधा नही है। बहुत से शहरी क्षेत्रों में आ्रावादी के एकदम वढ़ जाने के कारण जल- 
निकासी को समस्या बहुत विकट हो गई है । तीसरी योजना का उद्देश्य इन विभिन्‍न कर्मियों 
को ओर दोषों को दूर करना है। इसका एक मुख्य उद्देश्य मह है कि जहां तक सम्मव हो 
सके, योजना के अन्त तक देश के ज्यादा से ज्यादा भागों में पीने के पानी वी सुविधा पहुं- 
चाई जाए । मलेरिया के उन्मूलन का कार्यक्रम पूरा क्या जाएगा और चेचक के उन्मूलन 
झौर फाइलेरिया, हैजा, तपेदिक, कुप्ठ और अन्य सकामक रोगो के नियमन के लिए प्रयास 
किए जाएगे । 

8... तीसरी योजना के लिए प्रस्तावित मुख्य-मुख्य भौतिक छक्ष्य दूसरी और तीसरी « 
योजवाशी की प्रगति के आंकडी के साथ सक्षिप्त रूप में नीचे वी सारिणी में दिए गए हूं : 


सफलताएं ओर लक्ष्य 795-66 ” 





वर्ग एकक 4950-:57. 4955-56 960-6[. 4965-66 
अस्यताल और डिस्पेंसरिया 
संस्थाएं 8600 30000 32600 74609 
रोगी शब्याएं 3000 425000 85600.. 24000 
प्रारम्भिक स्वास्थ्य एक्क 725 2800 5000 
डाक्टरी शिक्षा न 
डावटर्री कालेज 30 42 57 फ्र 
वापिक दाखिले 2500 3500 570 8000 


दन्‍्त चिकित्मा-शिक्षा 
दन्त चिकित्सा कालेज 4 थ्र 80 ह4 
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वर्ग एकक 9505] 955-56 960-6 965-66 

वाषिक दाखिले 50 23] 28 400 
प्रश्चिक्षण कार्य क्रम 

डाक्टरय 56000 65000 70000 8000 

नर्से* 45000 8500 27000 45000 
सहायक नर्स मिडवाइपज़ और 

मिडवाइफ्ज * 8000 42780 49900 48500 

स्वास्थ्य निरीक्षक ह्श 800 500 3500 

नर्स-दाई, दाई* 800 6400 500 40000 

सफाई दारोगा#* 3500 4000 6000 9200 

फार्मेसिस्ट उ० न० उ० न० 42000 48000 
संक्रामक रोगो का नियमन 

मलेरिया एकक 33 390 390$ 

परिधि में श्राई झाबादी 07 438 497 

फाइलेरिया एकक | 48 48 

परिधि में आई आबादी (दस लाख में) 5.] 24.6... उ० न० 
तपेदिक 

बी०सी०जी० दल 5 49 67 467 

तपेदिक क्लिनिक ॥0 60 220 420 

तपेदिक प्रदर्शन और प्रशिक्षण केन्द्र 3 0 45 

रोगी झय्याएं 09॥... 22000. 26500... 30000 
कुष्ठ निवारक केन्द्र 33 ५ 235 
यौन रोग-यौन रोग विलनिक 83 89 
जच्चा, बच्चा और शिशु कल्याण 

केन्द्र 3657 3856 4500 0000 


6. पानी को व्यवस्था ओर स्थानीय सफाई--तीसरी योजना मे ग्रामीण क्षेत्रों में 
पानी को व्यवस्था के लिए 67 करोड़ रुपये की व्यवस्था है--35 करोड रुपये ग्रामीण जल 
व्यवस्था कार्यक्रम के भ्रन्तर्गत और शेप स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और पिछडी जातियों 
के कल्याण के लिए । ग्रामीण जल व्यवस्था कार्यक्रम का प्रारम्भिक उद्देश्य गरावों के स्तर 
पर ग्रामीण जल व्यवस्था क्री समस्या को सुलकाना है और विकास खण्डों में गाव पंचायतें 
भोर पंचायत समितियां ये काम करेंगी । अधिकाश गांवों में पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध 





+इस संख्या में सेवा में और प्राइवेट प्रेकिटस करने वाले दोनों ही शामिल हे । 
उ० न० ८ उपलब्ध नहीं । 
पतीसरी योजना के उत्तराद्ध में इन एककों को घीरे-घीरे हटा लिया जाएगा। 
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कराने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि न केवल अथक प्रयास किया 
जाए, वल्कि यह भी देखना होगा कि हर स्तर पर कार्यक्म बनाने में सभी सम्बद्ध ग्रभि- 
करण सम्मिलित हे और उनमें प्रभावकारी समन्वय है ॥ और स्थानीय लोगों का आगे 
अढ़ कर काम करने शौर सहायता व्य अत्यधिक उपयोग किया जाता है। विभिन्‍न राज्यों में 
वर्तमान ग्रामीण जल व्यवस्था की स्थिति का सर्वेक्षण किया जा रहा है । 


प्र ग्रामीण जल व्यवस्था के साथ-साथ ही गावों की सफाई की ओर भी अधिक घ्याव 
दिया जाना चाहिए, विश्येप रूप से गावों में मानव मल-मूत्र विसर्जन की ओर । गावों में 
शौचालयो के प्रारम्भ और इस्तेमाल सम्बन्धी सक्रिय कार्यक्रम वी मोटी रूपरेखा ग्रव काफी 
अच्छी तरह निश्चित हो चुकी है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक विकास खण्ड में गांवों 
की सफाई की समस्या के बारे में जागृति पदा की जाए और स्कूलों और कंम्पों, मकानों के 
'समूहो झौर जहा सम्भव हो, अलग-अलग्र मकानों में स्वच्छ शौचालयो के उपयोग को 
प्रारम्भ कराया जाए । स्वास्थ्य सम्वन्धो शिक्षा गावों की सफाई के कार्यक्म का एक महत्व- 
पूर्ण भ्रद्ध है। स्वच्छ, वदव्‌ रहित और सस्ते झोचालयों को सुविधाएं तथा लाभ 
स्पष्ट हैं। मानव मलमूत्र के उर्वरक मूल्य को सुरक्षित रखने झौर भूमि को समृद्ध 
चअनाने के लिए इसकी प्रावश्यकता किसी से कम नही है। 
8, शहरों में पानी की व्यवस्था श्रौर सफाई--शहरों में पानी की व्यवस्था भौर जल- 
निकासी की योजन,प्रो के लिए योजना में 89 करोड रुपये की व्यवस्था है । जल-निकासी 
और मल विसर्जन तथा पानी की व्यवस्था करने वाली योजनाम्रों पर क्षाय-साथ ही विचार 
करना और.उन्हे एक समन्वित कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरा करना महत्वपूर्ण है। एक लाख से 
अधिक आबादी वाले घहरो में जल पूर्ति के कार्यत्रम का अनुमानित लागत का 20 से 30 
प्रतिशत तक मल विसजेन योजनाओ के लिए अलग कर देना वाछनीय होगा । दूसरी योजना 
में शहरों में पानी की व्यवस्था करने की योजनाग्रो के अनुभव ने यह सिखाया है कि काम 
का विभिन्‍न सोपानों में सावधानी से बटवारा किया जाए और इस वात का ध्यान रखा 
जाए कि कायंक्रम के विभिन्‍तर सोपान एक सही झ्खला में हे । उपलब्ध साधनों को प्रनेक 
योजनाओं में थोडा-थोडा बाटने से बचना आवश्यक है। उचित मानदण्ड के आधार पर 
शहरो मे पानी की व्यवस्था की योजनाभो का चुनाव करना चाहिए । नगरपालिका तिकायी 
को न केवल इनके रख-रखाव की जिम्मेदारी सभालनी चाहिए बल्कि जहा तक सम्भव हो, 
इनके निर्माण की लागत में भी हाथ वटाना चाहिए । जश्न पूर्ति योजनाओं के इंजीनियरी 
और स्वास्थ्य सम्बन्धी पहलुओं में समन्वय को ओर और अधिक घ्यात दिया जाना 
चाहिए । 
9, प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकर/ ब्रस्पताल और डिस्पेंसरियां--तीसरी योजना में 2,000 
और अस्पतालों और डिस्पेंसरियो और 54,500 झतिरिवत रोगी-शब्याद्रों की व्यवस्था 
को परिकल्पना की गई है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अ्रन्त्गंत जो विस्तार 
होगा, उसके अतिरिक्त सभी विकास खण्डो में प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकक स्थापित किए 
जाएगे ! गावो के लिए डाक्टरों की उपलब्धि की समस्या को सुलभाने के लिए ये उपाय 


सुझाए गए हैं । 


473 


- () जैसा कि कुछ ठाज्यों में रिवाज है, अहरी और देहाती क्षेत्रों में काम करने 
वाले कर्मचारियों का एक ही सवर्ग होना चाहिए । सेवा के नियमो को इस 
हे तरीके का बनाया जाए कि सवर्ग का प्रत्येक पदाधिकारी जब तक ग्ावों में 
निश्चित अवधि तक सेवा न कर ले, उसको अगला ग्रेड न दिया जाएऔर न 
ही प्रथम दक्षता-अवरोध पार करने दी जाए। ज्ञीत्न उन्नति, भ्रग्रिम सवृद्धि 
या स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के चुनाव के लिए देहाती क्षेत्रों में की गई सेवा 

का विशेष खयाल रखा जाए । 

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले चिकित्सा कर्मचारियों को रहने के लिए 
मवान तथा अन्य सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए । उनके झतिरिक्त 
व्यय जैसे उनकी बच्चों की शिक्षा का व्यय का भी उचित ध्यान रखना 
चाहिए । 

(3) प्रशिक्षण प्राप्त करने वाछे विद्यथियों को पर्याप्त संख्या में छात्रवृत्तिया 
उपलब्ध की जानी चाहिए और इनके लिए यह थर्ते होनी चाहिए कि स्नातक 
हो जाने के बाद थे एक न्यूनतम निर्धारित ग्रवि तक प्रामीण क्षेत्रो मे 
कार्य करेंगे । 

- बहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में निजी तौर पर चिकित्सा करने वाछे लोगो की 
सेवाओ्रों का आंशिक समय के आधार पर अ्रस्पतालो, श्रौषधालयों और 
विद्यालय स्वास्थ्य सेवा मे उपयोग किया जाना चाहिए । 

(5) चिकित्सा अधिकारी के अतिरिक्त देशी चिकित्सा ्रणाली मे योखवता प्राप्त 
और उचित प्रकार से प्रशिक्षित स्वातको की सेवाओं का प्रारम्मिक स्वास्थ्य 
इकाइयों तथां उपकेद्धों में उपयोग किया जाना चाहिए । 

यह भी सुझाव दिया गया है कि स्वास्थ्य सहायको के प्रशिक्षण के लिए एक नया 

भत्पकालीन पाठ्यक्रम चालू किया जाना चाहिए । प्रशिक्षणाथियों को ग्रामीण क्षेत्रों के 

शरम्भिक स्वास्थ्य एकक्ों में 3 से 5 वर्ष तक की भ्रवधि के लिए काम करना चाहिए 
जिसके बाद उन्हें साधारण चिकित्सा योग्यताएं प्राप्त करने के लिए विश्ञेप सुविधाएं दी 

उतनी चाहिएं और उन्हें सावंजनिक सेवा करते रहनी चाहिए । 5 

प्रारम्भिक स्वास्थ्य एकको का स्तर उन्नत करने के लिए उन्हे जिला अस्पतालों से 

पम्बद्ध किए जाने का विचार है। 

0, संक्रामक रोगों का नियंत्रण--तीसरी योजना मे संक्रामक रोगो के नियत्रण के लिए. 

बनाए गए कार्यक्रमों के निमित्त कुल लगभग 70 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई। 

इँसरी योजना के अन्त में 390 मछेरिया उन्मूलन एकक कार्य कर रहे थे। इसके 
पाय-साथ ही निरीक्षण कार्ये चालू किए गए और ज्यो-प्यो तौसरी योजना में प्रगति होगी, 
मे एकक धीरे घीरे हटा दिए जाएंगे । | 

दीसरी योजना में फाइलेरिया के नियमत के लिए उन शहरों मे नाप्षियां बनाने के. 
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काम को प्राथमिकता दी जाएगी जहां यह रोग प्रधिक फैला हुआ है। भारत में चेचक 
स्थानिक रोग है ओर यह अन्य देशो में छूत फैलने का एक साधन है । 
चूकि इस रोग की रोकथाम की जा सकती है और इसका उन्मूलन करने में 
टीके लगाना वड़ा प्रभावश्ञाली उपाय है इसलिए तीसरी योजना में इस रोग को उन्मूलित 
करन के लिए प्रयत्न की व्यवस्था है । 
तपेदिक की रोकथाम के लिए पहले से ही बहुत से उपाय किए जा रहे हूं । 
सीसरी योजना की अबधि में बी० सी० जी० आन्दोलन के अंतर्गत लगभग 0 करोड 
लोगो की जाच की जाने की ग्राशा है। तपेदिक विलनिको की संख्या 220 से वढा कर 
420 कर दी जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा के लिए 25 चलते-फिरते विलनिक 
संगठित किए जाएगे । लगभग 3,500 और श्ञय्याएं बढाई जाएगी जिससे रोगी शब्याभ्रों 
की कुल सख्या 300,00 हो जाएगी । 
कृष्ठ रोग के नियामक कार्यक्रम में [00 और नियामक एककों की स्थापना तथा 
पर्यवेक्षण, शिक्षा एवं उपचार केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित है $ है 
गिल्लड के उन्मूलन, कसर विषयक अनुसन्धान तथा यौन रोगो के निदान एवं 
उपचार से सम्बन्धित कार्यक्रम भी चालू किए जा रहे है । 
॥ 6 #] हैजा--भारत हैजे के लिए एक स्थानिक क्षेत्र रहा है । पश्चिमी बगाल, 
उड़ीसा, आस्भ्न प्रदेश और मद्रास की पाच प्रमुख नदियों के डेल्टा वाले इलाकों मे हैजे के 
पाच मुख्य केन्द्र स्थल है । पश्चिमी बगाल और उडीसा में हैजा सब से अधिक और वार बार 
होता है । बार बार फैलने वाली इस बीमारी को रोकने के लिए इन सूर्य केन्द्र स्थलों को 
दूर करन! होगा + यह उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जबकि लोगो को पीने कर प्रच्छा 
थानी पर्याप्त मात्रा में सुलस हो विशेष तौर पर हैजे वाले क्षेत्रों में; श्लौर मलमूत्र की 
निकासी के लिए झ्राधुनिक तरीके दरते जाएं । भारत में हैजा फैलने का सबसे बड़ा स्थनिक 
कैन्द्र महानगरी कलकत्ता है। यह सुझाव दिया गया है कि जिन राज्यो में हैजा फंलता है 
है वहा हैजा फंलने वाले क्षेत्रों में पानी की भ्रापृति और सफाई विषयक कार्यत्रम मुख्य रूप 
से किए जाने चाहिए। इन इलाको के लिए श्षीघ्र विश्ञिष्ट कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए 
और यदि आवश्यक हो तो योजना के श्रन्तगेंत साधनों को बढ़ाने के लिंए प्रयल किया 
जाना चाहिए। ऐसा कोई कारण नही है कि तीसरी योजता की अ्रवधि में इस रोग को 
कम किया जाना सम्भव न हो ओर चोथी योजना के भ्रम्त तक इसे पूरी तरह उन्मूलित ने 
किया जा सके 
]2. स्वास्थ्य फार्यक्रम के भ्रन्य पहलू--तीसरी योजता की अवधि में स्वास्थ्य कार्यक्रम 
के जिन कुछ अन्य पहलुओं पर काफ़ी ध्यान देना होगा उनका यहां संक्षेप में उल्लेख कर 
देता चाहिए । 
3... स्वास्थ्य शिक्षा--व्यापक्त अर्थों में स्वास्थ्य शिक्षा ही एक सफल सावेजतिक 
स्वास्थ्य कार्यक्रम की नीव है। श्रधिकाश रूप से स्वास्थ्य खराब रहने का कारण यह है कि 
लोग सफाई के साधारण नियमों को भी नहीं जातते या उन नियमो का पालन करने में बे 
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उदासोन रहते हैं । इस लिए स्वास्थ्य शिक्षा को छोड़ कर सम्भवतः कोई श्रन्य उपाय ऐसा 
नही है कि जिस पर किए व्यय के अनुपात से लाभ अधिक हो । यह सुभाव दिया गया है 
कि स्वास्थ्य शिक्षा का कार्य एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में दिया जाना चाहिए और इस 
१२ तथा सामुदायिक विकास सण्डों में सामाजिक शिक्षा के कार्य पर और अधिक बल दिया 
जाना चाहिए । 
4.'.. स्कूल के बच्चों का स्वास्थ्य--स्कूलों के बच्चो के स्वास्थ्य की देखभाल न केवल 
अपने श्राप में महत्वपूर्ण है बल्कि समूचे समुदाय के स्वास्थ्य का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है । 
राज्यों के स्वास्थ्य कार्यत्रमों मे स्कूलों के बच्चो के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कुछ न्यू न 
तम सेवाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिए। ज्यो ज्यो स्थानीय समुदाय अपना हिस्सा ग्रदा 
करने के लिए तैयार हों स्कूलों म॑ं दोपहर के भोजन के कार्यक्रम को निरन्तर बढाना चाहिए 
यथाप्रमय अधिकाश स्कूलो के बच्चे, विश्ञेप तौर पर कम आय वाले लोगो के बच्चे, दोपहर 
के भोजन श्रान्दोलन के अन्तर्गत आ जाने चाहिए । 
(5... जन्म-मृत्यु के भ्रांकड़े--जन्म-मृत्यु के महत्वपूर्ण आंकड़ों की कमी मौजूदा 
साध्यिकीय प्रधाली की ग्रनेक गम्भीर कमजोरियों मे से एक है। एक अन्तर्राज्यीय सम्मेलन 
में महत्वपूर्ण आकड़ों में सुधार करने के प्रस्ताव हाल मे ही बनाए गए हे । इनमें ये बातें 
सम्मिलित है : महत्वपूर्ण झाकड़ो के लिए केन्द्रीय कानून बनाने की सिफारिश, विभिन्‍न 
राज्यों और क्षेत्रो मे जन्म और मरण के विश्वसनीय आड़े श्राप्त करने की दृष्टि से क्षेत्रो के 
नमूना पंजीकरण की एक थोजना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रशासमिक तथा श्रन्य 
व्यवस्थाओ के सुझाव तथा आकड़ो की प्राप्ति तथा सग्रह । आवश्यक झाकड़ो के सुधार का 
कार्यक्रम यथाशीकघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए ओर इसके लिए केन्द्र द्वारा जिस श्रोर 
सहायता की आवश्यकता हो वह भी दी जानी चाहिए । 
6, .. भानसिक स्वास्थ्य--स्वास्थ्य सेवाओ के विकास कार्यक्रमों में मानसिक स्वास्थ्य 
सेवाओं के बढ़ते हुए महत्व की दृष्टि से यह जरूरी है कि चिकित्सा विशेषज्ञ, सार्वजनिक 
स्वास्थ्य कमंचारी झौर सामाजिक कार्यकर्ता विश्ेषत. वे लोग जो मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य 
कैद में कार्य करते है, मावसिक स्वास्थ्य के बारे में भ्रपता दृष्टिकोण परिवत्तित करें। 
7.. औषधि--ऐसा श्रस्ताव है कि राज्य सरकारों को भ्रौपधि अ्रधिनियम 
940 के देनिक प्रशासन के लिए अपने कर्मचारियों की संख्या वढ़ानी चाहिए तथा नमूनो 
के लिए अपनी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की व्यवस्था करनी चाहिए ॥ 
खाद्य वस्तुओ्रों में मिलावट--खाने पीने की आम चीजों में मिलावट बढ़ती जा 
रही है। थोक तथा फुटकर दोनों स्तरों पर चीजों के वनने, तैयार होने भोर वितरण के समय 
उनमें मिलावट की जाती है। यह आवश्यक है कि प्रस्येक वस्तु की प्रत्येक प्रारम्भिक कक 
में मिलावट की इस समस्या का ठीक प्रकार से सामता किया जाए ओर मिलावट करने वाले 
पभी सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएं। स्थानीय 
संस्थाओं, ऐच्छिक संगठनों तथा उपभोक्ता संघों द्वारा देखभाल किए जाने के _भतिरिक्त 
विशेषत:ः शहरों में सहकारी उपभोक्ता दुकानें खोली जानी चाहिए ताकि खानेंगीने की 


जृद्ध वस्तुएं प्राप्त हो सके । 


॥76 


79... देझ्ी चिकित्सा प्रयालियां--आयुर्वेद की शिक्षा के प्रति इस समय जो दृष्टिकोण 
है उसके सन्तोपजनक परिणाम नही निकले हैँ । एकीकृत” चिकित्सा के पाठ्यकम से यह 
उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है कि इस पाठ्यक्रम से दीक्षित ब्यक्ति आयुर्वेदीय ढंग से चिकित्सा 
करें। प्रवेश, पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण ग्रादि के लिए निदिष्ट योग्यताओं के बारे में विभिन्‍न 
राज्यो में कोई एकरूपता नही है आयुरवेद विषयक योजना आयोग के विश्वेपज्ञों ने चिकित्सा 
की श्रायुवे दिक प्रणाली को बढावा वेने के लिए कई सिफारिशों की है । आयुवेद के सम्बन्ध 
में अनुसन्धान कार्यों को बढाने की आवश्यकता है 

20. पोषण--935-48 तथा 955-58 में भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद 
की ओर से किए गए आहार सम्बन्धी पर्यवेक्षणों से पता चलता है कि यद्यवि अस्नों और दालों 
की खपत में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नही हुआ किन्तु सह सम्भव है कि कुछ झत्न-भिन्‍न खाद्यो 
की प्रति व्यक्ति खपत में थोडी-सी कमी हुईं हो। जदता के गरीब वर्गों के बढती उम्र के बच्चों 
पर खाद्य विषयक कमियो का सबसे अधिक बुरा असर पड़ता है। पोषण मे सुधार करने के लिए , 
जो कार्यक्रम है उसके दो भाग हँ--अ्र्थात आम लोगो तथा मजदूरों के विःभन्‍न वर्गों को 
पोषण सम्बन्धी शिक्षा देना और समुदाय के अपुष्ठ वर्गों की पौष्टिक प्रावश्यकताग्रों को पूरा 
करने के उपाय । अ्रपुष्ट वर्गो में, जिनकी शोर सबसे अधिक ध्यान देने की ग्रावश्यकता है 
गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताए, छोटे बच्चे, स्कूल-पूर्व बच्चे, और स्कूलों के बच्चे 
विशेषतः छोटी आय वाले लोगों के बच्चे हैं । दोपहर के भोजन के कार्यक्रम द्वारा स्कूलों के 
बच्चों को सबसे ग्रधिक अच्छे रूप में आहार दिया जा सकता है। श्रद्धं पुष्ट बच्चों के लिए 
इध आदि सरक्षण खाद्यो तथा उनके आहार में वहुद्देशीय खाद्य जैसे विटामिन प्रादि के द्वारा 
वृद्धि करना बहुत आ्रावश्यक है। सामान्य जनता के लिए श्रौद्योगिफ कारखनो वी केन्‍्टीनो, ' 
होस्टलों, रेस्टोरा तथा अन्य खाने के स्थानों पर सस्ते और सन्तुलित भोजनों की व्यवस्था 
करने वी ओर झौर अ्रधिक ध्यात दिया जाना चाहिए। केर्द्र में पहले से ही एक राष्ट्रीय 
पोषण सलाहकार समिति विद्यमान है। राज्यो के सावंजनिक स्वास्थ्य विभागों में पोषण 
सम्बन्धी विशेष विभागों की स्थापना पर वारबार जोर दिया गया है। 
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परिवार नियोजन 
24. तीसरी तथा बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में सवसे अधिक जोर परिवार नियोजन 
के कार्यक्रम पर देता होगा। इसके लिए भरपूर शिक्षा, सुविधाम्रों तथा यथासंभव बड़े 
पैमाने पर परामर्ख की व्यवस्था और प्रत्येक झहरी तथा ग्रामीण समुदाय में व्यापक प्रयल 
को आवश्यकता है | देश की मौजूदा परिस्थितियों मे परिवार नियोजन का कार्य न केवल 
एक मुख्य विकार कार्यक्रम के रूप में करता होगा वल्कि उसे एक ऐसे देशव्यापी पान्दोलन 
के हूप में करता होगा कि जिसमें व्यकित, परिवार और समुदाय के लिए एक अधिक प्रच्छे 
जीवन के प्रति एक बुनियादी दृष्टिकोण निहित है * 
92: पहली योजना में झहरी क्षेत्रों में [26 परिवार नियोजन विल्ञनिक और ग्रामीण 
क्षेत्रों में 2| परिवार नियोजन किजनिकर स्थापित किए गए थे । दूसरी योजना में शहरी 
- क्षेत्रों में इनवी सरय्रा बढ़कर 549 और ग्रामीण क्षेत्रों में 00 हो गईं। इतके झति- 
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रिक्त [864 ग्रामीण तथा 330 शहरी चिकित्सा और स्वास्थ्य केन्द्रो में परिवार नियोजन 
सैवाओो की व्यवस्था की गई है। कई बन्ध्याकरण केद्ध भी स्थापित किए गए है । इस 
कार्य का पथ-अद्शन केन्द्रीय और राज्यीय परिवार नियोजन बोडों द्वारा होता है। वम्बई 
वा भ्रत्य स्थानों पर गर्भ-निरोधक उपकरण परीक्षण एकको में काफी अनुसन्धान कार्य 
किया जा रहा है। जनसख्या सम्बन्धी 4 अनुसंधान केन्द्र भी खोले गए है । कई महत्व- 
पं क्षेत्रीय जाच भी की गई है । एक व्यापक ग्राधार वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम भी बनाया 
गया है। 
23. तीसरी योजना में परिवार वियोजन कार्यत्रम में इन बातो की व्यवस्था की गई 
है-- (श्र) परिवार नियोजन के लिए शिक्षा और प्रयोजन, (ब) सेवाओं की व्यवस्था, 
(स) प्रशिक्षण, (द) आपूर्तिया, (च) सचार तथा अयोजन, (छ) जनसख्या सम्बन्धी 
पनृसन्धान, ओर (ज) चिकित्सा और जीवविज्ञान सम्बन्धी भ्रनुसन्धान । इस कार्से- 
क्रम पर कुल 50 करोड रुपये का व्यय होगा । 
इस समस्त आन्दोलन को सफलता के लिए ज्ैक्षिक कार्यक्रम को बढाना बड़ा 
महत्वपूर्ण है। परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा एक अधिक अच्छे जीवन के लिए शिक्षा 
का ही एक भाग है। इसे भ्रन्य रचनात्मक कार्रवाइयो के साथ सम्बद्ध करना होगा । तीसरी 
योजना के लिए बनाए गए अस्थायी कार्य्रमो के अनुसार हितीय योजना के अन्त में परि- 
बार नियोजनविलमिकों की सख्या लगभग 800 से बढ़ कर लगभग 8,200 हो जाने की 
सम्भावना है। इनमें से लगभग 6,00 विलनिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 2,00 शहरी 
क्षेत्रो में होगे। 
24 तीसरी योजना मे अनुसन्धान का एक विस्तृत कार्यक्रम लागू किया जाएगा। 
-नय बातों के साथ-साथ निम्न पहलुओ्रो की जाच की जा रही है : 
* (|) मानवीय जनन सम्बन्धी प्रध्ययनों का विकास; 
(2) प्रजनन सम्बन्धी शरीर विज्ञान का अध्ययन; 
(3) अ्रधिक प्रभावशाली स्थानीय गर्भनिरोधक उपकरणों का विकास; 
(4) एक उपयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक दवाई का विक्रास, और 
(५) जो स्त्री और पुरुष बन्ध्या किए जाए उनके बारे में यह मालूम करते रहना 
कि बन्ध्याकरण के वया परिणाम निकलते हें । 
24... मौखिक गर्भनिरोधक दवाइयो के बारे में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई 
है जो इस क्षेत्र में समय-समय पर होने वाले विकास कार्य की समीक्षा करेगी और सिफा- 
"सं करेगी । परिवार नियोजन के लिए सचार, प्रयोजन तथा कार्य-अनुसन्थान का पथ- 
प्रदर्शन करने के लिए एक समिति हाल में बनाई गई है। वर्तमान समय की श्रपेक्षा और 
अधिक व्यापक रूप से परिवार नियोजन की समाजशास्त्रीय समस्यात्रो के सम्बन्ध में ग्रध्ययन 
करने की आवश्यकता सा: 
25. , बस निया कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐच्छिक आधार पुर मर का 
फैरण का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरी योजना में जिला का विचार है । 
विभागीय अस्पतालों में बर्ध्याकरण की सुविधाओं का विस्तार करने के 
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26... तीसरी योजना में परिवार नियोजन क्षेत्र में जो मुख्य कार्य करना है वह यह 
है कि कुछ बुनियादी समस्याओं का प्रभावशाली रूप से समाधान क्या जाएँ तथा परिवार 
नियोजन के समर्थन के लिए शैक्षणिक एवं विस्तार का करने वाले सभी उपलब्ध प्रभि- 
करणो को गतिश्वील किया जाए। केन्द्र में तथा राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्थाओ को 
अधिक सुदुढ करने की आवश्यकता होगी । हजारो प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रो तथा यथासमय 
उनके उपकेन्द्रों मे आवश्यक कर्मचारियों तथा सामान की व्यवस्था करना ताकि यावों ठक 
पहुचा जा सके श्ौर वहा न केवल परिवार नियोजन सम्बन्धी परामशे दिया जाए बल्कि 
परिवार नियोजन के साथन भी पहुचाए जाए | ये कुछ ऐसे कार्य हैँ जिनकी विशालता 
पर पेंचीदगी को कम नहीं समभना चाहिए। निजी चिकित्सको, आयुर्वेदिक चिकित्सकों 
तथा गाव की दाइयो भ्रादि विभिन्‍्त उपकरणों का परिवार नियोजन क्लिनिकों भौर 
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केद्गो के साथ परिवार नियोजन काये के लिए उपयोग करने के निमित्त 
स्थानीय स्तर पर अत्यन्त सावधानी के साथ आयोजन करना होगा । आवश्यक स्तर 
पर गर्भ-निरोधको के उत्पादद का संगठन करना एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। यह 
आवश्यक है कि यथासभव बडे प्रेमाने पर स्वयस्तेवी संगठनो, श्रमिक सग्ठनों तथा राष्ट्रीय 
जीवन के विभिन्‍न क्षेत्रों मे ग्रन्य सघो की सहायता प्राप्त की जाए झौर उसे, प्रत्येक 
क्षेत्र मे कार्य के व्यावहारिक कार्यक्रमों के साथ एकीकृत किया जाए । 

अन्त मे, यह कह देना झावश्यक है. कि जिन सुविधाओं की आवश्यकता है उनके 
अतिरिक्त परिवार नियोजन के लिए बडे पैमाने पर किए जाने वाले किसी भी प्रय्त में 
नत्िक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों पर सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए । इसके भ्रतिरिक्त 
सथम तथा ऐसी सामाजिक नीतियो पर बल दिया जाता चाहिए जैसे कि स्त्रियो की शिक्षा, 
उनके लिए रोजगार के नए अवसर जूटाना, और झादी की आयु बढ़ाता । बच्चे पैदा करने 
पर नियन्त्रण के बारे में सलाह देने के प्रतिरिक्त परिवार नियोजन कार्यक्रम में यौन-विषय 
तथा पारिवारिक जीवन सम्बन्धी शिक्षा तथा परिवार के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए 
अन्य झावश्यक उपायों के बारे में परामर्श देना सम्मिलित होना चाहिए । 


7 आवास ओर देहाती तथा शहरी ,विकास 

जनसंख्या, विशेषकर झदरी जनसख्या, में वृद्धि का तीसरी और उसके बाद ग्राने वाली _ 
पंचवर्षीय योजनाश्रो में आवास-कायेक्रम पर मोदे तौर से तीन प्रकार से प्रभाव हो सकता है । * 
पहला यह है कि झ्रावास-वीतियो को आधथिक विकास और औद्योगीकरण तथा प्रगली एक 
या दो दश्लाब्दी मे उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखकर निर्धारित करना होगा । 
उद्योगों को छितरावे और स्थापित करने के प्रस्तावों का आवास-समस्या के हल के लिए 
महत्व बढ़ता जाएगा । दूसरा यह कि सरकारी, सहकारी अथवा गैर-सरकारी सभी 
पभिकरणो के प्रयत्नों में समन्‍्दय करना जरूरी होगा । शहरी क्षेत्रो के लिए बृहत्तर योजनाएं 
बनाने की भ्रौवश्यकता और भी बढ़ गई है, क्योकि विभिन्‍न अभिकरणो को दीध॑काल के 

के 


क्‍79 


लिए व्यवस्थित रूप से एक पस्पप्ट लक्ष्य की दिशा में छे जाने और उनके योगदान को बढाने 
का और कोई तरीका नही है । तीसरी बात यह है कि ऐसी स्थिति उत्पन्त करनी होगी 
कि समस्त आवास-कार्य क्रम, चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों या गैर-सरकारी क्षेत्र में, इस 
मद़ार ढाछ्ले जाएं कि उनसे समाज के कम झाय वाले वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति हो । 
पहली योजना में श्रावास-कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य श्रौद्योगिकत कर्मचारियों और कम आय 
वाले वर्गो के लिए मकान बनाना था। 


2... दूसरी योजना में इस कार्यक्रम में गन्दी वस्तियों को सुधारने, वागान-मजदूरो के लिए 
नक़ान बनाने, भावों में मकान बनाने और जमीन लेकर उसका विकास करने की योजनाए 
शामिल की गई थी । इन कार्यक्रमों को तीसरी योजना में जारी रखा और बढाया जाएगा। 
जमीन प्राप्त करने श्रौर विकास करने के काम पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, क्योकि यही 
पैव भ्रावास-कार्यक्रमों की सफलता का आधार है। समाज के निर्धन वर्गों, गोदी कर्मचारियों 
गौर सडकक़ी पटरियों पर रहने वालो के लिए मकान बनाने के नए कार्यक्रम भी शुरू 
किए जाएंगे । बड़े नगरों, औद्योगिक नगरो और साधनजक्षेत्रो के लिए बृहत्तर योजनाएं और 
प्रादेशिक विकास-योजनाएं बैयार करने के लिए जोरदार प्रयत्न करने का प्रस्ताव है । 
आवास पर व्यय--तीसरी योजना में श्रावास और शहरी विकास-कार्यक्रमो के 
लिए ]42.करोड़ ₹० रखे गए हूं, जबकि दुसरी योजना मे इन कार्यक्रमों पर 80 करोड़ 
« ० के व्यय का अनुमान है । इसके श्रलावा यह आशा है कि जीवन बीमा निगम भी 
आवास-कार्य के लिए लगभग 60 करोड़ रु० दे सकेगा । 
तीसरी योजना मे शामिल किए गए आरावास-कार्यक्रमों के अतिरिक्त कोयले श्रौर 
पबरक की खानो में काम करने वालां, अनुसूचित जातियो और पिछड़े वर्गों के लिए मकान 
के कार्यक्रम भी शुरू किए जाएगे और अनेक केन्द्रीय मत्रालय भी अपने-अपने प्रावास- 
कार्यक्रम प्रारम्भ करेगे । मोटे तौर पर यह अनुमान है कि तोसरी योजना के दौरान 
के आवास-कार्य क्रमो के अन्तर्गत 9 लाख मकान बनाए जाएगे, जबकि दूसरी 
में कुल 5 लाख मकान बनने थे । आवास और अन्य निर्माण-कार्यो पर तीसरी 
में लगभग ]25 करोड रु० की निजी पूजी लगने का अनुमान है। 
आवास-भण्डल--मकान बनाने के लिए सरकार सीधे जितना पैसा देगी, उससे 
तो की जरूरत का अल्पाश ही पूरा हो सकेगा। अतः ऐसे सस्थान बनाने होगे, जो 
पक तने में बहुत ज्यादा लोगो की, जिनसे से अनेक की आय कम होगी, मदद कर 
पैकें। इस सम्बन्ध में एक केन्द्रीय आवास-मण्डल की स्थापना की सम्भावना पर इस समय 
विचार किया जा रहा है । इस प्रकार के सगठन से आवास के लिए मिलने वाली 
अविखित निधि निर्माण-कार्य में लगाई जा सबेगी, आसान विस्तो ऋण मिलने को 
सलाहित किया जा सकदा है, ऋण देने की पद्धति मे सुधार किया जा सकता है और 
को बन्धक रखने की उचित व्यवस्था के लिए प्रवन्ध किया जा सकता है। 
दरार, प्रावास-मण्डल किसी हृद तक स्वय वित्त जुटाकर जमीन खरीदने ओर उसका 
*रने, मकान बनाने और गन्दी बस्तियों को सुधारने के लिए राज्य सरकारोया 
ग्र्ज्य ओवश-मण्डलों को ऋ्रण दे सकता है। जीवन बीमा निगम और केन्द्रीय सरकार से 
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मिलने वाला घन भो झावास-मण्टल की मार्केत आगे दिया जा सक्रता है। केल्लीय आवास- 
मण्डल और राज्यों में आवास-मण्डलो की स्थापना से आवास-विकास के लिए ऐसे 
साधन उपलब्ध किए जा सकते है, जो अन्यया झ्सानी से उपलब्ध नहीं हो सतते। ये 
सस्यान आपस में मिलकर ऐसी झ्ावास-नीतिया निर्धारित करने में सहायता कर सकते हे, 
जिनसे सीमित आय वाले लॉग ही अपने-प्रपने लिए मकान वना सके और बेक तथा बन्‍्य 
वित्तीय सम्याव द्राव/स-कार्य के लिए विभिन्‍न सेवाए जुटा सके । 
5. भूमि प्राप्ति और विकास--आवास-कार्यकम को सफल रूप से चलाने के लिए यह 
आवश्यक है कि मकान बनाने के लिए स्थान काफी मात्रा में और उचित दामों पर उपलब्ध 
हो । इस कार्यक्रम के लिए तीसरी योजना में 26 करोड रु० का (जिसमें जीवन बीमा 
निगम का अश्ददान भी झामिल होगा) कार्यक्रम शुरू करने का प्ररताव है । इस कार्यक्रम के 
अन्तर्गत जो साधन उपलब्ध होगे, वे जमीन छेने शौर उसका विकास करने के लिए राज्यो में 
परिभ्रमण-निधि स्थापित करने के काम झा सकते हूं । 
6 औद्योगिक करमंचारियों के लिए मकान--ओऔद्योगिक थ्रमिको के लिए मक्तान बनार 
के हेतु सहायता देने की योजना 952 से चल रही है । इस योजना के ग्रन्तर्गंत दूसर् 
योजना के अन्त तक लगभग | लाख मकान बनाए जा चुके थे और 40 हजार मकान, जे 
निर्माण के विभिन्‍न सोपानो मे थे, बन रहे थे। श्रमिको के एक बहुत बडे भाग के लिए मकान 
बनाने को यदि मालिक द्वारा अनिवार्य उत्त रदायित्व के रूप मे स्वीकार न किया जाएं, तो बहुत 
अधिक प्रगति नहीं हो सकती । औद्योगिक श्रमिको के आवास की स्थिति में सुधार के बित। 
औद्योगिक कुशलता और उत्पादकता पर असर पड़ेगा । ग्रत. नए और पुराने उद्योगो के लिए 
ऐसा प्रवन्ध करना होगा कि श्रमिको के लिए मकान बनाना उन्हे वित्तीय झौर अन्य दृष्टियो से 
साध्य जान पड़े और दे आवास-समस्या के हल करने मे प्रभावशाली योगदान कर सके | 
यह सुझाव है कि एक नियत परिदत्त पूजी (उदाहरणाथ 20 लाख रु० या उससे अधिक) 
वाले नए प्रतिप्ठानों के लिए यह जरूरी कर दिया जाए कि बे श्रपने श्रमिको के लिए 
आवश्यक कुल मकानो मे से आधे स्वय ]0 वर्ष की अवधि मे बना लें । पुराने प्रतिष्ठानों के 
मामछे से इस बात का ध्यान रखा जा सकता है कि श्रमिको के आवास के लिए मालिक लोग 
कितना श्रद्मदान करते हूँ । उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऐसे उद्योग 50 प्रतिद्यत मकान 
एक नियत अवधि मे बनाए और बाकी मकान आवास की साधारण योजना के अन्तर्गत 
बनवाए जाए । जटा मालिक सीधे मकान नहीं वनवा सकते, वहा सरकार या आवास:मड्ड 
मकान बनाने का काम हाथ में लें। ऐसे मामलो में मालिको को मकान बनाने की लागत 
का एक भाग चुकाना होगा । कोई सनन्‍्तोषजनक स्रोजना बताने के लिए इन तथा अन्य 
सुझावों पर मालिकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर विचार करने का 
प्रस्ताव है । 
१ कम आय वालों के लिए मकान--कम आमदनी वालो के लिए मवान बनाने बी 
योजना 954 में शुरू वी गई थी । दब से 85 हजार मकानों के लिए ऋण मजूर किए जा 
चुके हे और दूसरी योजना के अन्त तक लगभग 53 हजार मकान बनाए जा चुके थे। 
समाज के निर्धन वर्ग, जैसे वे लोग जिनकी दाप्रिक आय ,800 रु०.या इससे कम है, ईसे 
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योजना से लाभ उठा सकें; इसके लिए तीसरी योदना में विहप वदम उठाने वा प्रस्ताव 
है। यह प्रस्ताव है कि स्थानीय निकायो को रियायती दर पर लम्बी श्रवधि के लिए ऋण 
दिए जाएं और ये निकाय निर्धन वर्ग के लिए किराये के मकान बनवाए। निर्धन वर्गों की 
प्रावास सहकारी समितियों को भी इसी प्रकार वी सहायता दी जा सकती है । यह विचार है कि 
व कम आय वाले वर्गों को विभिन्‍न सस्थानों से मकान बनाने के लिए धन मिलने लगेगा, 
तब सरकार द्वारा दिए जाने वाले धन का उपयोग अधिकतर निर्धत वर्ग के लिए मकान 
बनाने के हेतु होगा । 
8. गन्दी बस्तियों को हटाना भौर सुधार-- यह भ्रस्ताव है कि गन्दी वस्तियो का 
सर्वेक्षण होना चाहिए और उन्हें दो श्रेणियों में बांटा जाना जाहिए--एक तो वे क्षेत्र, जिन्हे 
पाफ करके पूर्णतः नए सिरे से विकसित करना है और दूसरे वे क्षेत्र, जिन्हे ग्रडोस-पडोस की 
स्थिति में सुधार करके रहने योग्य बनाया जा सकता है। इूसरी श्रेणी की गन्दी दा तयो के 
मकान-मालिक यदि ये सुधार न करे तो स्थानीय निकायो को यह काम करना चाहिए और 
काम की लागत मालिको से बसूल कर लेनी चाहिए और जहा आवश्यक हो, सम्पत्ति को 
कोनूदी रूप से स्थायी/भ्रस्थायी आधार पर छे लेना चाहिए। जहा स्थानीय निकाय 
सरकारी भूमि या अधिगृहीत भूमि पर बसी गन्दी बस्तियों में सफाई कार्य करें, वहा इस 
बात की ग्रावश्यकता हो सकती है कि स्थानीय निकायो को अनुदान दिए जाए, जिससे वे 
इन बस्तियों में आवश्यक सेवाओं का प्रबन्ध कर सके । सफाई और सुधार के लिए गन्दी 
बस्तियों को चुनते समय, उन क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनमे भगी 
बस़ते है "। गन्दी बस्तियों की सफाई और सुधार के कार्यक्रम को चलाने के लिए रवयसेवी 
संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग पूर्णतः प्राप्त किया जाना चाहिए । 
गन्दी बस्तियो की सफाई वी वर्तमान योजना में 6 बडे शहरो--कलकत्ता, बग्बई, 
मद्रास, दिल्ली, कानपुर और भ्रहमदावाद--की गन्दी बस्दियों की समस्याओं को प्र:धमिक्ता 
दी गई है। तीसरी योजना में इन 6 झहरो में भी अधिक से अधिक प्रयत्न किए जाने चाहिए। 
परन्‍तु सिद्धान्त रूप से राज्य सरकारो को उन सभी क्षेत्रों मे सफाई भर सुधार का काम 
करना चाहिए, जहां यह समस्या विकराल रूप में उपस्थित हो। साधन सीमित होने के 
कारण सामान्य रूप से उन्ही कस्बो और नगरो को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिनकी जन- 
संख्या | लाख था उससे अधिक हो । 
वर्तेमान गन्दी वस्तियो की सफाई और सुधार के काम के साथ-साथ यह भी जरूरी 
है कि नई गन्दी बस्तिया न पनपने दी जाए । यह कोई आसान काम नहीं है। सभी बढ़ते 
- हए केस्वो और नगरो के लिए बृहृत्तर योजदा वताने और उस पर अमल करने के अलावा, 
यहे भी जरूरी होगा कि नगरपालिका के उपनियमो और निर्माण सम्बन्धी नियमो को लागू 
किया जाए और इसके साथ ही साथ कम आय वाले और निर्धन वर्ग के लोगो के लिए 
मकान बनाने के लिए अच्तरिम उपाय के रूप में पटरियो पर रहने वालों श्रोर परिवारहीन 
मजदूरों के लिए र॑ंन-वसेरे और कोठरिया बनाने के काम पर अविलम्ब ध्यान दिया जाना 
चाहिए। इसी प्रकार भगियों के लिए मकान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाना 
चाहिए ॥ 


]82 


शहरी नियोजन और भ्रूमि-नीति 


0. | लाख या उससे अ्रधिक जनतख्या घाले नगरों की संख्या 95] में 75 से 
बढ़कर, 96] में ]5 हो गई है ओर उनकी कुल जनसह्या कुल शहरी जनसंख्या का 
43 प्रतिशत है । श्राथिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप 
में शहरो के बढ़ने का भ्रन्य कई समस्याओं से गहरा सम्बन्ध है; जैसे, लोगों का गांवों से 
शहरो में श्राकर वसना, देहाती भ्ौर दही क्षेत्रों का भिन्न-भिन्न जीवन स्वर, विभिन्‍न 
आकार के कस्बो में झ्राथिक और साभाजिक सेवाओं की व्यवध््या की लागत, जनता के 
विभिन्‍न वर्गों के लिए श्रावास की व्यवस्था, पानी, सफाई, परिवहन और चपिजली जैसी, 
सुविधाग्रों के प्रबन्ध, आर्थिक विकास का ढाचा, उद्योगों को स्थापित करना श्रौर छिंतरावा, 
नाणरिक प्रशासन, वित्तीय नीतिया और भूमि के उपयोग की योजना । दीर्घकालीन दृष्टि से 
प्राथिक विकास का ढाचा और उद्योगों को किस स्थान में रखा जाए यही बातें निर्णायक 
पहलू है । दहरी क्षेत्र जिस तरह से विकसित हो रहे है और बढ़ रहे हे, उस पर इन्ही का 
विशेष प्रभाव पड़ता है। विकास की भीति के मूल तत्व निम्नलिखित है : 


() जहा तक सम्भव हो, नए उद्योगो को बड़े और मीडभाड वाले नगरों से दूर स्थापित 
किया जाए; 

(2) बढ़े उद्योगों की योजना बनाते समय पूरे प्रदेश को ध्यान में रखा जाए प्रौर नए 
उद्योग वृहत्तर क्षेत्र के विकास का केन्द्र-बिस्दु वर्तें, श्रौर वहां का नया उद्योग उस 
क्षेत्र के विकास में योगदान दे । 


(3) सामुदायिक विकास परियोजनाओं या जिले के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों में विकास के 
शहरी और देहाती तत्वों को मिलाकर ऐसी योजना बनाई जाए, कि नगर और 
उनके आसपास के देहाती क्षेत्र आथिक दृष्टि से परस्पर निर्भर हों ; 


(4) प्रत्येक देहाती क्षेत्र में इस बात्त का प्रयलल किया जाए कि लोग कृषि पर ही 
अत्यधिक निर्भर न रहे , बल्कि विविध प्रकार के धन्धे अपनाएं । 


88 2 तेजी से बढने वाले शहरी क्षेत्रों में रहन-सहन की स्थिति अधिकतर इसलिए 
विगढती है कि वहा विकास-कार्यों का खर्च बहुत आता है और मह खर्च उठाना मुश्किल हो 
जाता है। बेरोडयारी, भीड़भाड, थन्दी बस्तियों के वनपने गौर घनेके बयरों में हहता 
के एक भाग के निराक्षित रहने के कपरण स्थिति और भी बिगड़ जाती है । तीसरी यौजतां 
के दौरान कुछ दिशाय्रों में कदम उठाना तो अनिवाय ही है, जिससे भविष्य में प्रयति के 
लिए ठोक मार्ग नि्धारिद हो जाए। वे कदम ये हूँ 


([) सरकार द्वारा भूमि की अवाप्ति और समुचित वित्तीय नीतियों हारा शहरी भूमि 
के मूल्य का निवत्रण । 


(2) भूमि-उपयोग का भौतिक नियोजन और बृदत्तर योजनाओ की तैयारी । 
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(3) बगरों की आवश्यकताग्रों के अनुसार वहा आवास झोर अन्य सेवाओं की व्यवस्था 
का न्यूचत्म मानक निमत करना और जहां तक जरूरी हो, उच्चतम मानक भी 
निर्धारित करना । 


(4) नए विकास-कार्यो को शुरू करने के लिए नगरपालिका प्रशासन को दुढ करना । 


2... जमीन की कोमत बढ़ने से मकान बनाने आदि की लायत भी बढ जाती है और 
कैम आय वाक्े लोगो के हित के लिए जो सुधार किए जा सकते हूं, वे भी उसी अनुपात से 
क्र हो जाते हैं ! सामान्य कारणों के अलावा, सट्टंबाजी के कारण भी जमीन की कीमते 
बढ जाती है । जमीन की कीमत बढाने वाले हालात तो सभी शहरी क्षेत्रों में रहते है, परन्तु 
ऐसे हालात बहा प्रधिक होते है, जहाँ नए उद्योग, नया सावंजनिक अथवा अन्य प्रकार का 

“ काम शुरू किया जा रहा हो । शहरी भूमि और सम्पत्ति पर कर लगाने के लिए पर्याप्त 
कदम उठाने की जरूरत सभी नगरो में है। अनेक शहरी क्षेत्रों में कानूनी और दूसरे उग्र 
कदम उठाने की जरूरत है, जिनके द्वारा जमीन की कीमते स्थिर की जा सके और सरकार द्वारा 
बड़े पैमाने पर भूमि की अवाप्ति की जा सके । यदि विशेषकर महावगरो, बढ़ते हुए नगरो 
और नए ओ्रौद्योगिक नगरों में और उनके आसपास भूमि के उपयोग को नियमित किया जाए 
तो भूमि कीमतो में वृद्धि को रोकने के उपाय प्रभावशाली सिद्ध ही सकते हे । ऐसे नगरो 
के लिए भी मास्टर योजनाएं बनाने का विशेष महत्व है । 


जमीन की कीमतों पर निमत्रण के लिए जो मुख्य कदम उठाए जा सकते हे, वे ये 
हैं: भूमि के मूल्य को निश्चल करना, जिससे सार्वजनिक अधिकारी शीघ्र भूमि का अधि- 
प्रहण कर सकें, भ्न्तरिम सामान्य योजनाग्रो के अनुसार भूमि की अवाप्ति और विकास, 
भूमि को पट्ट पर देना, खेती के काम में न लाई जाने वाली कृषि-भूमि पर सुधार-कर, 
निरधीन सम्पत्ति के हस्तातरण पर पूजी-कर, विकसित क्षेत्रों मे खाली पडे प्लाटो पर कर 
और प्रशासन को इस बात का अधिकार कि यदि नियत समय में वहा निर्माण न हो तो ऐसे 
प्छाट सरकार अपने अधिकार में कर ले, प्लाठो के आकार की अधिकतम सीमा निर्धारित 
१ रना और यह निश्चित करना कि एक व्यक्ति के पास कितने प्लाट हो, और किरायों का 
उचित प्रमाप निश्चित करना तथा किरायो को नियमित श्रौर नियत्रित करना। ये कदम 
भुनियोजित शहरीकरण के आधार हे । 


3. . कस्बों और नगरो के व्यवस्थित विकास के लिए नगर-वियोजन अनिवार्य है। 
इस दिशा में पहला कदम यह उठाना होगा कि भूमि के उपयोग के निर्धारण के लिए 
अन्तरिम सामान्य योजना बनाई जाए और विकास-कार्य भूमि-उपयोग के इस प्रतिरूष के 
भनुसतार ही हो । इसके बाद झहरी और प्रादेशिक विकास के लिए मास्टर योजताएं बनाई* 
जाएं । शुरू में मास्टर योजनाएं महानगरो, राज्यो की राजघानियो, बन्दरगाह वाले नगरों, 
नए ओद्योगिक केन्द्रों और उन बढे और बढते हुए नगरों के लिए बनाई जानी चाहिए, 
जहा स्थिति और विश ड़ने की सम्भावना हो। तीसरी योजना के लिए एसे नगरो की 
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अस्थायी सूची* तैयार की गई है । मास्टर योजनाएं तैयार करने का मुख्य उत्तरदायित्व 
राज्य सरकारों और सम्बद्ध स्थानीय प्रच्यासनो पर है। मास्टर योजनाएं बनाने के कार्य में 
केन्द्र द्वारा सहायता देने की भी सीमित व्यवस्था की गई है। एक झ्ावश्यक कार्य यह है 
कि नगर-नियोजन के विपय मे उपयुक्त कानून बनाया जाए। यह आवश्यक है कि राज्य 
सरकारें नगर-नियोजन-संगठन स्थापित करें, जिनमे पर्याप्त रूप से श्रशिक्षित कमंचारी हों 
और नगर-नियोजन के काम के लिए नगरो और क्षेत्रो को चुन लें। 

4. वर्तमान नगरों के विकास और नए नगरो के निर्माण करते समय प्रादेशिक विकास 
का दृष्टिकोण अपनाना वहुत महत्वपृर्ण है । आधिक झौर सामाजिक विकास में 
उचित सतुलत रखने यथा विकासोन्मृख शहरी समाज के जीवन में अधिक सांस्ड्ृतिक एकता 
और सामाजिक समग्रता के लिए भी यह वहुत आवश्यक है । दिन प्रतिदिन की आवश्यक्ताग्रो 
तथा वातावरण में सुघार करने से सब नागरिकों के शहरी जीवन में सहचारिता की भावना 
का उदय होने में वडी सहायता मिलेगी । 

3. . नगरपालिकाए ही सामाजिक स्तर पर झहरी क्षेत्रों के विकास के लिए झ्रावश्यक 
सेवाएं उपलब्ध करने, आवास के विस्तार और रहन-सहन की स्थित में सुधार का काम 
सफलतापूर्वक निभा सकती है । अधिकाश नगरपालिकाओं में इन कामों को निभाने की 
क्षमता नही है। उन्हें म्रधिक साधत और कर्मचारी देकर तथा उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार 
करके उन्हे अधिक सूक्ष्म बनाना चाहिए । जिन शहरी क्षेत्रों की वर्तमान परिधि इन 
समस्याझ्रो को हल करने के लिए नाकाफी है वहा उसे बढ़ा देना चाहिए । बढ़ते हुए शहरों 
के मामले में यह वाध्नीय है कि शुरू से ही उन्हे छोटे के बजाय बड़े नाथरिक क्षेत्र दिए 
जाए जिससे इन शहरो के निय्टवर्ती गावों का भी उनके साथ ही साथ समन्वित रूप में 
विकास हो और बाद में विभिन्‍न कार्य-क्षेत्रो के कारण कठिनाइया पैदा न हो। वर्तमान 
परिकल्पना के अनुसार जब अधिकाद नगरो की अपनी विकास योजनाए होगी और उन्हे 








राजेधानिया और नतर क्षेत्र), वृहत्तर वम्बई, बृहत्तर कलकत्ता, हैदाराबाद- 
बन्दरगाह वाले नगर ) सिकन्दराबाद, जयपुर, कडला, कानपुर, लखनऊ, 
मद्भास, पटना, पूला, शिलाग, श्रीनगर, बाराणसो, 
विशाखपत्तनमू, और तिरुग्रनन्तपुरम्‌ 
(ख) ओ्रौद्योगिक केन्द्र- इलाहाबाद, आसनसोल, बरोनी, भद्रावती, भिलाई, 
बोकारो, चित्त रजन, कोयमुत्तूर, डेरी-प्रोन सोन, धनवाद, 
डिगबोई, दुर्गापुर, गुवाहाटी, गोरखपुर, देवरिया, गुदूर, 
जमशेदपुर, कोठागुडम, मिर्जापुर, मुगलसराय, नगल, 
पनवेल, राची, ऋषिकेश-हरिद्वार, राउरकेला, सिन्दरी, 
तिनसुखिया, विजयवाड़ा और वारगल । 
(ग) साधनक्षेत्र-- भाजड़ा-नगल क्षेत्र, दामोदर घाटी, दण्डकारण्य, राज- 
स्थान-दहर क्षेत्र और रिह॒द क्षेत्र । 


.. *(७) बहाकगए सम के. बता शव कण सका एम का के) महानगर, राज्यो की अहमदाबाद, बगलौर, भोपाल, कोचीन, (दिल्ली, महा- 
| ह्‌ः 
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राज्यो की विकास योजनाम्रो में मिला दिया जाएगा तो इनके विकास में और सुविधा 
हो जाएगी । 


ग्रामीण अ.वास और आयोजन 

6 ग्रामीण आवास यथार्थतः सामुदाजिक विकास और ग्राम झ्रायोजन का भ्रग है। इस- 
लिए ग्रामीण आवास का कार्यक्रम खंड स्तर पर सामुदायिक विकास आन्दोलन के साधनों 
को बढ़ाने ओर गांवो की सहायता की दृष्टि से बनाया गया है । इस कार्यक्रम में प्राविधिक 
परामझें, प्रदर्शन, बढिया डिज़ाइन और नबझे, स्थानीय सामान का बेहतर इस्तेमाल और 
कुछ हद तक वित्तीय सहायता देना झामिल है । इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रागीण समाज के सब 
वर्गों के लिए स्वस्थ वातावरण बनाना और सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन का सन्तुलित विकास 
करना है। 

]7, चार साल पहले जो ग्रामीण आवास योजना बनाई गई थी उसका उद्देश्य चार से 
छः गांवों को लेकर उनका भौतिक और सामाजिक-आधथिक सर्वेक्षण करना और उन गावों 
के लिए नक्शे तैयार करना था। दूसरी योजना के अन्त तक दो हजार गांवों के इस प्रकार 
सर्वेक्षण किए जा चुके थे और लगभग 600 गावो के नक्शे तैयार हो चुके थे । इस अवधि 
में-5,400 मकानो के लिए ऋण दिए गए जिनमे से लगभग 3000 मकान बन कर पूरे हो 
गए । दूसरी योजना मे इस स्कीम के चलने से जो अनुभव हुए उनसे निम्नलिखित सुझाव 
,मिलते है : 

() एक ग्राम की श्रपेक्षा दस-पाच ग्रावों को छेना बहुत जरूरी है क्योकि इससे वहा ईठ 
पकाने का भट्टा लगाना या सहकारी आधार पर माल उपलब्ध करना सभव हो 
जाता है । आवास कार्यक्रम से रोजगार बढ़ने शौर रहन-सहन के वातावरण में 
जो सुधार होता है वह कई गाव एक साथ लेने से अधिक स्पष्ट रूप से लोगों के 
सामने आराता है । 

(2) उपलब्ध साधनो का सबसे प्रथम उपयोग ग्राम आबादी के विस्तार पर, सड़को और 
नालियो के सुधार पर तथा सामुदायिक हित के कामो के लिए भूमि देने के लिए 
होना चाहिए । 

(3) सुधरे हुए श्रावास के लिए सबसे पहली आवश्यकता भावों के विस्तार के लिए झ्राव- 
इयक भूमि की उपलब्धि है । जहा तक सम्मव हो अतिरिक्त झावश्यक भूमि गाव 
वालो को ही आपसी प्रवन्ध करके देनी चाहिए । फिर भी खेतिहर मजदूरों और 
हरिजनों के मकान बनाते के लिए भूमि लेने में कुंछ ह॒द तक ग्राम समाज की मदद 
की जा सकती है । 

(4) ग्रामीण आवास के सुधार के कायंतक्रमो में सबसे अधिक प्राथमिकता अनुसूचित 
जातियों, खेतिहर श्रमिकों और समाज के उन वर्गों को देनी चाहिए जिनके मकान 
दयनीय दझ्षा में हो । अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जादियो के मामलों 
में पिछडी जातियों के कल्याण के कार्यक्रमों से जो घन मिले उसका अन्य साधनों से 
उपलब्ध घन के साथ समन्वित ढंग से उपयोग होना चाहिए । 
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(5) ग्रामीण आवास कार्यक्रम में पहले की अपेक्षा और भी अधिक जोर इस बात पर हो 
कि सडके और तालिया बनाने, गाव के विस्तार के लिए जमोन देने और अच्छे घर 
बनाने में गाव वाले स्वव एक-दूसरे की मदद करें। इस कार्यक्रम को सामुदायिक 
प्रयास जैसे पानी की व्यवस्था, सड़कें, नालिया, जनस्वास्थ्य, शिक्षा, आदि कार्यक्रमों के 
साथ मिला कर चलाना चाहिए । साथ ही इसवा अन्य सबवंधित ऋषिक कार्यक्रमों से 
भी असरदार तरीके से समन्वय होना चाहिए। 

(6) इस कार्यकम के लिए किन गाबो को चुना जाए इसके लिए ग्रामीण आवास स्कीम में 
निर्देश हे जैसे बाढ ग्रस्त गाव या पिछडी जातियो और खेंतिहर मजदूरों की काफी 
जनसंख्या वाले गव या ऐसे ग्राव जिनकी जनसख्या में काफी फेर बदल हुई हो । 
जिन गावो में कारीगरों का आधिकय हो उन्हे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जो गांव 
चुने जाए उनमे सहकारी भावना तथा ग्राम समाज द्वारा गाव के विकास के लिए 
भूमि और हरिजनो तथा अन्य पिछड़ी जातियो के मकानों को प्राथमिकता देने की 
भावना हीनी चाहिए । 

8. .. ख्ेतिहर मजदूरों के मकातो के लिए स्थान--प्रामीण भावास के लिए जो व्यवस्था 
की गई है उसमें से ७ करोड रुपये राज्यों को खेतिहर मजदूरों की काफी जनसंख्या वाले 
गाबो में उनके मकानों के लिए जमीन प्राप्त करने तथा आवास कार्यक्रम चलाने के लिए 
भ्रनुदान स्वरूप देने का प्रस्ताव है। 


गा पिछड़ी जातियों की उन्नति 

अनुसूचित ग्रादिम जातियो, अनुसूचित जातियो और श्रन्य पिछडी जातियो की उन्नति 
करके उन्हे समाज के और वर्गों के बराबर स्तर तक लाने के कार्यक्रम पहली भ्ौर दूसरी 
ओजता के मुख्य कार्यक्रमों मे से थे । सविधान के 46 वें अनुच्छेद में यह निदेशक सिद्धात्त है 
कि राज्य जनता के दुर्बंलतर वर्गों की, विश्येषतः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
आदिम जातियो की शिक्षा तथा अर्थ सदधी हितों की विशेष सावधानी से उन्तति करेगा 
तथा सामाजिक अन्याय तथा संब प्रकार के शोषणों से उनकी रक्षा करेगा ! अगली दो-सीन 
योजनाओं में अनुसूचित श्रादिमजातियों और अनुसूचित जातियो तथा अन्य पिछड़ी जातियों 
की श्राथिक और सामाजिक उन्नति के लिए भरपूर प्रयत्न करने की आवश्यकता है जिसते 
वे बह्तव में देश की अ्रन्य जातियो के बराबर स्तर तक पहुच जाए। 


- 2. पंचवर्षीय योजनाओं में पिछड़ी जातियों की उन्नति के लिए ऐसे कार्यक्रम बवाए 
यये है जिन से विभिन्‍न क्षेत्रो के विकास कार्यक्रमों से होने वाछे लाम इन जातियों को भी 
मिले । सामान्यत. समाज के दु्बंल वर्य विभिलत क्षेत्रों में से उचित लाभ प्राप्व नहीं कर 
पाते । उन्हे यह लाभ मिलें, इस के लिए यह वांछनीय है कि जहा आवश्यक हो वहा डुर्बल 
वर्गों के लोगो को विज्येपत. पिछड़ी जातियों के लोयो को विशेष सहायता दी जाएं । विकास 
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के सामान्य कार्यक्रम इस प्रकार बनाए जाएं कि पिछडी जातियो के लोगो की पर्याप्त उन्नति 
हो, इसके साथ ही साथ योजना मे यथासंभव इन वर्गों की पूरी उन्‍नति के लिए विशेष 
व्यवस्था की जानी चाहिए । 

3... पिछड़ी जातियों की भलाई के कामों के लिए तीसरी योजना में इस समय लगभग 
!4 करोड र० को व्यवस्था है, जब कि दूसरी योजना मे 79 करोड और पहली योजना 
में 30 करोड़ रु० की व्यवस्था थी । इस राशि मे से 42 करोड रु० शिक्षा कार्यत्रमों पर, 
47 करोड़ रु० आधिक विकास के कार्यक्रमो पर और 25 करोड रु० स्वास्थ्य, मकान तथा 
प्रन्य कार्यक्रमों पर खर्च किए जाएंगे । अनुसूचित जातियो और अम्य पिछड़ी जातियों की 
पेमत्थाए मूलतः समाज के ग्राथिक दृष्टिकोण से पिछडे हुए ऐसे वर्ग की समस्याएं है जो 
सामाजिक उपेक्षा के मी शिकार है । विभोचित जातियो का एक विश्ञेप वर्ग है जिसे शेष 
समाज में मिलाने में कुछ श्रजीव कठिनाइया है । छेकिन यह सव होते हुए भी यह काम बहुत 
जहरी है। तेज रफ़्तार से बढ़ती हुई श्रर्थ-व्यवस्था में अनुसूचित श्रादि जातिया भ्रव पहले 
की तरह भ्रलग नही रह सकेंगी । बहुत से क्षेत्रों मे उद्योग, सिंचाई और बिजली के विकास 
के कारण भ्रव यह समस्या उत्पन्न हो गयी है कि अनुसूचित थ्रादिम जातियो को किस तरह 
इस नये वातावरण में खपाया जाए श्रौर किस तरह उत्हे फिर से बसाया जाए। यद्यपि 
बहुत सी वातें समान है, छेकिन फिर भी देश के विभिन्‍न भागों में रहने वाली अनुसूचित 
आदिम जातियां एक-दूसरे से बहुत भिन्‍न हे और प्रत्येक प्रादिम जाति वर्ग के संबंध में उनकी 
विशेष स्थितियों और समस्याश्रो को सदैव ध्याव में रखने की आवश्यकता है। 


अनुसूचित आदिस जातियां 

4. . विकासमान स्थितियों में श्रादिम जाति क्षेत्रों का अलग रहता कठिन है लेकिन फिर 
भी विकास के नाम पर ब्रनायह्यक प्रशासनिक कड़ाई करना भूल होगी । इन दोनो सीमाझ्रों 
के बीच का कोई रास्ता सोजना है। खेती, सचार साधन, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं का 
विकास करते हुए आदिम जातियो को अ्रपने ही ढग से आगे वढने देना चाहिए। उनकी 
परम्परागत कला और सस्क्ृति का सम्मान करता चाहिए और उद पर बाहर से कोई जोर 
था दबाव नहीं डालना चाहिए। आदिम जाति क्षेत्रों में उन्ही लोगो में से श्रशिक्षण देकर 
मेशासन और विकास का काम करने के लिए टोली तंयार करनी चाहिए और इस काम में 
परावर यह उद्देश्य रखना चाहिए कि सरकारी काम-काज तथा सामाजिक सेवाओं को 
संभालने के लिए स्थानीय लोगों को ही तंयार करना है। इन क्षेत्रो के लिए विकास कार्यक्रम 
चुनते समय इस बात पर विशेष जोर होना चाहिए कि उनकी सामाजिक ग्रौर सास्कृतिक 
पारणाओं को छेड्े विना गरीबी को दूर किया जाए, उन्हें आधुनिक तरीके सिखाए जाएं, 
स्वास्थ्य सेवाओं का विकास हो, उनके रहन-सहन का स्तर बढे और इन क्षेत्रों में संचार के 
साधनों का सुधार हो । साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भ्रधिक से अधिक काम 
आदिम जाति समुदाय के लोग ही संभालें । 

3... ग्रादिम जाति के विकास वांत्रमों को पूरा करने में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां 
तथा रकावर्ट है । विज्ेपतः ये कि लोगों में काम करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्थानीय 
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लोग नहीं हैँ और जो लोग विकास के काम में लगे हूँ उनके बीच ठथा आदिम जातियों के 
परम्परागत नेताओं और सस्थाओं के दीच सपक के साधन नहीं हे । अनुयूचित क्षेत्र और 
अनुसूचित आदिस ज/ति आयोग ने अपनी अन्‍्तरिम रिपोर्ट मे इस समस्या के निम्नलिखित 
पहलुप्रो की ओर ध्यान दिलाया है : 


(3) अनुसूचित क्षेत्रों को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने ओर वुच्च क्षेत्रों में उसे 
पुनर्गंठित करने की आवश्यकता है, 

(2) ग्रादिम जाति क्षेत्रों मे काम करने वाले विभिन्‍न स्तर के "लोगो को विज्ञेप संस्थाग्रों 
के द्वारा काम करने के लिए प्रशिक्षण का अधिक प्रयत्त किया जाना चाहिए; 


(3) आदिम जाति तेश्नो की ऐसी अनेक समस्याए हे जिन का वैज्ञानिक ग्रध्ययन झौर* 
मूत्याक्न करना जरूरी है, और 


(4) विकास कार्यक्मो के आधार पर गैर सरकारी स्वयसेदी संस्थाओं को पर्याप्त सहायता 
देनी चाहिए। कार्यक्रम वडी सावधानी के साथ बनाये जाने चाहिए, और इसरे 
कार्यत्रमों से उन्हे सम्दद्ध करना चाहिए । 

6, यह अस्ताव है कि कार्यक्रम वनाते समय आधिक विकास के कार्यक्रमों में आदिम 
जाति के लोगो के आथिक पुनस्सस्थापन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ! शिक्षा कार्मे- 
क्रमों में मिडिल तथा माध्यमिक कक्षाओ्रो तक मुफ्त शिक्षा, छात्रवृत्ति और छात्रवासो को 
व्यवस्था होनी चाहिए । शिल्पिक शिक्षा के लिए भी छात्रवृत्ति और निशुल्क शिक्षा वी 
व्यवस्था होनी चाहिए। साधारण विकास कार्यत्रमो मे मुख्य-मुख्य बडी सड़कें बनानी चाहिएं, 
दुर्गेम क्षेत्रों को जोडने के लिए पुलिया भर पुल, छोटी सड़कें, जगलो में जीप के चलने 
लायक सडके दनानी चाहिए तथा दूर के क्षेत्रो के लिए इस समय जो सचार साधन हूँ उनकी 
मरम्मत करती चाहिए। योजना में 300 झादिम जाति विस्ास खण्ड खोलने की ध्यवस्था 
है । ये विकास खण्ड सामुदायिक विकास के तरीकों पर आदिम जाति क्षेत्रों मे सव दिश्लाप्री 
में भरपूर विकास के लिए प्रयत्न करेंगे लेक्नि आदिम जाति क्षेत्रों की स्थितियों के अनुकूल 
इनके तरीको में कुछ सशोघन होगा । 


ः बहुत हृद तक अनूसूचित आदिम जातियो की झायिक स्थिति में सुधार, खेती के स्वर 
में सुधार वी सफलता पर निर्भर है। जहा-जहा स्थायी रूप से खेती होती है इस वात पर 
सबसे अधिक जोर दिया जाना चाहिए कि सुघरे हुए औजार अपनाये जाए तथा तकतीवी 
सलाह ली जाए । मूम की खेती बाले क्षेत्रो में मुख्यत. इस उद्देश्य से काम होना चाहिए वि 
खेती वैज्ञानिक ढंग से की जाए जिससे कि झूम की खेती की हानिया कम हो और मिद्टी 
की उववेरता बढे । आदिम जातियो में बहुत सी बातें सहकारिता के आघार पर विक्तास करने 
के अनुकूल है । लेकिन समस्या यह है कि लोग पहले से ही कजे से ले हुए हें झौर इस 
समस्या को बृनियादी तौर पर हल करना चाहिएं। राज्यों की योजनाओं में झादिम जाति 
क्षेत्रों में कुटोर उद्योग के विकास करने के अनेक कार्यक्रम हे । यह आवश्यक है कि प्रत्येक 
क्षेत्र में इस समय जो भो कला ओर दस्तकारी मौजद है उसका पूरी तरह अध्ययन किया 
जाएं और यह विचारा जाए कि उसका दिस तरह विकास किया जा सकता है! साथ ह्ठी 
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एंडी नई दस्तकारियो के बारे मे भी विचार किया जाए जिन्हे आधिक दृष्टि से इन क्षेत्रों 
में शुरू किया जा सकता है। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित ग्रादिम जाति झायोग अपनी 
आखिरी रिपोर्ट में जो कुछ भी सुकाव और सिफारिश देगा उनके झ्राधार पर बाद से 
आ्रादिम जातियो के विकास कार्यक्रमों पर फिर विचार किया जाएगा | श्रादिम जातियो के 
विवास कार्यक्रमों के लिए विभिन्‍न मदो में जितनी और राशि की झावश्यकता होगी उसे 
योजना मे झ्रादिम जातियों के लिए की गई व्यवस्था में से पूरा किया जाएगा और इसमें 
कैद और प्रत्येक राज्य के हिस्से पर समयानुसार विचार किया जाएगा । 


8, हाल के वर्षो में उन क्षेत्रो मे जहा श्रादिम जातियो के लोग रहते हे, सिचाई, बिजली 
भ्रौर उद्योगों के विकास की बहुत सी योजनाए शुरू की गई है । इन योजनाग्रों के तात्कालिक 
परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में काफी उखाड-पछाड हुई है। इसके लिए जमीन या नकदी के 
रूप मे था दोनों तरह मुआवजे दिये गये है । यह देखा गया है कि जिन्होने नकदी के रूप मे 
मुग्रावजा लिया उन्होंने उसे तुरन्त खर्च कर दिया और जहा जमीन के रूप में मुश्नावजा 
मिला वहां बहुत से कारणों से संतोषजनक रूप से पुनस्सस्थाएन नहीं हुआ है। यह समस्या 
विकराल रूप छे सकती है भर इसे बडी सावधानी से हल करना चाहिए । यह सुभाव दिया 
गया है कि जहां बेदखली झौर पुनस्सस्थान अनिवार्य ही है वहा इस काम में यथा समव 
आदिम जातियो की भलाई के काम करने के लिए बने विभागों भौर स्वयसेवी सस्थाओं का 
सहयोग लेना चाहिए । 

9. यद्यपि पहली दो योजनाओ मे काफी काम हुमा है लेकिन फिर भी राज्यों में 
प्रादिम जातियो के लोगों के विकास के कार्यत्रम चलाने के लिए नियुक्त किये गये विभाग 
जैन और साधन की दृष्टि से पूर्णत सम्पन्न नहीं है । यह बात विचारणीय है कि केन्द्रीय 
प्ौर राज्य सरकारे मिलकर अनुसूचित क्षेत्रो तथा ऐसे क्षेत्रों में जहा श्रादिम जातियो वे लोग 
प्रधिक सख्या में बसे हों विकास का काम करने वाले झित्पिक तथा अन्य लोगो का विशेष 
कर्मचारी वर्ग बनाएं । 


अनुसूचित जातियां 

0. अनुसूचित आदिम जातियों से भिन्‍न, अनुसूचित जातिया देश के सभी भागों में बसी 
हैँ भ्रौर यद्यपि वे शेष समृदाय का भ्रग ही हें फिर भी कुछ सामाजिक उपेक्षाओं के कारण 
और आधिक दृष्टि से पिछडे होने के कारण इनका एक विद्येप वर्गे है। राज्यो की योजनाझरों 
हु में अनुसूचित जातियो के लिए 30 करोड रु० की व्यवस्था है । इसमें से आधी राशि शिक्षा 

कार्यक्रमो के लिए और झोष आधी में से लगभग बराबर-बरावर राक्षि-- () आशिक विकास, 
और (2) स्वास्थ्य, मकान तथा अन्य कार्यक्रमों के लिए है। &. 
. तीसरी योजना मे पूरे समुदाय के विकास के लिए जो कार्यक्रम रखे गये हैं उन्ही 
कै साथ पूरक रुप मे अनुसूचित जातियो के विकास के लिए कुछ विशेष कार्यक्रम भी शामिल 
है। सामान्यतः अनुसूचित जातियो के विकास कार्यत्रमो के लिए राज्यों की योजनाओं में ही 
व्यवस्था की जाती है लेकिन केन्द्र द्वारा चलायी गयी निम्नलिखित योजनाओं के लिए स्वराष्ट्र 
मंत्रालय व्यवस्था करता है-- 
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() गर्दगी भ्रादि उठाने के कामों में लगे हुए लोगो की काम की स्थितियों में सुधार 
करना जिसमें सिर पर मैला उठाने की श्रथा को खत्म करना भी शामिल है; 
(2) भगियों को मकानो के लिए सहायता देना; 
(3) अनुसूचित जातियों के ऐसे लोगों के मकानों के लिए जगह की व्यवस्था करना जो-- 
(क) गन्दगी उठाने का काम करते हे; और 
(ख) जो भूमिहीन मजदूर हे; 
(4) मैट्रिक के बाद पढाई के लिए छात्रवृत्तिया देना; और 
(5) स्वयसेवी सस्थाओं को सहायता देना; 
2. .. मकान निर्माण के साधारण कार्यत्रमो मे खेत मजदूरों, जिनमें प्रधिकांश भ्नुपात 
अनुसूचित जातियो का है, को मकानो के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास के लिए झलग से 
व्यवस्था है। स्वयसेवी सस्थाओ्रों को, जनता को अस्पृश्यता निवारण की शिक्षा देने के लिए 
सहायता दी जाती है। इसमें यहु बात महत्वपूर्ण है कि इस सहायता से स्वयसेवी संस्थाओ्रों 
को भ्रचार के अभ्रतिरिकतर स्कूल, अस्पताल, मकान, सहकारिया, औद्योगिक केस, स्थापित करने 
या उन्हे चलाने के लिए काम करना होता है । 
43.  पनुसूचित जातियो तथा अन्य पिछडी जातियों के विकास के लिए जो काम किये 
जा रहे है उनका क्या परिणाम होता है, इसकी जल्दी-जल्दी और पूरी जाच करने की आव- 
इयकता है जिससे कि अनुभव के आधार एर नये तरीके अपनाए जाएं और मौजूदा व्यवस्था 
को मजबूत किया जाए । 


विमोचित जातियां 

4. विमोचित जातियो का एक विशेष वर्ग है जिसे शेष समाज मे मिलाने मे कुछ 
प्रजीब कठिनाइया है । लेकिन यह सब होते हुए भी यह काम बहुत जरूरी है। 952 में 
जरायमपेशा जाति अधिनियम, 924, के रद होने पर विमोचित जातियो के प्रति नीति में 
बुनियादी परिवर्तन हुआ । पहले इन पर निगरानी रखते और सजा देने की नीति थी लेकिन 
अब उन्हें सुधारने, पुनरुद्धार और शेष समुदाय में मिलाने की नीति अपनायी गयी । इन 
“जातियो को फिर से बसाने में अनेक समस्याएं है । झब तक जो कुछ भी किया गया उसमें 
बहुत सफलता नही मिली है। भतएवं अब यह विचार है कि प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं का 
बध्यपन किया जाए और निम्नलिखित आधार पर कार्यक्रम बनाए जाए-- 

() विमोचित जातियो के पुनस्सस्थापन के लिए एक ऐसी मिली-जुली नीति की झव- 
इयकता है जिसमे सुधार के साथ-साथ उनकी भलाई के काम भी किए जाए और 
साथ ही उन्हे सामाजिक शिक्षा भी दी जाए; 

(2) इस जातियों की साहसी वृत्ति और परम्परागत गृणो को ध्यान में रखकर झाधिक 

विकास के विश्वेष कार्यक्रम बनाए जाए, ४ 

(3) औद्योगिक तथा अन्य सहकारी सस्थाएं बनाई जाएं; $ 

(4) इल जातियो के लोगो को अतिरिक्त प्रशिक्षण तथा सथी जानकारिया प्राप्त करने 
की सुविधाए दे कर सरकारी नौकरियों में लगाने का अवसर दिया जाए; और 
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(5) जिन क्षेत्रों में अधिकांश जनसंख्या विमोचित जातियों के लोगों की है, वहां काम 

करने के लिए ऐसे प्रशिक्षित लोगों का एक कर्मचारी वर्ग बनाया जाय जो उनकी 

« ग्रामाजिक और सांस्कृतिक आदतों से परिचित हो तथा उनके साथ मिलकर काम 
कर सके । 


पुनस्संस्थापन तथा विकास के कार्यक्रमों में शुरू से ही यह उद्देश्य रखा जाना 
गहिए कि इन लोगो को शेप समृदाय में मिलाना है। इस काम के लिए इन लोगों में से 
गतिशील तथा समझदार लोगो को सहायता और प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए । 


[५ समाज कल्याण 

पिछले दस वर्षों मे पहली ओर दूसरी पंचवर्षीय योजना के अनिवार्य अग के रूप 
, ” समाज कल्याण कार्यक्रमों का जो विकास हुआ है उसका महत्त्व पहले से शुरू हुई 
सेवाग्रों या ग्व तक प्रयृक्तत सभी साधनों की अपेक्षा कही भ्रधिक है। इन कांर्यंत्रमों में 
जनता के कई पीड़ित वर्गों के कल्याण के सम्बन्ध में समाज की चिन्ता सूचित होती है, और 
ईन कार्यों में राष्ट्रीय विकास के एक महत्वपूर्ण झरग. पर जोर दिया जाता है। सृजनात्मक 
सेवा के क्षेत्र में स्व॑यसेवी कार्यकर्ताओ, विशेष कर स्त्रियों को लाने से स्वय 

समाज ही उन्नत एवं वलशाली बनता है ! 


2. समाज कल्याण कार्यों मे, जिनको स्वयंसेवी संगठनों ने केन्द्रीय श्रौर राज्य 
परकारो की सहायता से कार्यान्वित किया है, कई कार्यक्रम सम्मिलित हे जैसे केन्द्रीय तथा 
पज्य समाज कल्याण मण्डलों द्वारा आरम्भ किए गए कल्याण विस्तार योजनाकाय, समाज 
उस््षा सम्बन्धी कार्यक्रम, सामाजिक और नैतिक स्वास्थूय सम्बन्धी सेवाएं और सावधानी 
पम्वन्धी -पैवाएं तथा अन्य कल्याण कार्यक्रम । इन कार्यक्रमों को विकसित करने के 
* 'ईश्य यह है कि व्यवितगत और बेतरतीब सहायता और दान के स्थान पर आराम जनता 
पहायता लेकर संगठित और नियमित रूप से शिक्षा, कल्याण और पुनरुद्धार के कार्यक्रमों 
संगठित किया और कायम रखा जाय । 
_ - हाल ही के वर्षों मे केन्रीय और राज्य सरकारों से आधिक सहायता लेकर कई 
परह के कल्याण कार्यक्रम विकसित किए गए हे । विकास के प्रत्येक चरण के बाद स्थायी 
ह्प से नई सेवाओं को स्थायी आधार पर चलाने के लिए उचित व्यवस्थाएं करनी पड़ती 
है । तीसरी योजना में जिन साधनों की व्यवस्था है उन्हे विद्यमान कल्याण सेवाओं का 
विस्तार करने और उन्हे जारी रखने के लिए स्वयसेवी सगठनो को ही सहायता देने के 
लिए उपयोग मे लाया जा रहा है । इस तरह कुछ ह॒द तक नई सेवाओ का विकास सीमित 
हैं, गया है। भावी विकास के हित में यह जरूरी है कि पुरानी सेवाओं को जारी रखने के 
५ स्वयसेवी संगठनों को दी जानें वाली सहायता और नई सेवाओं के विकास के लिए 
आवश्यक साधनों में भेद रखा जाए। 


को 


392 


4. कल्याण सेवाओं के विकास में अब एक ऐसा सोपान आ गया है जब उपलब्ध 
साधनों का पहले से अच्छा उपयोग क्या जा सकता है और सेवाश्रो को भी पहले की 
ग्रवेक्षा अधिक उन्नत बनाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि केन्द्रीय और राज्य 
स्वरी पर काम करने वाली विभिन्‍न सरकारी सस्थाओ्रो को आपस में अधिक मेल-जोल से 
काम करना चाहिए । स्वयसेवी सगठनो को विद्येप रूप से अपनाई हुई दिश्याश्रों में विकसित 
होना चाहिए जिससे प्रत्येक सगठन अपने लिए काम करने का एक विद्यप क्षेत्र चुन ले और 
उसके कार्यकर्ता अनुभव तथा अपने विषय का अतरण ज्ञान श्राप्त करें ! 


री समाज कल्याण की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमें हुई प्रगति को मापना मुश्किल 


* है। इसका भ्रसली माप तो यही है कि कितने ऐसे स्वयसेवी कार्यकर्ता हे जो समाज बल्याण 


के कार्यक्रमों में भाग लेते हे, भौर अपनी सामाजिक समस्याप्रो को सुलभाने के प्रति उस 
स्थान विश्वेप की जनता की प्रतिक्रिया क्तिनी और किस रूप में होती है। इस कायंत्रम 
में चाहे कितनी भी कमिया क्‍यों न हो और कमिया तो इतने फठिन काम म॑ होनी 
स्वाभाविक ही हे--पिछले दस वर्षों में जो कुछ भी काम हुग्ना है वह अनेक रूपों में विशिष्ट 
है । केन्द्रीय और राज्यीय समाज-क्ल्याण-मण्डलो ने लगभग छ हजार स्वयंसेवी कल्याण 
संगठनों को देश के विपिन्तर भागो मे सहायता दी है । केन्द्र श्रौर राज्य कल्याण मण्डलो ने 
नगर, सामुदायिक केन्द्र और उत्पादन-एकक भो खोले हे जिनमें काम कर के स्त्रियां 
अपने परिवार की झ्राय बढा सकती है । 


कुछ शहरो में रैन-बसेरे खोले गए हूँ । कुछ प्रौढ महिलाओ के लिए सक्षिप्त पाठ्य- 
क्रमो की व्यवस्था कर व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा रोज़गार के लिए शरूरी कम-से-कम शिक्षा 
सम्बन्धी योग्यता प्राप्त करने में समर्थ बनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण 
क्यम कल्याण विस्तार कार्यक्रमों को चालू करने की दिशा मे हुआ है। प्रत्येक योजना कार्ये 
में जच्चा-बच्चा ओर शिक्षु-स्वास्थ्य-सेवा्रो, शिल्प कक्षाओं, स्त्रियों के लिए सामाजिक शिक्षा 
और बालवाडियों के माध्यम से बच्चो की देखभाल करने की व्यवस्था की गई है । 


6. तीसरी योजना में इस कार्यक्रम के लिए कुल मिला कर 25 करोड रुपए की | 
व्यवस्था की गई है, जिसमे 6 करोड केन्द्र में और 9 करोड़ राज्यो में खर्च किया जाएंगा। , 
अनुमाद है कि वेन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल की योजनाओो मे, जिनमे स्वयंसेवी संगठनों 
और वल्याण विस्तार योजनाकायों को दो जाने वाली सहायता सम्मिलित है, कुल 2 
करोड रुपए खर्च होगा ! समाज कल्याण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के अतिरिक्त शिशु 
कल्याण योजनाओा के लिए शिक्षा' के अन्तर्गत 3 करोड रुपये की व्यवस्था रखी गई है । 
समाज कल्याण कांयंत्रम के अन्तगरंत जो झन्य योजनाए आरम्भ की गई है वे शहरी जनता 
के लिए वल्याण योजनाकार्यों, प्रशिक्षण, शोध और सर्वेक्षण, सामाजिक सुरक्षा, सावधानी 
के कार्यत्रमों और सुधार सम्वस्धी प्रशासन के लिए एक केन्द्रीय ब्यूरो स्थापित करने से 
सम्बन्धित हैं । यह भी प्रस्ताव रखा गया है कि स्त्रियो, बच्चो और उन बेसहारा लोगो के 
लिए जो या तो शारीरिक दृष्टि से असमर्थ हूं या वृद्धावस्था के कारण काम नही कर सकते 
» सहायता देने की दिद्या में भी कुछ काम आरम्भ किया गया है। 


493 


7... तीसरी योजना में शिश्व्‌ कल्याण कार्यक्रमों पर काफी जोर दिया गया है। प्रत्येक राज्य 
शोर संघीय क्षेत्र मे चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण तथा 
श्रन्य संस्थाओं द्वारा आरम्भ की गई सेवाओं में पूर्ण समन्वय के आधार पर कम-से-कम एक 
अप्रगामी शिशु कल्याण योजता आरम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है । यह भी प्रस्ताव रखा गया. 
है कि स्कूल न जाने वाले वय वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा सम्बन्धी योजना और बाल सेविकाओं 
के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किए जाएं । 
8... समाज प्रतिरक्षा के कार्यक्रम में वाल अपराधियों को अपराध करने से रोकने और 
अपराधी वृत्ति को दूर करने, सामाजिक और नैतिक स्वास्थ्य तथा वेश्यावुत्ति और स्त्रियों के 
व्यापार को रोकने वाली योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। [960 के शिशु अधिनियम 
के साथ ही जो केवल सधीय क्षेत्रों में ही लागू है, यह सुझाव रखा गया है कि मूल बातों के 
विषय में समस्त देश मे एकरूपता होनी चाहिए । यह देखना जरूरी है कि समाज प्रतिरक्षा के 
इन कार्यक्रमों को किस प्रकार अ्रधिक श्रभावपूर्ण बनाया जाए और किस तरह स्त्रियों और 
लड़कियों के पुनरुद्धार के लिए जनता तथा परिवार का अधिक-से-श्रधिक सहयोग प्राप्त 
किया जाए । 
9... भिक्षावृत्ति हमारे देश के लिए एक सदियो पुराना अभिज्ञाप है। इससे छोगो का 
मानसिक पतन तो होता ही है, देश के लिए भी यह बड़े धर्म की बात है । कई बार इस 
समस्या पर विचार किया जा चुका है और अब इस बात की जरूरत है कि राज्य सरकारे 
और स्थानीय संस्थाएं इसको दुर करने में तन-मन से लम जाए। सबसे पहले इस प्रथा को 
बड़े शहरों, तीर्थ स्थानो भौर पर्यटक केन्द्रों से हठाना चाहिए। बाल भिक्षावृत्ति की समस्या 
पर पहले अलग से विचार होना चाहिए क्योकि भीख मागनेवाले बच्चे ज़्यादातर शोषक 
गिरोहों के चंगुल में फल कर ही यह काम करते है । जो भिखारी वीमार, असमर्थ, वृद्ध 
या कमजोर, है, उन्हे स्ववसेदी वल्याण समठनों दारा इस कास के लिए निर्धारित वी गई 
संरथाओ से रख कर उनकी देखभाल की जानी चाहिए। हटूटे-कट्टे भिखारियों को 
खोज-खोज कर विभिन्‍न थोजनाकार्यों के अन्तर्गत लगाए गए कार्य-शिविरो में काम करने के 
. लिए भेज देना चाहिए। समथथे शरीर वाले लोगों का भीख मांयना एक सार्वजनिक अपराध 
घोषित कर देना च'हिए। भिक्षावृत्ति और आरवारागर्दी को रोकने और उसका उन्मुलन करते 
के लिए थह उचित है कि एक केन्द्रीय कानून बनाया जाय । 
40. असमर्थ और अपाहिजों के विभिन्‍न वर्गों के लिए शझ्रारम्भ की गई सेवाओं का 
मूल लक्ष्य उन्हें काम के द्वारा उनका पुनरुद्धार करना होना चाहिए | इनकी सेवाओं को 
नीचे लिखे तरीको से ओर भी विकसित किया जा सकता है: 
(क) श्रसमर्थे लोगों को उनके घर पर शिक्षा देने का प्रवन्ध किया जाए। 
#(ख) णो लोग चल-फिर नही सकते उनके लिए घर अथवा पड़ोस में काम का प्रबन्ध किया 
जाए। 
ईग) असमर्थ, वृढ़ों और झशकत लोगों के लिए मनोर॑जन को सुविधाओं वी व्यवस्था की 
जाए। 
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(घ) विश्ञेप सहायता वी व्यवस्या की जाए । 


व. झहरी क्षेत्रों में तरह-तरह के विमेदों के वावजूद सामाजिक और वातावरण 
सम्बन्धी परिवर्तन करने के अवसर बहुत अधिक हूं ! इस कार्यक्रम को सफलता बहुत कुछ इस 
बात पर निर्मर करेगी कि लोग अपनी सहायता अपने थाप कितनी करते हे। सरकार तो 
केवल उनके स्वयसेवी प्रयत्नों को ही आगे बढ़ा सकती है! स्वयंसेवी संगठनों के लिए इस 
ददिद्या में कार्य करने की बहुत मारी गुजाइश है । 


५ मद्य निषेध 
सविधान के निदेशक सिद्धान्तों और मार्च 956 में लोकसभा द्वारा पास किए गए 
इस प्रस्ताव को कि, मद्य नियेघ झ्योजित विकास का एक अभिन्‍न अंग बना दिया जाए, ध्यान 
में रखते हुए दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्य निषेध कार्यकम को पूरा करने के लिए कुछ 
कदम उठाए गए । इन सिफारिशों पर राज्यों में अमल हुआ है छेक्नि कुल मिला कर सारे 
देश में प्रगति पर्याप्त नही हुई ! 960 के झ्न्त में भद्य निषेध कार्यंत्रम वी प्रगति की 
समीक्षा करने और देश के विभिन्‍न भागों में मद्य नियेघ कार्यवाहियों को संयोजित करने के 
लिए एक केन्द्रीय समिति की स्थापना वी गई ॥ 
& मद्य निषेघ आवश्यक रूप से समाज कल्याण आन्दोलन है । समाज सुधार के एक 
स्वयंसेवी झ्रान्दोलन के रूप में इसकी सफलता के लिए कई बातों का होना भ्रावश्यक है, 
विशेष तोर पर नीचे दी गई बातो का-- 
() इसे सावंजनिक नीति के रूप में स्वीकार क्या जाए झौर इस वीति को वास्त- 
विकता का रूप देने के लिए ठोस प्रशासनिक कदम उठाए जाएं; 
(2) इसे जनता के चड़े भाग का समर्थन और बड़ी संछ्या में सामाजिक कार्यकर्ताम्ं 
और मुख्य-मुख्य स्वयं-सेवी सगठनो का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो; 
(3) मद्य निषेध को समस्याओं के व्यावहारिक हल निकाले जाएं, जेंसे रोजगार बी 
समस्या और झरात्र बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इस्तुओं का कुछ 
अन्य उपयोग तथा ओतेतिय: 
(4) मद्य निषेघ कार्यक्रम के फलस्वरूप राज्य सरकारों को होने वाले राजस्व के 
घाटे वी पूर्ति की व्यवस्था; 
3. मद्य निषेध के कारण होने वाला राजस्व का घाटा एक महत्वपूर्ण समस्या है। 
हो सकता है कि यह धाटा स्थायी न होकर केवल अस्थायी प्रभाव डाले श्रौर कुछ 
पिता कर घाटा इतता अधिक न हो कि जितने का अनुमान किया गया हो। श्रगर 
मय नियेध आन्दोलन सही दिशा में प्रगति करता है--यदी मान कर मद्य निषेव सम्बन्धी 
बावेक्य नहीं बताए जाने चाहिएं--तो यह व्यक्ति और समाज को अ्रधिक स्वस्थ जीवत 
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भ्रदान करने, और तनिजो रूप से श्रमिक और उसके परिवार को अधिक उत्पादक बनाने 
और राष्ट्रीय बचत बढ़ाने में सहायक होगा। यह सम्भव है कि आरम्भ से सद्य निषेष 
नीति के ब्रेन्तगगंत की गई कारंबाई के फलस्वरूप राजस्व में इतने से भी भ्रधिकर कमी आा 
जाए जितने का राज्य सरकारो ने अपनी योजनाएं दनाते रूमय अनुमान लगाया था | 
इस पहलू पर केन्द्र और राज्य सरकारों को और ध्यान देना चाहिए । देश की अपार 
जनता के हित में जो साम्राजिक कार्यक्रम आवश्यक है उसे केवल वित्तीय कारणों से 
बन्द नहीं किया जा सकता। 

4... मभद्य निषेध के वित्तीय पहलुओं के प्रति यह दृष्टिकोण रखते हुए हर राज्य 
के लिए और अधिक कदम उठाने सम्भव होने चाहिए। राज्यों से यह आशा नहीं की 
जाती कि बे सम्पूर्ण मद्य निषेध आरम्भ करने के लिए लक्ष्य-तिथिया निर्धारित करें 
चंयोकि व्यवहार सें इन लक्ष्यों पर अमल करना या चलना कठिन होता है। परन्तु अगर 
देशव्यापी कदम उठाएं जाएं तो सब राज्यों के लिए अपनी योजनाम्रों को पूरा करना 
और अस्तर्राज्यीय और श्रन्तजिला तस्करी रोकना आसान होगा। दूसरी योजना में जो 
आवश्यक कदम सुझाए गए है, वह एक ऐसा सीमित परन्तु व्यावहारिक कार्यक्रम है जिसे 
आगामी दो या तीन वर्षों में पूरा किया जाना चाहिए। जिन राज्यो ने कुछ जिलो में 
सद्य निषेध लागू किया है उन राज्यों के लिए इसे धीरे-धीरे और क्षेत्रों मे बढाता भी 
सम्भव होना चाहिए। 


5 सद्य तिषेष जैसे कार्यक्रम में यह बात विशेष महत्व रखती है कि कौन से 
तरीके इस्तेमाल किए जाते है और किस अभिकरण के मार्फत किए जाते हे। प्रगर 
मद्य निषेध को लागू करने का काम मुख्यत. पुलिस शोर झावकारी कर्मंचारियों पर ही 
छोड़ दिया जाए तो, स्पप्ट है कि अधिक प्रगति नही हो पाएगी। इसलिए हमें मुख्यतः 
मतिम्नलिखित पर निर्भर करना होगा-- 
(क) भद्य निषेध को सार्वजनिक हित का एक समाज कल्याण कार्यक्रम मानते हुए 
इसके हक में जनमत को झ्रधिकाधिक तेयार करना; 


(स) स्वधसेवी संगठन, जिन्हे सामाजिक और शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्ररों की पूर्ति के लिए 
सरकार द्वारा आवश्यक सहायता भोर अनुदान दिया जाए; 


(ग) शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण इत्यादि क्षेत्रों मेंटसरकारी अमभिकरणों दारा किए 
जाने वाले विकास कार्यों की पूर्ति में मद्य निषेध पर जोर दिया जाएं; और 


(घ) केन्दरीनों में सस्ते और पोषक खाद्यों और गैर-नशीले पेय पदार्थों की उपलब्धि भौर 
वर्ग तथा सामुदायिक ग्राघार पर खेलो और मनोरंजन कार्रवाइयों को प्रोत्साहन । 


इन दिल्लाओ में अधिक प्रमति करने के लिए जनता में शिक्षा सम्बन्धी और अन्य 
हा यन कार्य करने वाली स्वयसेवी संस्थाझो को वित्तीय सहायता देना और मद्य सिपेव की 
पति में सहायक्ष अन्‍य कार्रवाइयों को बढावा देवा लाभदायक हो सकता है। 
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श] विस्थापितों का पुनर्वास 


विभाजन के पश्चात्‌ लगभग 89 लाख व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आए, लगभग 
47 लाख पद्दिचम पाकिस्तान से और बाकी पूर्वी पाकिस्तान से। 947-48 और 960-6[ 
के बीच सहायता और अन्य कार्रवाइयो पर 28 करोड़ रु० व्यय किए गए हे । इनके 
अ्रतिरिक्‍त विस्थापितों के पुदर्वास पर लगभग 239 करोड़ रुपये खर्च हुए है, जिसमें से 
]33 करोड़ रुपये पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों पर और 06 करोड़ रु० पूर्वी 
पाकिस्तान के विस्थापितो पर खर्च हुआ । 
2... पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों के पुनर्वास का काम मुख्यतः पहली योजना के 
पूर्व और पहली योजना के दौरान हुआ, पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों का मुख्यतः 
पहली और दूसरी योजना में । पुनर्वास कार्यत्रम के अन्तर्गत कई प्रकार की कार्रवाइयां 
की गई है जैसे भूमि पर वसाना, मकानों की व्यवस्था, कस्बीं और उपनगरों का निर्माण, 
शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, व्यापार भ्रौर उद्योग के लिए वित्तीय सहायता 
ओर नए उद्योगो की स्थापना । 
ऊ विस्थापितों के पुनर्वास का काम समाप्त प्रायः है, जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान के 
विस्थापितों का सम्बन्ध है, तीसरी योजना में उनके लिए आवास योजनाओरों की बकाया 
भ्रावश्यकताञ्रों वी पूर्ति और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओ के लिए सहायता देने की व्य- 
वस्था की गई है। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितो के कार्यक्रम के अन्तर्गत दो विशेष 
कार्य किए जाएगे : पहला पश्चिम बंगाल के कैम्पो और अन्य केन्द्रों में बसे हुए 28,600 
परिवारों का पुनर्वास, और दूसरा, परिचिम बगाल में बसने वाले 2 लाख ग्रशतः पुरर्वासित 
रिवारों का पुनर्वास । दण्डकारण्य परियोजना का विकास-कार्य दूसरी योजना में आरम्भ 
क्रिया गया था । इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिम बगाल के कंम्पो में वसने वाले पूर्वी पाकिस्तान 
के विस्थापित परिवारों का पुनर्वास है; इसके साथ ही स्थानीय जनता, विशेष तौर 
पर आदिवासियों को भी इस मोजना से लाभ होगा। 
4. विस्थापितो के पुनर्वास के काम के अन्तिम चरणों में अब पहले से बचे हुए कुध 
खास-खास काम ही बाकी रह गए है । पुनर्वास कार्य श्रब राप्ट्र की अर्थ-व्यवस्था के परुन- 
निर्माण के विशालकाय का एक भ्रग बनता जा रहा है, विशेष कर उन राज्यो श्रोर क्षेत्रो में 
जिनको ज्यादा जिम्मेदारिया उठानी पड़ी है । विकारुशील श्र्थ-व्यवस्था के अन्तर्गत एनर्वास 
और विकास के कार्यों के समन्वय द्वारा विस्थापितो को देश के श्राधिक जीवन का अंग बच 
जाने में सहायता मिलेगी । 


अध्याय 20 
श्रम नीति 


उद्योग और श्रमिक वर्ग की विशेष आवश्यकताओं और आयोजित प्रर्थ-ब्यवस्था 
की जरूरतों को देखते हुए, श्रम नीति का धिकास किया गया है। मालिकों, मजदूरों और 
, सरकार--तीतों दलो को राय विधार-विनिमय से जान ली जाती है । इस त्रिदलीय व्यवस्था 
के सर्वोच्च शिखर पर भारतीय श्रमिक सम्मेलन है। उक्त नरिदलीय मत कानूनी तथा 
प्रशासनिक कार्य का आधार बन कर राष्ट्रीय श्रम नीति की शक्ति तथा चरित्र में परिणत 
होता है। यह नीति स्वयंसेवी आधार पर चालू रहती है। दुसरी योजना की अ्रवधि में 
अनुचित प्रवृत्तियो को रोकने और झ्रौधोगिक सम्बन्धो को सुदृढ़ करने के लिए एक नए 
दृष्टिकोण को अपनाया गया, जो कानूनी शक्ति के स्थान पर नैतिक मान्यताओं पर आधा- 
रित था । इस समय हर स्तर पर यथासमय कार्यंवाहो करके श्रश्मान्ति को रोकने पर जोर 
दिया जा रहा है। दूसरी योजना की अ्रवधि में जो उल्लेखनीय विकास हुए, उनमें से 
कुछ हं--उद्योग मे अनुशासन-सहिता और श्राचार-सहिता लागू करना, प्रबन्ध में श्रमिकों 
के भाग लेते की योजनाएं और उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के महत्व के प्रति बढ़ती हुई 
जागरूकता । उद्योगीकरण की बढ़ती हुई रफ्तार को देखते हुए, तीसरी योजता में श्रमिकों 
को भहृत्वपूर्ण योग देना है और बढ़ती हुई जिम्मेदारियो को पूरा करना है । सावेजनिक 
स्षेत्र के विस्तार के फलस्वरूप श्रम-आ्रान्दोलन के कतंव्य में गृणयत अन्तर भा जाएपा । इस 
विस्तार के फलस्वरूप सामाजिक व्यवस्था को समाजवाद की ओर छे जाने मे आसानी होगी । 
2... ग्रौद्योगिक सम्बन्ध--सभी मालिकों और श्रमिकों को अनुशासन-सहिता के 
अन्तर्गत अपने-अपने उत्तरदायित्वों को पूरी तरह समझना चाहिए। ओऔद्योगिक सम्बन्धों के 
रोजमर्रा के सचालन भे इत्त सहिता को एक जीवित शक्तिति बनाना है। स्वयसैवी पंचनिर्णय 
के सिद्धान्त को अ्रधिक से अधिक लागू करने के रास्ते निकाले जाएगे। यह आवश्यक है 
कि कारखानो में मालिक-मजदुर समितियो को सशक्त बताया जाए ताकि वे श्रम सम्बन्धी 
मामलों के जनतान्त्रिक प्रशासन का सक्रिय अभिकरण बन जाए। संयुवत श्रवन्ध परिषद 
योजना को धौरे-धीरे नए उद्योगो और औद्योगिक इकाइयो पर लागू क्रिया जाए ताकि वे 
श्रौद्योगिक व्यवस्था का एक सामान्य अग वन जाए ॥ 
3... तीसरी योजना की अवधि में श्रमिकों की शिक्षा को बड़े पैमाने पर फैलाने की 
व्यवस्था की गई है। इस कार्यक्रम को विविध बनाने और इसे चलाने में श्रमिकों के 
सतिनिधियों का पूरा सहयोग प्राप्त करने की योजना है । 
4. मजदूर सघों को औद्योगिक और आधथिक प्रशासन के ढांचे का एक ब्निवायें अंग 
साना जाए और इन्हें इन उत्तरदायित्वों को सम्हालने के लिए तैयार किया जाएं। अधिका- 
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थिक मात्रा में श्रमिकों से हो श्रमिकों का नेतृत्व किया जाना चाहिए--श्रमिकों के सझित्ता 
का्यत्रम में प्रगति के साथ-साय यह प्रक्रिया भो तेज हो जाएगी। अनुश्यासन-संहित्ा में 
मजदूर सघो को मान्यता देने के लिए जो नियम निर्धारित किए गए है, उनके फलस्वरूप 
देश में एक सशक्त और स्वस्थ मजदूर आन्दोलन का विकास होगा । 
ऊँ मजदूरों और साम्राजिक सुरक्षा--न्यूनतम मजदूरी विधेयक को पहले से अधिक 
अच्छी तरह लागू करने के लिए हमें निरीक्षण व्यवस्था को और अच्छा दनाना होगा। 
जैसे-जैसे सम्भव हो, वेतन मण्डलों को और उद्योगों में भी स्थापित करना चाहिए । 
बोनस सम्बन्धी दावो और बोनस की अदायगी के लिए निदेशक सिद्धान्त और आदर्श निर्धा- 
रिन करने की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए एक आयोग की नियुवित वी जाएगी। 
6. _ णहा-जहा 500 या इससे अधिक औद्योगिक कर्मचारी है, उन सभी केद्धों में 
कर्मचारी राज्य बीमा योजना लागू की जाएगी । इसके फलस्वरूप कुल मिलाकर लगभग 
30 लाख श्रमिक इस योजना के श्रस्तंत आ जाएगे। कर्मचारी प्राविडेन्ट फंड योजना 
का, जो इस समय 58 उद्योगों पर लागू है, और विस्तार किया जाएगा। 
2... प्रव तक केवल संगठित उद्योगों के मजदूरों को ही सामाजिक सुरक्षा के दृध्टिकोण 
से छाभ पहुचा है। मजदूरों के ऐसे वर्ग भी है, जिनकी स्थिति ऐसी है कि उनकी ओर 
समाज को अधिक ध्यान देना चाहिए । इनमें विशेषतौर पर वे विकलाग व्यवित, काम के 
अयोग्य वृद्ध व्यक्षित और स्त्रियां भौर बच्चे शामिल है, जिनकी आय का कोई उपयुक्त 
सावन नहीं है! स्वयंसेवी और खैराती संस्थाओं, नगरपालिकाओं, पंचायतों और पचायत 
समित्तियों को स्थानीय समुदायों वी सहायता से अपनी कार्यवाहिया चलाने योग्य बनाने 
और उन्हे घोड़ी सहायता देने के लिए एक छोटा सहायता कोप स्थापित करने का सुभाव 
दिचाराधीन है। इस सुमाव पर राज्यों और स्वयंसेवी सस्याप्रों के सहयोग से और 
अधिक विचार कक जाएगा। 
8. काम करने की स्थिति, सुरक्षा और कल्याण--क्ाम करने वी स्थिति, सुरक्षा और 
वैल्याण सम्बन्धी जो वानूनी व्यवस्थाएं है, उनको और अच्छी तरह कार्यान्वित्त करवाने के 
लिए झावश्यक कदम उठाने होगे । इस सम्बन्ध में काम करने की व्यवस्था और दक्षता सुधारने 
में केन्द्रीय श्रम सस्थान और क्षेत्रीय थम सस्थानों को विश्येप योग देना है ॥ कारखातों में 
दुर्घटनाएं कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए एक स्थायी सलाहकार समिति 
की नियुक्ति की जाएगी। खान उद्योग में सुरक्षा-शिक्षा ओर प्रचार के लिए एक राष्ट्रीय खान 
सुरक्षा परिषद की स्थापना की जाएगी । इमारती और निर्माण श्रमिकों के छिए श्र॒लंग 
सुरक्षा कानून बनाने के प्रदत्त पर विचार कया जाएगा। जिस प्रकार कोयला और 
अवरख श्रमिकों के लिए कल्याण कोष हैँ, उसी प्रकार मेगनीज और कच्चा लोहा खाव 
उद्योगों के श्रमिको के लिए गी कल्याण कोपों की स्थापना वी जाएगी । सहकारी ऋण 
और उपभोग समितियों के कामकाज तथा सहकारिता पर श्राघारित अन्य कार्यवाहियों में 
मजदूर संधों झौर स्वयसेदो संस्थाओं को ओर अधिक रुचि छेने ले लिए प्रोत्साहित जिया 
जाएगा। श्रमिकों के आवास और मनोर॑जन पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। हि 
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और असंगठित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की समस्याप्रों पर सरकार और श्रमिक 
संगठनों को विशेष ध्यान देना होगा । 
9, रोजगार और प्रशिक्षण योजनाएं--कारीगरों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भ्रन्तर्गत 
58,000 और जगहो की व्यवस्था की जाएगी ! इस वृद्धि के फलस्वरूप कुल प्रशिक्षण 
क्षमता बढकर लगभग | लाख हो जाएगी ताकि उनकी रीजगार की सम्भावनाएं व्यापक 
हो जाए । दस्तकारी प्रशिक्षकों के लिए जो तीन केन्द्रीय प्रशिक्षण सस्थान हे उनका उन्नयन 
होगा और योजना की अवधि में तीन और केन्द्रीय सस्थानों की स्थापना की जाएगी। 
अ्प्रेन्टिस प्रशिक्षण योजना को अनिवार्य रूप देने का विचार है और इस सम्बन्ध में एक 
विधेयक संसद में पेश किया जाएगा । हर जिछे में कम से कम एक रोजगार दफ्तर खोलने 
के लक्ष्य को सामने रखते हुए तीसरी योजना की श्रवधि में लगभग 00 नए रोजगार 
दफ्तर खोले जाएंगे) छटनी किए गए कर्मचारियों की सहायता के लिए छोटे पैमाने पर 
एक कोष की स्थापना करने का विचार है। 

40.. उत्पाइक्ता--प्रबन्धकों को चाहिए कि वे श्रमिकों के लिए मशीन, काम करने की 
उपयुक्त स्थिति और तरीके, पर्याप्त प्रशिक्षण शोर उपयुक्त मनोवैज्ञानिक और भौतिक 
प्रेरणाएं प्रदान करने की कोशिश्ञ करें। काम में लगे श्रमिकों की योग्यता और दक्षता में 
अृद्धि करने के लिए उद्योग, मजदूर सघों और सरकार कौ मिलजुल कर प्रशिक्षण कार्यक्रम 
आरम्भ करने चाहिए। इस देश मे जब तक उत्पादकता में निर्तर वृद्धि नहीं होती, तब 
तक श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर में वास्तविक सुधार नही हो सकता। श्रमिकों की अपने 
तथा देक्ष के हित में वैज्ञानिकन के रास्ते में रुकावर्टे नही डालनी चाहिए, बहिक उन्हें 
इसकी मांग करनी चाहिए। वैज्ञानिकन का अधिक से अधिक विस्तार हो सकता है, बश्चर्ते कि 
वैज्ञानिकन के फलस्वरूप निकाछे हुए लोगों को श्रमिको की सहमति से नोकरी में रसने भौर 
दुसरे कामों में लगाने की ठीक व्यवस्था हो । भारतीय श्रमिक सम्मेलन श्रव कार्यकुशलता 
और कल्याण-सहिता बनाने के काम को अपने हाथ में लेगा । विभिन्‍न स्तरी पर काम करने 
वाले प्रबन्धकों को मालिक-मजदूर सम्बन्धों के बारे में प्रशिक्षण देने पर और झ्रधिक ध्यान 
देना होगा ६ 

[[. श्रम अनुसन्धान का समन्वय करने के लिए एक छोटी कैन्द्रीय समिति की नियुवितत 
नी जाएगी । इसके भ्रतिरिकत सरकारी क्षेत्र के बाहर श्रम सम्बन्धी मामलों पर अनुसन्धान 
करने के लिए संस्थाग्रों को सुविधाएं देने का विचार है| 
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परिश्निष्द ता 


राज्यों और संधोर क्षेत्रों के तिए पहनी, दूघरो औौर तोसरो योजना में ब्यर 
(करोड़ सपये) 




















ब हायर 
राज्य सघोउ खेत योजना योजना. योजना 
(वास्तदिक) (अनुझान) (कार्यक्स- 
व्यय) _ 
आल प्रदेण ह न्‍ 305 वगठ 305 
अछूम हा 5. हा ि 28 5 20 
बहार 5 हु ६ 302 66 357 
सुदराव ४ ५ चि झ24 (क)।. 343 235 
जम्मू और क्‍स्मोर ... - हा 58 33 श््ठ पं 
क्लरत द हि |; ही है प्र 70 
झध्य प्रदेस है हर है हु 94 वब5 00 
मद्रास हू हि हि हु हु छा श्भा 
महासप है है ह ५ (्) 207 390 
मैपर 94 £ 850 
इडओों हु कील; हु है| 260 
पकाद: 5 हे भर 363 45 28.4 
कि छा 99 226 
राजस्पान हु है न्‍ १66 श्र ब्रा 
उत्तर प्रदेषठ 
परिषषबबान ५ 7 7 7 मम ये न्धय 
झन्दनाव और निक्ोझर द्वीफ़ वि 2 5 9.5 
म द हर 0 2 4 3 
9 5 & व6 डा 
उत्तरी एद्ाड़िया और र्वेन्साय छेत्र न्‍् कि ५ भ 
जिघुरा रा 9 रे है 5 9 6.3 
लक्षदीद, अमौनदीदी और मिनिकज्षाय शोप - 2 04 0 
उत्तत्यूर्व सीझा एजेन्डी जि है ही 3.6 श्र 
पाध्डिचेसो हे ग हे तर र्डः 69 
ठ0 ह्ठ गम शी 








ड. इसमें दिला आवस्टन किए हुए 4 करोड़ रुपये नो झामिल हे 


